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इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त 
राज्य की शासन-प्रणाली पर प्रकाश डालना है | पुष्तक में न केवल संयुक्त राज्य 
के विभिन्न शासनांगों के ऐतिहासिक विकास, रचना, संगठन, इत्यों तथा 
शक्तियों का ही उल्लेख किया गया है, प्रत्युत अन्य देशों के समरूप शासनांगों 
से उनकी ठुलना भी की गई है। प्रयत्न यह किया गया है कि सभी तथ्य तथा 
आँकड़े नवीनतम हों । अपनी पिछली पुस्तकों, 'स्विट्जरलेएड का शासन! तथा 
सोवियत संघ का शासन, की भाँति इस पुस्तक को भाषा को भी मैंने 
सरल ओर सुधोध रखने की चेष्ठा की है ओर यथास्थान हिन्दी के पारिभाषिक 
शब्दों के अंग्रेज़ी पर्यायवाची शब्द भी दे दिए हैं। 

संयक्त राज्य की शासन-प्रणाली का अध्ययन न केवल विश्वविद्यालयों के 
राज्य-शास्त्र के विद्यार्थियों के ही लिए आवश्यक है, वरन्‌ सामान्य पाठकों के लिए 
भी । इसका कारण यह नहीं है कि अमेरिका बहुत बड़ा, बहुत समृद्ध तथा बहुत 
शक्तिशाली राज्य है, अपितु यह कि संयुक्त राज्य का संविधान संसार के वर्तमान 
लिखित संविधानों में सर्वाधिक प्राचीन है और उसने प्रायः विश्व के सभी 
जनतांत्िक देशों की शासन-प्रणालियों को प्रभावित किया है। हमारे देश के 
संविधान में भी अमेरिकी संविधान के विशिष्ट लक्षण, यथा संघवाद, न्यायिक- 
पुनर्विलोकन आदि, अपनाए गए हैं । इसीलिए हमारे लिए अमेरिकी संविधान 
का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों और 
सामान्य पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। 

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव देने वाले अथवा पुस्तक 
की त्रटियों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले पाठकों के प्रति मैं आमभारी 
होऊँगा । 


१३ प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद | महेर न्द्र प्रकाश अग्रवाल 
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अध्याय शू | 
संयुक्त राज्य अमेरिका : देश-परिचय 


: सैयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान न केवल विश्व के वर्तमान लिखित 
संविधानों में सर्वाधिक प्राचीन ही है, वरन्‌ उसने प्रायः सभी जनतांतिक देशों की 
शासन-प्रणाली को प्रभावित किया है । संघीय-व्यवस्था, शक्ति-पुथक्करण, न्यायिक- 
प्रधानता आदि, अमेरिका के संविधान की कुछे ऐसी विशेषताएँ हैं जो इस 
संविधान के निर्माण के पूर्व अन्य किसी देश की शासन-प्रणाली में उपस्थित 
नहीं थीं। नागरिकों के महत्त्वपूर्ण अधिकारों की संविधान के द्वारा प्रत्याभूति करने 
की दिशा में भी अमेरिकी संविधान ने ही अन्य देशों के संविधानों का मार्ग- 
दर्शन किया है | परन्तु इन विशेषताओं के अमेरिकी संविधान में स्थान पाने 
का कारण हम तभी स्पष्टतया समझ सकते हैं जब हम संविधान-निर्माण की 
राजनीतिक, आथिक सामाजिक और ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि का ज्ञान प्राप्त कर 
लें | इसी कारण सांविधानिक उपबंधों पर विचार करने के पूर्व हम संयुक्त राज्य 
अमेरिका का उपरोक्त दृष्टि से संक्षित परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । 

संयुक्त राज्य की भोगोलिक स्थिति--मंयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी 
अमेरिका महाद्वीप के मध्य-माग में स्थित है । उसकी उत्तरी सीमा-रेखा पर जो कि 
लगभग तीन हज़ार मील लम्बी है, कनाडा स्थित है । पूर्वी और पश्चिमी सीमा- 
रेखा पर क्रमशः अटलांटिक महासागर तथा प्रशान्त महासागर स्थित हैं। संयुक्त 
राज्य अमेरिका के*दक्षिणी सीमांत पर मेक्सिको ( ४८5०० ) राज्य तथा 
मेक्सिको की खाड़ी हैं। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह संयुक्त 
राज्य अ्रमेरिका की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है | संविधान-निर्माण के समय तो 
संयुक्त-राज्य अमेरिका का त्षेत्र केवल अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित 
कुछ राज्यों तक द्वी, जिनकी संख्या तेरह है, सीमित था। जनसंख्या में वृद्धि के 
साथ अधिक भूमि की आवश्यकता अनुभव हुई और धीरे-धीरे योरोपीय जातियों 
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के अमेरिका में बसे हुए लोग पश्चिम की श्रोर बढ़ने लगे; यहाँ तक कि एक 
समय वह आया कि उन्होंने रॉकी परतमाला (हि०८६८ए 'श०0फप्रतक्वांग5) 
को पार कर प्रशान्त महासागर के तठ तक के ज्ञेत्र को अपना निवास-स्थान 


बना लिया | हि 

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, संयक्त राज्य श्रमेरिका की सीमा-रेखा केवल दो 
राज्यों, कनाडा और मेक्सिको की सीमा-रेखा को छूती है। इन दोनों राज्यों से 
संयुक्त राज्य के सदैव मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं । संयुक्त राज्य को समुद्र पार के 
शत्रओं से कभी विशेष मय नहीं रहा और इसी कारण वहाँ जनतांत्रिक संस्थाओं 
का श्रनवरुद्ध विकास होता रहा। जनतांतिक शासन-प्रणाली के दो &ड़े शत्र 
हँ-..श्रांतरिक अशान्ति ओर वाह्य आक्रमण का भय | सौभाग्य से ये समस्याएँ 
संयुक्त राज्य के समक्ष आपवादिक रूप में ही उपस्थित हुई हैं, निरन्तर नहीं | 


क्षेत्रफल--संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान क्षेत्रफ्त ३,०२६,७८९ 
वर्गमील हैं ।) प्रारंभ में जिन तेरह राज्यों ने संयक्त राज्य अमेरिका की स्थापना 
की थी उनका सम्मिलित क्षेत्रफल ३१०,०६५ वर्गमील ही था। अठारहवीं 
शवान्दी के अ्रंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका में तीन और राज्य सम्मिलित हुए, 
जिससे उसका क्षेत्रफल २८७,०८० वर्गमील हो गया | उन्नीसबीं शताब्दी में 
संयुक्त राज्य में छोटे-बड़े कुल उन्तीस राज्य सम्मिलित हुए | सन्‌ १९०७ में 
ओक्लाहोमा (0/8॥070) तथा सन्‌ १९११ में एरिज्ञोना (॥+४2079) 
तथा न्यू मेक्सिको (३८७ १८००) के सम्मिलित हो जाने पर संयुक्त-राज्य 
के राज्यों की संख्या अड़तालिस हो गई, जो कि अभी भी बही है। अन्य देशों 
के क्षेत्रफल से तुलना करने पर हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य का त्षेत्रफल भारत 
के ज्षेद्फल का लगभग ढाई गुना, फ्रांस के क्षेत्रफल का छुन्बीस गुना, तथा 
युक्त राज्य के क्षेत्रइल का पत्चीस शुना है। परल्तु संयक्त राज्य का त्षेत्रफल 
सोवियत संघ के क्षेत्रफल के आधे से भी कम है। 


यह समभना गलत होगा कि संयुक्त राज्य के सभी एकक ((7/03) क्षेत्रफल 
की दृष्टि से समान या लगभग समान हैं। जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य में रोड 
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द्वीप (२०00९ 58800) और डेलावेर ([2०)9797८) जैसे राज्य, जिनका 
क्षेत्रफल क्रशः १,२५० ओर २,०५० वर्गमील ही है, सम्मिलित हैं, वहाँ 
दूसरी ओर टेक्सास (7०5०७) और कैलिफोर्निया जैसे विशालकाय राज्य, 
जिनका क्षेत्रफल क्रश; २६५,७८०० तथा १५८,३६० वर्गमील है, भी हैं । 
संयुक्त राज्य में सम्मिलित ऐसे राज्यों की संख्या जिनका क्षेत्रफल एक लाख 
वर्गमील से अधिक है सात हैं । 


जनसंख्या-- सन्‌ १९५४ में लगाए गए अनुमान के अनुसार मंयक्त राज्य 
अमेरिका की वर्तमान जनसंख्या १६२,४१४,००० है।* सन्‌ १९५० की जन- 
गणना के समय संयक्त राज्य की जनसंख्या ।१५०,६९७,३६१ थी। अमेरिका 
के राज्य-क्षेत्र में उपलब्ध ग्राकतिक साधनों श्रोर कृषि-योग्य भूमि को देखते हुए 
यह जनसंख्या श्रधिक नहीं प्रतीत होती क्योंकि हमारे अपने देश की, जिसका 
क्षेत्रफल संयुक्त राज्य के क्षेत्रफल के आधे से भी कम ह्वी है, जनसंख्या दुशुनी से 
भी अधिक है । शक्ति के खोतों तथा ध्राकृतिक साधनों की दृष्टि से मी संयुक्त 
राज्य हमारे देश की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध है | यहाँ यह उल्लेख कर 
देना आवश्यक है कि संयुक्त राज्य की जनसंख्या अत्यन्त द्रुत गति से बढ़ती रही 
है। सन्‌ १७९० में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या ३,९२९,२१४ थी, 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तक यह ७५,९९४,५७५ हो गई। इपके बाद 
बीसवीं शताब्दी के पूर्वा्द् में, अर्थात्‌ पचास वर्षों में, यह लगभग दुशुनी हो गई । 


नवीनतम आऑँकड़ों के अ्रनुसार संयुक्त राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा 
भाग (६४%) नगर-निवासियों का है। लगमग नो करोड़ पेसठ लाख व्यक्ति 
नगरों में रहते हैँ | शेष जनता में दो करोड़ तीस लाख आमवासी कृषक तथा 
तीन करोड़ ग्यारह लाख कषकेतर-ग्रामवासी है | यह आँकढ़े बताते हैं कि आज 
का अमेरिका संविधान-निर्माण के समय के अमेरिका के समान कृषि-प्रधान देश 
नहीं है । आज वह एक प्रमुख औद्योगिक देश हे जिसके अधिकांश नागरिक 
आधुनिक युग की सुख-सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सन्‌ १९५० की जन- 
गयुना के अनुसार अमेरिका में ल्लियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अ्रधिक है । 


"नी ऑन नमन ननननननीननननन- न निनीनीनीीाीीणीयणयनीनीनीीाएीनय>ज-, 
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ज्रियों की संख्या 3५,८६४, १२२ है, जब कि पुरुषों की संख्या ७४,८३३,२२९ 
है. राज्य अमेरिका की जनसंख्या के निरन्तर द्रुत गति से बढ़ते रहने 
का एक प्रमुख कारण अन्य देशों के निवासियों का बड़ी संख्या में जाकर 
अमेरिका में बसना है। सन्‌ १८२० श्रौर सन्‌ १९५३ के बीच के काल में 
लगभग चार करोड़ विदेशी जा कर अमेरिका में बसे | इनमें से अधिकांश 
योरोपीय देशों के निवासी ही थे, क्‍योंकि अन्य महाद्वीपों के निवासियों के 
श्रमेरिका में बसने पर अनेक प्रतित्रंध लगे हैं। अमेरिका में जाकर बसने वाले 
विदेशियों की इस बड़ी संख्या में एशियांवासियों की संख्या केबल नौ लाख 
इकदह्दत्तर हजार ही थी। . क्‍ 

हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि संयुक्त राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा 
भाग नगरनिवासियों का है। इसी कारण अमेरिका में अधिक जनसंख्या वाले 
नगरों का बाहुत्य है । सन्‌ १९५० में संकलित आँकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य 
में पल्चीस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या चार सौ 
चोरासी थी | इनमें इकतालीस नगरों की जनसंख्या ढाई लाख या उससे अधिक, 
पँसठ की एक लाख और ढाई लाख के बीच, एक सौ छुब्बीस की पचास हजार 
ओर एक लाख के बीच और दो सौ बावन की पच्चीस हजार और पचास हजार 
के बीच थी। अकेले न्यू या ( १८७ ४०४६८ ) नगर की जनसंख्या अठत्तर 
लाख से अधिक है, जो कि स्विट्जरलैंड की सम्पूर्ण जनसंख्या की लगभग 
दुशुनी है। द 
जातियाँ तथा भाषाएँ---मुख्यतः अमेरिका के निवासियों को जातियों की 
दृष्टि से तीन वर्गों में विभाजित किया है--श्वेतांग ( ५78८8 ), नीग्रो 
(२८८४००७), ओर अन्य जातियों के लोग । इनमें सर्वाधिक संख्या श्वेतांगों 
की ओर उससे कम नीग्रों जातियों के लोगों की है | अन्य जातियों के लोगों की 
संख्या अधिक न होने पर भी नगश्य नहीं है। सन्‌ १९५० की जन-गणना के 
अनुसार श्वेतांगों की संख्या तेरह करोड़ उन्‍्वास लाख, नीग्रो जाति के लोगों की 
एक करोड़ पचातत लाख और अन्य जातियों के लोगों की संख्या लगमग सात 
लाख थी । इन आँकड़ों से बिदित होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी 
भी पूर्ण जनसंख्या का लगभग ग्यारह प्रतिशत भाग नीग्रो जाति के लोगों का 
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है | जनता के जिस भाग को हमने श्वेतांग (९४६८४) कहकर सम्बोधित किया 
है वह किसी एक ही जाति के हैं, यह समझना भूल होगी । योरोप के प्राय 
सभी देशों के निवासी पर्यात््‌॒ संख्या में अमेरिका में जाकर बसे हैं। इसीलिए 
श्वेतांगों में हमें अँग्रेन, आयरिश, फ्रांसीसी, जन, इटालियन, आस्ट्रियन 
हंगेरियन, रूसी, पोल आदि अनेकों जातियों के लोग मिलेंगे । परन्तु, इनमें से 
अधिकांश ऐसे लोग हैं जो इंग्लैंड से अमेरिका में आकर बसने वाले लोगों के 
वंशज हैं | श्वेतांगों तथा नीग्रो जाति के लोगों के अतिरिक्त सन्‌ १९५० में श्रमेरिका 
में एक लाख सन्रह हजार चीनी, एक लाख इक्तालिस हजार जापानी तथा तीन 
लाख तैंतालिस हजार भारतीय थे। अमेरिकी जनता में इतनी श्रधिक जातियों 
के लोगों का सम्मिश्रण होने के कारण भाषा की मिन्नता होना अस्वाभाविक नहीं 
है। परन्तु मुख्यतः अमेरिका के सभी भागों में अँग्रेजी भाषा व्यवहार में लाई 
जाती है ओर उसी में सारा राजकीय काय॑ होता है | 

यह तथ्य सवंबिदित है कि आज भी अ्रमेरिका के सब राज्यों में नीग्रो जाति 
के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता । .श्वेतांगों द्वारा उनके साथ 
अस्पृश्यों जैसा घृणापूर्ण व्यवहार किये जाने के समाचार जब-तब्र मिलते ही 
रहते हैं। कुछ राज्यों में नीग्रों लोगों को श्वेतांगों के विद्यालयों आदि में भी 
प्रवेश नहीं लेने दिया जाता | अपने को संसार का सवश्रेष्ठ प्रजातांत्रिक-राज्य 
घोषित करने वाले देश के लिए. वस्तुतः 'यह लब्जा का कारण है | परंतु यह 
मानना होगा कि एक जाति के द्वारा दूसरी जाति के बर्बरतापूर्ण उत्पीड़न ओर 
शोषण के जैसे उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में मिलते हैं उनका अमेरिका 
में अभाव ही है । 

धर्ं--जिस प्रकार संयुक्त राज्य में अनेकों जातियों के लोग निवास करते 
हैं उसी प्रकार वहाँ अनेकों धर्मों के अनुयायी भी हैं । यत्रपि यह निश्चित रूप 
से बताना कठिन है कि किस घर्म के कितने अनुयायी हैं, परन्तु विभिन्न धार्मिक 
संस्थाओं की सदस्यता के नवीनतम आँकड़े' यहाँ उद्धृत किये जा सकते हैं। इन 
आँकड़ों के अनुसार विभिन्न प्रोटेस्टेंट धार्मिक संस्थाश्रों की सदस्य-संख्या पाँच 
करोड़ अट्टावन लाख, रोमन कैथोलिक चर्च की तीन करोड़ चोदह लाख, यहूदी 
धार्मिक संगठनों की पचास लाख, .पूर्वी ग्िजों की इककीस लाख तथा ओल्ड 
कैथोलिक और पोलिश नेशनल कैथोलिक संगठनों की सदस्य-संख्या तीन लाख 


६ संयक्त राज्य अमेरिका का शासन 


छियासठ हजार है। अमेरिका में निवास करने वाले बोद्धों की संख्या तिरसठ 
हजार दे | यद्यपि अन्य धर्मों के अनुयायियों की संख्या उल्लेख करना संभव नहीं 
है, परन्तु अन्य किसी धरम के अनुयायी आमेरिका में हें ही नहीं यह समभना 
ठीक नहीं है । जैसा कि उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है अमेरिका के निवासियों का 
एक बड़ा भाग ईसाई धर्म के ही किसी न किसी सम्प्रदाय का अनुयायी है। यद्यपि 
भौतिक प्रगति के साथ-साथ अमेरिका में धामिक संस्थाओं का प्रभाव कम द्वोता 
गया है, परन्तु धम का अभी भी अमेरिकी जनता पर पर्याप्त प्रभाव है ।* इसका 
एक प्रमुख कारण यह है कि अमेरिकी धार्मिक संस्थाओं ने समय की गति के 
अनुसार अपने स्वरूप में काफ़ी परिवतेन कर लिया है। इन परिवतनों का , 
उल्लेख करते हुए, प्रो० लास्की ने लिखा है--उन्होंने ( अमेरिकी गिरजों ने ) 
लौकिक समाज के लिए मान्यताओं के मानदंड बनाना बन्द कर दिया है; इसके 
विपरीत, उनके स्वयं के मान्यताओं के मानदंड उन्हें लोौकिक जगत से प्राप्त 
होते हैं ।* 
संयक्त राज्य की व्यक्तिवादी परम्परा 

: पत्येक देश के संविधान को राष्ट्रीय परंपराएँ एक बड़ी सीमा तक प्रभावित 
करती हैं। कुछ देशों में प्रजातंत्र की सफलता ओर कुछ में श्रसफलता इसी तथ्य 
की पुष्टि करती है। अमेरिकी इतिहास से परिचित सभी व्यक्ति जानते हं कि वहाँ 
व्यक्तिवाद की भावना हृढ़ता से जमी हुई है। इसका एक मुख्य कारण यह है 
कि अमेरिका के बर्तमान निवासी उन लोगों के वंशज हैं जो सोलहवीं ओर 


१०८८८ ॥8ए6 92660 9600व6३॥] ग्राताालाए$ 0६0 €लॉट्याशा, ..ढपॉ., 
थे क्‍0 #, 6. प्राटा88 02ए४ उल्या7८त 8 ए३४ए  [77055078. 27000 
एप्र056 0724४960 90800ए 4048 त]06#क्राए [0 ३ए0ए॑त0.. श#ैघ 28ए0ए€त 
भारत प्र: 20९8६ ९0फॉंते ॥870]ए 0096 ६0 56 ०६८४० (0 ३ 90009! 
0००९ ० पी पिएछ वए00्रक्ाए८,-न छत, में, ].,. 760 487 74# 
/2070०४4८9, 2- 295. 

२००ण6ए धए४ ०९३४९० पट56ए९७ [0 ॥74६० ६7९ 8४४8709/08 ०0 
प्र४५९ 07 6 5९८ण०३४४ 80 06ए 3900 हा; 00 6 ८0प्रा87ए, 64 
०ग्रप. #थ्रपवंगाते$ 0 प्रश्ञपड 886... शाएडटए0 0. फ्रैद्ा 7ए. थी 5८८पॉ॥7 
ए0ठाते.'-.[94., 0. 322: 


संयुक्त राज्य अ्रमेरिका ; देश-परिचय ७ 


सन्नहवी शताब्दियों में धार्मिक अत्याचारों ओर उत्पीड़न से त्रस्त होकर अपनी 
रक्ञा के लिए. “नई दुनिया' में जा कर बसे थे । उन्हें शासन की निरंकुशता फे 
परिणामों का मली माँति ज्ञान था ओर इसी कारण वे वैयक्तिक मामलों में राज्य 
का कम से कम हस्तक्षेप चाहते थे। ओऔपनिवेशिक काल के अनुभवों ने उनके 
विचारों कों और भी दृढ़ कर दिया और वे पूरी तरह आश्वस्त दो गये कि व्यक्ति 
के हित के लिए, राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित होना परमावश्यक द्दे। 
व्यक्तिवादी विचारों के विकास में अमेरिका की भौतिक दशाश्रों ने भी 
पर्याप्त योग दिया । अमेरिका में जाकर बसने वालों को पर्यात्त मात्रा में उच्म 
कोटि की उपजाऊ भूमि मिली जिससे वे शीम ही समृद्ध हो गये । धीरे-धीरे 
वैयक्तिक सम्पत्ति उनके लिए. एक पवित्र संस्था के समान बन गई। अ्रमेरिकी 
संविधान के निर्माता भी समृद्ध वर्ग के व्यक्ति थे ओर इसीलिए उन्होंने संविधान 
के द्वारा अपने वर्ग के हितों को संरक्षित करने का प्रयत्न किया । आज भी 
अमेरिका में व्यक्तिवादी परंपरा दृढ़ है। सामान्यतः अमेरिकी नागरिक यह 
विश्वास करते हैं कि वे अपने श्रम से उन्नति की चरमावस्था पर पहुँच सकते हैं । 
इसी माबना का यह परिणाम है कि जनता श्रपने सामाजिक और आश्िक जीवन 
में राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप पसन्द नहीं करती । 


भ्रध्याय ,२ क्‍ 
ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि _ 


श्रमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना--जिस प्रदेश को आज हम संयुक्त 
राज्य अमेरिका कहते हैं, श्राधुनिक अ्रथों में उसका इतिहास सनत्नहवीं शताब्दी के 
आरंभिक्‌ वर्षों से प्रारंभ होता है। इसी समय यूरोप के विभिन्न देशों के निवा- 
सियों ने बड़ी संख्या में जाकर उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों में बसना प्रारंभ 
किया । अठलांटिक महासागर के मेन ((०॥॥८) से लेकर जार्जिया तक के 
तटीय प्रदेश पर ब्रिटेन के नरेशों ने अपना स्वत्व घोषित किया और इंगलैणड के 
निवासियों को वहाँ जाकर बसने के आशापत्र जारी किए। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र 
में अपनी बस्तियाँ बसाई जिन्होंने आगे चलकर उपनिवेशों का रूप ले लिया | 
ब्रिटेन-नरेश के द्वारा प्रदत्त अधिकार-पत्रों में इनकी शासन-प्रणाली आदि का 
उल्लेख होता था। धीरे-घीरे इन उपनिवेशों की जनसंख्या बढ़ती गई और इनमें 
स्थानीय शासन-संस्थाओं का विकास हुआ । सन्‌ १६३४ में वर्जिनिया 
(४:४87778) उपनिवेश में तथा सन्‌ १६४२ में मैसाचुसेट्स (0[9859८/05९८४४८७) 
में काउन्डियों! ((0एछ्गा068) की स्थापना हुई। सन्‌ १६८६ में न्यूया्क 
(४८फ़ ४०7६) नगर एक चार्टड म्यूनिसिपैलिटी बना ।* सत्नहवीं शताब्दी के 
अंत तक अंग्रेजों के उत्तरी अमेरिका में बारह उपनिवेश स्थापित हो गए थे। 
अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में अंग्रेजों के तेरहवेँ उपनिवेश की स्थापना हुई । 
इन्हीं तेरह उपनिवेशों ने अठारहवीं शताब्दी के उत्तर्याद्धू में इंगलैशड की दासता 
के विरुद्ध सफल विद्रोह कर संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का निर्माण किया । 
. उपनिवेशों के विभिन्न रूप _ 


हि क्रांति के पूर्व के उत्तरी अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों को मुख्यतः दो 
वर्गा में विभक्त किया जाता है-( १) अश्रधिकारपत्र-प्राप्त उपनिवेश ((094+६९४८०४ 
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०00765), तथा शाही उपनिवेश ((./0७7 ८०|०77८8)। इनमें से द्वितीय 
वर्ग के उपनिवेशों को पुनः दो बर्गों में विभक्त किया जाता है-- (१) स्वामी 
प्रधान उपनिवेश (07/0778/%7ए ८००]0765), तथा (२) पूर्णं-शाही उपनिवेश 
((.0]07्रां८5 प॥068 076८ १०१०! (०7४0!) । यहाँ हम संक्षेप में इन 
उपनिवेशों की स्थिति का उल्लेख करेंगे । 


. अधिकारपतन्र-प्राप्त उपनिवेश--इस वर्ग के उपनिवेशों को पर्यात मात्रा में 
स्वायत्तता प्रात्त थी। मुख्यतः: यह उपनिवेश अधिकार-प्राप्त कंपनियों के द्वारा 
बसाये गए थे । इन उपनिवेशों के शासन ब्रिटेन के शासन के प्रभाव से पूर्णतः 
मुक्त नहीं थे, क्योंकि वे कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते ये जी मातृ-देश (इंगलैंड) 
की किसी विधि के प्रतिकूल हो, परन्तु इनकी शासन-व्यवस्था में इंगलैंड की 
सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती थी । 


इस वर्ग के उपनिवेशों की शासन-प्रणाली का भी संक्षेप में उल्लेख कर 
देना असंगत न होगा । ऐसे प्रत्येक उपनिवेश में एक निर्वाचित असेंबली तथा 
एक वष की कार्यावधि के लिए. निर्वाचित एक गवर्नर होता था। गवर्नर के 
कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए असेंत्रली एक कौंसिल नियक्त करती थी। 
गर्वनर को प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर कौंसिल का परामर्श लेना होता था तथा 
अपने निश्चयों पर उसका अनुमोदन प्राप्त करना होता था। प्रत्येक उपनिवेश में 
अनेक निम्न और मध्यश्श्रेणी के न्यायालय होते थे | इन सब के शीर्ष पर एक 
उच्चतम न्यायालय होता था । परन्तु अधिकारपत्र-प्राप्त उपनिवेशों में न्यायालयों 
पर भी असेबली का नियंत्रण रहता था। इस प्रकार निर्वाचित असँबली ही इन 
उपनिवेशों के शासन का सर्वप्रधान अज्ष थी ।* 


दही उपनिवेश--क्रान्ति के समय अधिकारपन्र-प्राप्त उपनिवेशों की संख्या 
केवल दो थी तथा इनके नाम कानेक्टिकट ( (077८८४£८५६ ), तथा रोड 
द्वीप ( १॥006 ॥8!280 ) थे | शेष समी उपनिवेश शाही उपनिवेशों के दो 
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वर्गों में से किसी एक वर्ग में आरते ये । इन दोनों वर्गों के उपनिवेशों की 
शासन-प्रणाली में कोई विशेष महत्वपूर्ण अन्तर नहीं था। प्रधान कार्य- 
पालिका के रूप में दोनों प्रकार के उपनिवेशों में एक गवर्नर होता था। गबनर 
की नियुक्ति या तो ख्यं इंग्लैंड नरेश के" द्वारा की जाती थी अथवा स्वामी 
( :0776०05 ) के द्वारा इंग्लैंड-नरेश की सहमति से की जाती थी। दोनों 
ब्यों के उपनिवेशों में एक निर्वाचित असेंबली होती थी । इस श्रसेंबली के 
सदस्यों की निर्वाचन-विधि तथा उनके निर्वाचकों की अ्रहताएँ आदि सब उप- 
निवेशों में समान नहीं थीं; परन्तु प्रायः इन सभी उपनिवेशों की असेबलियों 
के सदस्य जनसाधारंण के प्रतिनिधि न होकर सम्पन्न वर्ग के प्रतिनिधि होते 
थे | गवनर तथा असेब्रली के अतिरिक्त लगभग सभी उपनिवेशों में एक कौंसिल 
होती थी | इस कौंसिल के सदस्यों की नियुक्ति की विधि भी विभिन्न उपनिवेशों 
में असमान थी । सामान्यतः इसके सदस्य या तो गवर्नर की सिफारिश पर 
इंग्लैंड-नरेश द्वारा नियुक्त किये जाते थे, या उपनिवेश के स्वामी के द्वारा । 
इन कॉसिलों के कृत्य मुख्यतः गवर्नर को मन्त्रणा देना तथा उसके महत्वपूर्ण 
क॒त्यों पर नियंत्रण रखना था। मनरो ने इन कौंसिलों के क॒त्यों का उल्लेख करते 
हुए. लिखा है---“वस्तुतः इसके मुख्य कृत्य कार्यपालिका-सम्बन्धी तथा न्‍्यायिक 
थे, न कि विधायिका सम्बन्धी | हमारी राज्य-विधानमंडल के उच्च सदनों को 
कार्यपालिका-सम्बन्धी कृत्य सौंपने की पद्धति, उदाहरणार्थ गवनर के द्वारा की 
गई नियुक्तियों की पुष्टि करने की शक्ति, का आरम्भ यहीं से होता हे ।”* 

. शाही उपनिवेशों के गवनेरों की स्थिति अत्यन्त विचित्र थी। जहाँ वे 
एक ओर मातृदेश (६ इंग्लैंड ) के शासन के प्रतिनिधि माने जाते थे तथा उनका 
काय शाही हितों का संरक्षण करना माना जाता था, वहाँ दूसरी ओर वे उप- 
निवेश की कार्यपालिका के प्रधान भी होते थे । इस प्रकार उन्हें दो स्वामियों 
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की आशाओं का पालन करना होता था--इज्जलेंड की सरकार की आज्ञाओं का 
तथा उपनिवेश की असेंबली के अनुदेशों का | यदि वे श्रसेंबली के अ्रनुदेशों 
की अवहेलना करते थे तो अपेच्रल्ी घन की स्वीकृति न दे कर उनका मार्ग 
अवरुद्ध कर सकती थी। धन-सम्बन्धी मामलों में गवर्नर असेंबली के किस प्रकार 
अधीन था यह इस तथ्य से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि असेत्रली की 
स्वीकति के बिना बह अपना वेतन तक प्राप्त नहीं कर सकता था । स्पष्ट ही है 
कि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने दोनों स्वामियों के श्रनुदेशों ओर 
आशाओं का पालन नहीं कर सकता | गवनर का पद शक्तियों से हीन नहीं था; 
बस्तुतः उन्हें अत्यन्त विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त थीं, क्योंकि थे असेबलियों के सर्दनों 
क्रो आमन्त्रित तथा विसर्जित करते थे, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ करते थे 
ज्ञमादान कर सकते थे, विधियों को प्रवर्तित करते थे तथा वैदेशिक सम्बन्धों में 
उपनिवेश का प्रतिनिधित्व करते थे | असेंबली द्वारा पारित विधेयकों आदि पर 
उन्हें अमिषेधाधिकार ( ४८४० ) मी प्राप्त था | परन्तु इतनी शक्तियों के होते 
हुए भी अपनी धन-सम्बन्धी असहायावस्था के कारण वे श्रसेंबली के अनुदेश 
मानने के लिए बाध्य थे । 

उपनिवेशों के शाप्तनों की शक्तियाँ--उपनिवेशों की शासन-प्रणाली का 
परिचय प्राप्त कर लेने पर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि इन उपनिवेशों 
की सरकारों को किस सीमा तक शक्तियाँ प्राप्त थीं। इस सम्बन्ध में इन तथ्यों 
को स्मरण रखना आवश्यक है कि एक तो सब उपनिवेशों के शासनों को समान 
शक्तियाँ प्राप्त नहीं थीं और दूसरे उनकी शक्तियाँ सुनिश्चित और निर्धारित 
नहीं थीं। यद्यपि अधिकारपत्र प्राप्त उपनिवेशों की सरकारों की शक्तियों का कुछ 
उल्लेख उनके अ्धिकारपनत्रों ( चार्गरों ) में था; परन्तु (उससे स्थिति स्पष्ट नहीं 
होती | शाही उपनिवेशों की सरकारों की शक्तियों के विषय में तो निश्चित रूप 
से कुछ कहना और भी कठिन है। परल्तु व्यवहार में प्रायः सभी उपनिवेशों 
की सरकारें बिस्‍्तृत शक्तियों का प्रयोग करती थीं। उनकी शक्तियों पर एक 
प्रमुख प्रतिबन्ध यह था कि वे कोई ऐसी विधि या अध्यादेश जारी नहीं कर 
सकती थीं जो इज्भलेंड की सरकार की किसी विधि के प्रतिकूल हो | परन्तु उप- 
निवेशों की सरकारें इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थीं और उनकी शक्तियों के 
सम्बन्ध में उनका इज्जलैंड की सरकार से विवाद चलता रहता था। इच्जलैंड- 
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नरेश को यह अधिकार था कि वे उपनिवेशों के विधानमंडल द्वारा पारित किसी 
विधि को अस्वीकृत कर सकते थे | इस शक्ति का समय-समय पर प्रयोग भी 
किया जाता था | परन्तु उपनिवेशों के विधानमंडल इस अस्वीकृति को प्रभाव- 
हीन करने की युक्ति जानते थे | वे विधियोँ को एक निश्चित अवधि के लिए 
ही पारित करते थे, जिससे इज्जलैंड-नरेश की अस्वीकृति की घोषणा होते-होते 
उसकी अवधि स्वयं समाप्त होने को आ जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर 
उसी विधि को किश्वित परिवर्तित रूप में पुनः पारित कर दिया जाता था | 
उपनिवेशों श्रोर मातृदेश के शासत के बीच प्रम्बन्ध--सन्‌ १७७६ की 
के पूर्व अमेरिकी उपनिवेशों की कोई केन्द्रीय सरकार नही थी । प्रत्येक 
उपनिवेश का इज्ञलेंड की सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। इस समय ब्रिटेन की 
शासन-पणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। नरेश (टता8 ) की 
शक्तियाँ धीरे धीरे पालमेंट के हाथ में आती जा रही थीं। इसी “समय मंत्रि- 
मंडल का भी ग्रादुर्भाव हो रहा था जो धीरे-धीरे सत्ता का वास्तविक अधिकारी 
बनता जा रहा था। ओरोपचारिक रूप से श्रमी भी नरेश तथा प्रिवी कौंसिल ही 
में सत्ता निहित मानी जाती थी, पर वस्तुस्थिति कुछ दूसरी ही थी । अमेरिकी 
उपनिवेशों ने इज्जलेंड-नरेश को अपना शासक मानने से कभी अस्वीकृति प्रकट 
नहीं की । परन्तु उन्होंने पालमेंट और मंत्रिमंडल की अधीनता स्वीकार करने 
से स्पष्ट इन्ार कर दिया। जेम्स विल्सन ने अमेरिकी उपनिवेशों और इज्लेंड 
के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए लिखा--“ब्रिटिश साम्राज्य के सभी सद्स्य 
स्वंथा मित्र राज्य हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतन्त्र हैं परन्तु. एक ही संप्रभु- 
शक्ति के अधीन हैं |” प्राय: सभी उपनिवेशों के नेता इस उक्ति से सहमत थे । 
इस अकार अठारहवीं शताब्दी में अमेरिकी उपनिवेशों के मातृदेश के साथ 
सम्बन्धों के बारे में एक तीत्र विवाद उठ खड़ा हुआ | 
: जहाँ तक व्यावहारिक स्थिति का सम्बन्ध है. सभी उपनिवेश 'अपने विधान- 
मंडलों द्वारा पारित विधियाँ आदि प्रिंवी कॉंसिल को भेजा करते थे | इसी निकाय 
( 2009 ) को वे अपने आवेदन आदि भेजते थे । सन्‌ १६९६ तक प्रिवी 
कोंसिल ही उपनिवेशों की विधियों तथा आवेदनों आदि पर विचार करती थी. 
और सम्राट को उन पर विनिश्चय ( 06०8 ०5 ) के सम्बन्ध में छुकाव देती 
थी। कामंस सभा (]नर0प४९ ० (.077700/8) में अपनी अकार्यकुशलता के 
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संबंध में अत्यधिक आलोचना होने पर प्रिवी कॉसिल ने एक व्यापार समिति 
(80270 ०६ ५90०) नियक्त की, जिसका कार्य प्रिबी कोंसिल को औपनिवे- 
शिक तथा वाणिज्य-सम्बन्धी मामलों पर मंत्रणा देना था। इस समिति के आठ 
वैत॒निक सदस्य थे और अनेक प्रमुख *अधिकारी इसके पदेन ( 65-०#0०0 ) 
सदस्य होते थे | व्यापार समिति ही उपनिवेशों को भेजे जाने वाले अनुदेशों 
आदि के प्रारूप प्रस्तुत करती थी। यदि किसी प्रश्न पर व्यापार समिति के 
विनिश्चय के सम्बन्ध में विवाद होता था तो प्रिबी कौंसिल स्वयं उस प्रदन पर 
विचार करती थी तथा सम्राट स्वयं उसकी बैठकों में माग लेते थे। 

यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सच्हवीं ओर अठारहवीं शतान्दियों 
में आवागमन और संचार की वैसी सुविधा ओर साधन न थे जेसे आजकल 
हैं। उस समय अमेरिकी उपनिवेशों ओर मातृदेश में केवल जलपोतों (8775) 
के द्वारा ही सम्बन्ध स्थापित होता था ओर इस प्रकार किसी प्रश्न पर स्पष्टी- 
करण मेँगाने में ही कई मास का समय लग जाता था। यही कारण था कि 
उपनिवेशों के शासन पर्याप्त स्वायत्तता का उपंभोर करते थे। जब ब्रिटेन की 
पार्लमेंट ने इन उपनिवेशों पर अपने अधिकार को प्रयुक्त करना चाहा तभी 
विद्रोह का बीज पड़ा । यद्यपि प्रारंभ में उपनिवेशों के नेता ब्रिटिश सम्राट के 
प्रति अपनी भक्ति की घोषणा करते रहे; परन्तु जब ब्रिटिश सम्राट ने पालमेंट 
का साथ दिया तो उ.होंने उसे संविधान और विधियों को भंग करने का दोषी 
घोषित कर दिया ओर विद्रोह कर दिया । 


उपनिवेशों का संघ बनाने के प्रारंभिक प्रयत्न 


अटलांटिंक महासागर के तट पर बसे हुए तेरहों अमेरिकी उपनिवेशों को एक 
सूत्र में बाँधने का प्रयत्न सर्वप्रथम सन्‌ १७७१ में एक बड़ी सीमा तक सफल 
हुआ जब इन उफनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अमेरिकी राज्यमंडल (2767- 
०४० (०07०१८४४४०४) का निर्माण किया; परन्तु उन्हें संगठित करने का 
यह प्रथम प्रयत्न नहीं था| इसके पूव भी इन उपनिवेशों को एक सत्र में पिरोने 
के अनेक असफल प्रयत्न किए गए थे। यहाँ हम उनमें से कुछ अधिक 
महत्वपूर्ण प्रयत्नों पर विचार करेंगे। यहाँ यह प्रश्न भी उपस्थित हो सकता है 
कि इन उपनिवेशों के निवासियों में जाति, भाषा, धर्म आदि की दृष्टि से 
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अधिक विभिन्नता न होने पर भी उनके एक दूसरे के निकट आने में क्‍या 
कठिनाई थी । इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी की 
परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। जेम्स बैक के अनुसार आवागमन की 
सुविधाओं की दृष्टि से इन उपनिवेशों के, निवासी एक दूसरे से उतने ही प्रथक 

जितने आज संसार के दूरतम स्थलों पर बसे हुए राष्ट्र केवल कुछ ही 
व्यक्तियों को अपना उपनिवेश छोड़ कर दूसरे उपनिवेश की यात्रा करने का 
अवसर मिलता था तथा अ्रधिकांश मनुष्य श्राजीवन अपने समूह को छोड़ कर 
नहीं जाते ये ।* ऐसी परिस्थिति में जबकि विभिन्न उपनिवेशों के निवासियों 
के बीच पारस्परिक संबंधों का पूर्णतः: श्रभाव था उनमें एक दूसरे के ग्रति 
अविश्वास और संदेह का भाव होना आश्चर्यजनक नहीं है| जहाँ एक दूसरे के 
प्रति अविश्वास और संदेह होगा वहाँ मिलन का प्रश्न ही नहीं उठता | 


न्यू इंग्लैंड राज्यमंडल--विमिन्न उपनिवेशों के द्वारा . पारस्परिक सहयोग 
तथा*संगठन का प्रथम उदाहरण न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के चार उपनिवेशों द्वारा स्थापित 
मैत्री संघ के रूप में मिलता है । इस संध का नाम न्यू इंग्लैंड राज्यमंडल' ()र८ए 
90887 (0ा८१९४४४०४) था और इसके सदस्य मैसाचुसेट्स, प्लाईमाउथ 
कानेक्टिकट तथा न्यू हैवन नामक उपनिवेश थे । इस मैत्री संघ के निर्माण का 
प्रमुख उद्देश्य अमेरिका के आदिवासियों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करना था। 
पारस्परिक मंत्रणा तथा सहयोग के लिए प्रति वर्ष चारों उपनिवेशों के 
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प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें प्रत्येक 
उपनिवेश को दो आयुक्त ((0॥7775507८/9) नियुक्त करने का अधिकार दिया 
गया था । आ्रावश्यकता पड़ने पर वार्षिक सम्मेलन के अतिरिक्त विशेष सम्मेलन 
भी किये जा सकते थे। सम्मेलन में [कैसी विषय पर तभी कोई निर्ण॑य किया जा 
सक्रता था जब छः आयुक्तों में मतैक्य हो। यह मैत्री संघ आदिवासियों के 
आक्रमणों का भय समाप्त होते ही सन्‌ १६८४ में विधटित हो गया | 


न्यू इंग्लैंड राज्यमंडल के विधटन के समय से अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 
तक उपनिवेशों को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो योजनाएँ और प्रस्ताव प्रस्तुत 
किये गए उनमें दो योजनाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं| ये योजनाएँ पैन प्रस्ताव? 
(?८०॥78 ?7070$25) तथा “अल्बानी योजना” (2) ]09॥ए ?]90) के नाम 
से प्रसिद्ध हैं | इनमें से प्रथम योजना, जैसा कि उसके नाम से ही बोध होता है 
अपने प्रस्तावक विलियम पैन (४१)|५७४॥ 67४) के नाम से संबद्ध है, और 
सन्‌ १६९७ में प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय योजना सन्‌ १७५४ में अ्ल्बानी 
कांग्रेस में बैंजमिन फ्रैंकलिन (3067]क०॥ 77श्गट0) के द्वारा प्रस्तुत की 
गई थी । 


पैन योजना--सन्‌ १६९७ में प्रस्तुत की गई पेन योजना में इंग्लैंड नरेश 
के द्वारा नियुक्त एक आयुक्त ((/07॥7789700८79) के अधीन इन उपनिवेशों 
का एक संघ बनाने का प्रस्ताव था | योजना में एक कांग्रेस की स्थापना का भी 
प्रस्ताव था जिसमें प्रत्येक उपनिवेश को दो प्रतिनिधि भेजने का अ्रधिकार होता । 
कांग्रेस को ऐसे प्रश्नों श्रौर समस्याओं पर विचार और विनिश्चय करने का 
अ्रधिकार दिया गया था जिन पर उपनिवेशों में परस्पर विवाद उठ खड़े होते 
थे। कांग्रेस उपनिवेशों के सामूहिक हित से संबंधित प्रश्नों पर भी विचार और 
विनिश्चय कर सकती | परन्तु इस समय तक उपनिवेशों के निवासियों में 
सम्मेलन की तीक इच्छा न थी; उनके पारस्परिक हिंत भी विरोधी थे; इसी 
कारण पैन योजना कागज पर द्वी अंकित रह गई | 
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इन योजनाओं के सम्बन्ध में. विशेष जानकारी के लिए देखिए 


(-ण्ाए42॥7, /06/श्रक्का॑एओ ४ 4क्षध्ा८वह 77770), पवैंथा 0926:00॥, 9... 
जिशशाबऑ0ा बडाबे 985 27792 /270 क/77/7 72807. 
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पअल्वानी योजता--अमेरिकी उपनिवेशों का एक संघ बनाने के लिए न 
केवल इन उपनिवेशों के ग्रबुद्ध नेता ही प्रयत्नशील थे, वरन्‌ उसमें इंग्लैंड की 
सरकार की भी रुचि थी | इसका कारण यह था कि इन उपनिवेशों के छिलन्न-मिन्न 
तथा असंगठित होने के कारण उसे नीग्रे लोगों तथा कनाडा के फ्रांसीसियों से 
सदेव भय बना रहता था। यदि यह उपनिवेश एक सूत्र में बँध जाते तो इनके 
पारस्परिक विवाद भी बहुत कम हो जाते और वाह्म आक्रमणों के विरुद्ध प्रति- 
रक्षा की समस्या भी एक बढ़ी सीमा तक हल हो जाती | सन्‌ १७५४ में इंग्लैंड 
दी सरकार के सुझाव पर अल्बानी (0]0०४7ए) में इन उपनिवेशों के 
प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस हुईं | इस कांग्रेस में बेंजमिन फ्रॉंकलिन (8९09280707' 
9+27॥7) ने एक योजना प्रस्तुत की जो कि कुछ संशोधित अवस्था में कांग्रेस 
के द्वारा सबंसम्मति से स्वीकृत कर ली गई। यही योजना अल्बानी योजना 
(0]9भाए ?87) के नाम से असिद्ध है। इस योजना में एक महा-परिषद्‌ 
(57%70 (0०7८) स्थापित करने का प्रस्ताव था जिसका निर्माण प्रत्येक 
उपनिवेश से एक प्रतिनिधि के आधार. पर होता | योजना में प्रतिनिधियों के 
उपनिवेशों की असेंबलियों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था थी। इस महा-परिषद्‌ का 
काय सामूहिक प्रतिरक्षा की समस्या पर विचार करना, तथा यह निश्चित करना 
कि प्रत्येक उपनिवेश कितने सैनिक और कितना धन दे, निश्चित किया गया 
था। उपनिवेशों की सामूहिक सेना के संचालन तथा एकत्र धन को व्यय करने 
का कार्य इंग्लैंड-नरेश के द्वारा नियुक्त एक प्रेसिडेंट जनरल (]#८४त०या 
(5०४८४! ) को दिए जाने की व्यवस्था थी. यद्यपि बेंजमिन फ्रैंकलिन द्वारा प्रस्तुत 
योजना अल्बानी कांग्रेस के द्वारा अंगीकृत कर ली गई, परन्तु उसे कार्यान्वित न 
किया जा सका उसे इंग्लैंड की सरकार और उपनिवेशों के विधान-मंडलों दोनों 
ने ही अस्वीक्षत कर दिया |* यद्यपि बेंजमिन फ्रैंकलिन की योजना के अस्वीक्षत 
हो जाने के कारण अल्वानी कांग्रेस का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ, परन्तु मनरो 


“बाद में बेंजामिन फ्रेंकलिन ने यह दावा किया था कि यदि उनकी 
अल्यानी योजना अंगीकृत कर ली जाती तो अमेरिकी उपनिबेशों ने ब्रिटिश 
साम्राज्य से कभी भी संबंध विच्छेद न किया होता । (देखिए : ]28723 छ८८९, 
(29. ८6४, 9. 33) | ! 
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के मतानुसार क्रांतिकाल्ीन प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का मार्ग प्रशस्त करने, में वह 
अवश्य कुछ सहायक हुई ।* 

न्यूयाक सम्मेलन--अ्रल्बानी द्वांग्रेस के पश्चात्‌ सन्‌ १७७५ में न्यूयाक 
नगर में पुनः उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें नो 
उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ओर मुद्रांक अधिनियम (90879 
८४) आदि पर विचार किया गया | परन्तु इस सम्मेलन में भी कोई महत्वपूर्ण 
पग न उठाया जा सका | द 


स्वतंत्रता की घोषणा तथा क्राँति 

क्रांति के पृ की घटनाएँ--ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि 
ब्रिटिश पालमेंट का अधिकार मानना डपनिवेशों के नेताओ्रों मे कभी स्वीकार 
नहीं किया और इसी कारण वे इंगलेंड-नरेश के भी विरोधी हो गए थे। सन्‌ 
१७६३ में जा ग्रेनविल ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने | उन्होंने अनेक उपायों से 
अमेरिकी उपनिवेशों से ब्रिटेन को होने वाली आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया । 
इसी उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लमेंट में मुद्रांक अधिनियम (50%70 ५०) प्रस्तुत 
किया गया, जिसे उसने सन्‌ १७६५ में पारित कर दिया। इस अधिनियम के 
द्वारा समस्त कानूनी कागजों पर मुद्रांकों का व्यवहार अनिवा्य कर दिया गया | 
इस कर से अ्रमेरिकी उपनिवेशों में श्रत्यधिक उत्तेजना फैली | उपनिवेशों के 
नेताओं ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश पार्लमेंट को अमेरिकी उपनिवेशों पर कोई 
कर लगाने का अधिकार नहीं है, ओर उन्होंने “प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं! * 
का नारा लगाया जो थोड़े ही समय में बहुत जनप्रिय हो गया |? मुद्रांक कर 
को वसूल करने के लिए उपनिवेशवासियों पर जैसे-जैसे कड़ाई होने लगी, वैसे ही 
वैसे ब्रिटेन के विरद जनता की भावना जाणत होने लगी । यद्यपि इस 


मीनननान विनननमनामिनिया: 








) [पा+0, ४४५ 3., ०४१ ८४., 0. 25 
नुय० ६85४00॥ जरा70फ :807686778.0॥ 
3 मुद्रांक अधिनियम का विरोध करने के लिए. सन्‌ १७६५ में न्यूयाक 
नगर में नौ उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका हे । 
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स्वव्यापी विरोध के कारण सन्‌ १७६६ में मुद्रांक अधिनियम रद्द कर दिया 
गया; परन्तु ब्रिटिश सरकार ने यह दिखाने के लिए कि पालंमेंट को उपनिवेशों 
पर कर लगाने का अधिकार है, आयात शुल्क अधिनियम (॥70707/ [20065 
८0) नामक एक अन्य अधिनियम पारित कर दिया । इस कारण उपनिवेश- 
वासियों का असंतोष कम होने के स्थान पर और अ्रधिक बढ़ गया । 


उपरोक्त कारणों से जब कि अमेरिकी उपनिवेशों के निवासियों में असंतोष 
की ज्वाला तीत्र गति से फेल रही थी, उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने 
इस अग्नि को बढ़ाने में घृत का सा काये किया। सन्‌ १७७३ में ब्रिटिश पालं- 
मेंट ने एक नवीन चाय अधिनियम (८७ ८४) पारित किया । इस अ्रधिनियम 
के विरोध में मैसाचूसेट्स उपनिवेश में स्थित बोस्टन नगर (08707 (207) 
में कुछ प्रदर्शन हुए, जिन्होंने बाद में उपद्रव का रूप ले लिया। इस उपद्रव से 
अंगरेज सशंकित हो उठे ओर सन्‌ १७७४ में पालंमेंट ने मैसाचूसेट्स शासन 
अधिनियम ( 0(98880705८८८४ (0ए८:४४7८४८ ै८६ ) पारित किया, 
जिसके द्वारा इस उपनिवेश को ब्रिटिश-सम्राट द्वारा प्रदत्त अधिकार-पत्र (चार्टर) 
पालमेंट ने निलंबित (5०४/०८००) कर दिया | इस भकार मैसाचूसेट्स अधिकार 
पत्र-प्राप्त उपनिवेशों की श्रेणी से शाही उपनिवेशों की श्रेणी में झा गया । उप- 
निवेश में एक अँग्रेज गवर्नर तथा प्रचुर मात्रा में सेना भेजी गई। इस घटना से 
समस्त अमेरिकी उपनिवेशों को अपना भविष्य मेघाच्छादित दीखने लगा । उनके 
सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि आज उनमें से एक की स्वाधीनता 
ओर अधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या कल उनके साथ भी वैसा ही 
व्यवहार नहीं किया जाएगा । इसी भय ने उन्हें संगठित होकर ब्रिटिश सरकार 
का विरोध करने की प्रेरणा दी । 


क्रांति के वास्तविक कारण--यद्रपि यह कहना गलत होगा कि अ्रमेरिकी 
क्रांति किसी एक कारण का परिणाम थी, क्योंकि उसके लिए, न्यूनाधिक मात्रा में 
अनेक तत्त्वों को उत्तरदायी माना जा सकता है; परन्तु अधिकांश विद्वानों का. 
यही मत है कि क्रांति के कारण आर्थिक ये, राजनीतिक नहीं। क्रांति इसलिए 
नहीं हुई कि उपनिवेश स्वाधीनता या स्वायत्तता चाहते ये, वरन्‌ इसलिए कि 
डपनिवेशों की जनता किन्हीं नए करों अथवा व्यापार संबंधी किन्हीं नए. शुल्कों 
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को सहन करने के लिए प्रस्तुत न थी |* स्वयं एक अमेरिकी लेखक के कथना- 
नुसार क्रांति के समय अमेरिका में ऐसे रूढ़िवादी अमरीकनों का अभाव नहीं 
था जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन से पूर्व स्थापित व्यापारिक, राजनीतिक तथा बैयक्तिक संबंध 
विच्छेद करने में दुःख का अनुभव होता था ।* उनका मत है कि उपनिवेश 
सन्‌ १७६३ से अनजाने में ही स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने 
स्वतंत्रता के प्रश्न का उस समय अत्यन्त अनमने भाव से सामना किया जन्न कि 
उसका निश्चय करना श्रावश्यक हो गया।3 परन्तु एक बार स्वतंत्रता-संग्राम 
आरम्म हो जाने पर उपनिवेशवासियों को अपने सामने अपने भविष्य को उज्ज्वल 
बनाने का अवसर दिखाई दिया और उसने उन्हें इंगलैंड की दासता से मुक्त होने 
के लिए प्रेरित किया । 


प्रथम तथा द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस--सन्‌ १७७४ के उत्तराद्ध॑ में 
उपनिवेशों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया नामक नगर में हुआ, जिसमें जाजिया 
((०८०१४४५) के अतिरिक्त शेष सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
यह सम्मेलन प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस (#790 (:07076704] (20027288) 
के नाम से विख्यात है। इस सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधि भिन्न-मिन्न रूप 
से चुने गए थे । सम्मेलन ने इंगलेंड की सरकार के सम्मुख अनेक माँग प्रस्तुत 
कीं और तेरह विधियों का अंत करने का अनुरोध किया । इसी कांग्रेस में उप- 
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२७ 
निवेशों के ब्रीच पारस्परिक सहयोग स्थापित करने तथा अगले वर्ष पुनः एक 
सम्मेलन बुलाये जाने का निश्चय किया गया |" 


द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन आरम्भ होने के पूर्व ही मैसाचूसेट्स उपनिवेश 
के लेक्सिंगटन ([,८5720/07) नगर में ब्रिटिश ओर श्रमेरिकी सेनाश्रों में 
युद्ध छिड़ गया | द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने मैसाचूसेटस की सेनाओं का साथ 
देने का निश्चय किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए. समस्त उपनिवेशों से 
सैनिक और धन देने की माँग की । इसी कांग्रेस ने जाज॑ वाशिंगटन ((5९०।2८ 
97०8772007) को श्रमेरिकी सेनाओ्रों का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। 
कांग्रेस ने सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नोयें को चलाने का भी 
निश्चय किया ; यह सब करने की शक्ति कांग्रेस को वैध रूप से कभी नहीं दी 
गई थीं; परन्तु जनता की मौन स्वीकृति ने उसके इन अवैध कृत्यों को भी बैध 
कर दिया | 


युद्ध तथा स्वतंत्रता की घोषणा--अ्रप्रैल, १७०५ में लैक्सिंगटन नामक 
स्थान से अमेरिका उपनिवेशों की स्वतंत्रता का जो संग्राम प्रारम्भ हुआ था, वह 
लगभग सात बच तक चलता रहा | यद्यपि सन्‌ १७७५ का अंत होते- होते 
अधिकांश उपनिवेशों के गवर्नर अपना स्थान रिक्त कर सुरक्षा के लिए भाग 
गएं थे और द्रुत गति से जनग्रिय विधानमंडलों या सम्मेलनों ((-07ए९६7०४078) 
की स्थापना हो रही थी, परन्तु लोगों को यह विश्वास न्‌ होता था कि अंग्रेजी 
साम्राज्य का विशाल सामर्थ्य के सामने उपनिवेशवासियों की मुट्टी भर सेना 
अधिक समय तक टिक सकेगी। अ्रमेरिकी स्वातंत््य-समर को सफल बनाने का श्रेय 
मुख्यत: दो नेताओं को दिया जाता है। ये हैं जाज॑ वाशिंगटन तथा बँजमिन 
फ्रंकलिन | जार्ज वाशिंगटन ने उपनिवेशों की सेनाओं का सफल नेतृत्व कर 
श्रिटिश सेनाओं को पराजित किया, और बेंजमिन फ्रैकलिन ने यूरोपीय देशों में 


धूम-घूम कर अमेरिकी अस्‍्वतंत्रता-संग्राम के लिए सहानुभूति जागत की तथा 





* यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस कांग्रेस में भी स्वतंत्रता की माँग नहीं 
की गईं थी; केवल उपनिवेशों की जनता के “सांविधानिक अधिकारों? की सत्ता 
के प्रश्न उठाया गया था। 
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सहायता प्राप्त की । फ्रांस में विशेष रूप से अमेरिकी क्रांति का स्वागत हुआ और 
बाद'में फ्रांस के क्रांतिकारी शासन ने अमेरिका की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार 
को मान्यता प्रदान की | 


इंसी बीच सन्‌ १७७६ के पूर्वार्द में फिलाडेल्फिया में महाद्वीपीय कांग्रेस 
हुईं | जून में वजिनिया उपनिवेश के प्रतिनिधि रिचार्ड हेनरी ली (८9%॥0 
[्०॥7ए .686) ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि “यह उपनिवेश स्वतंत्र - तथा 
स्वाधीन राज्य हैं और अपने अधिकार से उन्हें ऐसा होना चाहिए । वे ब्रिय्शि 
राजमुकुट के प्रति भक्ति से पूर्णतः युक्त हैं तथा उनके तथा ग्रेट ब्रिटेन के मध्य 
सभी राजनीतिक संबंधों का पूर्णतः अंत होना है और होना चाहिए |! इस 
प्रस्ताव को कांग्रेस ने २ जुलाई, २७७६ को पारित कर दिया और इस प्रकार 
उस विचित्र स्थिति का अंत हुआ जिसमें उपनिवेश ब्रिटिश-सम्नाट के प्रति 
भक्ति रखते हुए भी उसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे | इस प्रस्ताव के पारित किये 
जाने के दो ही दिवस बाद कांग्रेस ने विश्व-विख्यात स्वतंत्रता की घोषणा' 
( [26८9/2४079 ०६ 77062/0/270०7८९ ) अंगीक्ृत, की जिसमें प्रथम बार 
उपनिवेशों को संयुक्त राज्य अ्रमे रिका! (।]6 ए॥॥7९6 509068 0 07767९&) 
कहा गया | 'स्वतंत्रता की घोषणा' का प्रारूप टॉमस जैफसन ने तैयार किया था 
आर इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :--- 

१. सभी मनुष्य समान हैं तथा उन्हें कुछ अनुल्लंघनीय अधिकार प्राप्त हैं | 

२. शासन का खोत जनता की इच्छा ही होना चाहिए ओर यदि ऐसा नहीं 
है तो जनता को उसका अंत करने का अधिकार है। 


३. ग्रेट-ब्रिटेन के वर्तमान नरेश के शासन का इतिहास अमेरिकी राज्यों के 
ऊपर पूर्ण निरंकुश शासन स्थापित करने के प्रयत्नों का इतिहास है। अतएब 
इन राज्यों की स्वूधीनता और स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है । 
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४. इस घोषणा के समर्थन में हम सब ( अमेरिकी राज्यों के प्रतिनिधि ) 
ईश्वर के संरक्षण में पूर्णतया विश्वास रखते हुए, एक दूसरे से अपने प्राण-घधन 
ओर पवित्र मान के बलिदान के लिए वचनबद् होते हैं | 


राज्यमंडल का निर्माश--कांग्रेस ने क्रांति आरंभ होने के पूर्व तथा उसके 
पश्चात्‌ जो अनेक महत्वपूर्ण पग उठाए, उन्हें उठाने का उसे क्रोई वैध अधिकार 
प्राप्त नहीं था | इसीलिए स्वतंत्रता की घोषणा के अंगीकृत किए जाने के पश्चात्‌ 
यह आवश्यकता अनुभव की गई कि कांग्रेस की शक्तियों तथा कृत्यों का एक 
लेखपत्र में उल्लेख कर स्पष्टीकरण कर दिया जाए। नवम्धर १७७७ में 
महाद्वीपीय कांग्रेस ने अमेरिकी राज्यों का एक राज्यमंडल बनाने की उस योजना 
को अंगीकृत कर लिया जो 'राज्यमंडल तथा स्थायी संघ्र के अनुच्छेद!” के नाम 
से प्रसिद्ध है | संक्षेप में हम इसे अमेरिकी राज्यमंडल का विधान कह सकते हैं | 
यह विधान कांग्रेस द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने तैयार किया था और 
अजद्भीझृत होने के पश्चात्‌ इसे विभिन्न राज्यों के पास अनुसमर्थन ((207020077) 
के लिए भेजा गया | सन्‌ १७७८ की जुलाई तक इसे आठ राज्यों के विधान 
मंबलों ने अनुसमथित कर दिया और उसी समय से यह लागू हो गया । इस 
विधान को रुठसे बाद में अनुसमर्थित करने वाला राज्य मेरीलैंड (॥०॥79/0) 
था, जिसके विधान मंडल ने इसे प्रथम्‌ माचे, १७८१ को अनुसमर्थित किया | 
अमेरिकी राज्यमंडल के निर्माण का इस कारण बहुत महत्व है कि अमेरिकी 
राष्ट्रीयता का जन्म यहीं होता हे। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान संविधान 
इसी राज्यमंडल के विधान से विकसित हुआ है । 


राज्यमंडल के विधान के प्रमुख उपबन्ध 


राज्यमंडल के विधान के जिस ओपचारिक नाम का हम. ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं, वह पर्याप्त महत्वपूर्ण है । उससे हमें विदित होता है कि राज्यमंडल 
_ का निर्माण किसी अस्थायी या सीमित उद्देश्य से नहीं किया गया था, वरन्‌ 
आरम्भ में ही उसे तेरहों अमेरिकी राज्यों का स्थायी संघ ( ?८८9८प५/ 
छंप्रएम ) घोषित किया गया था | परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना 





१ /८प06४ ठस (०््रव्विलात्नपंता बतते ?87%८पक) [7707. 


ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि रई 


आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों की जनता तथा नेताओं में एक सुदृढ़ तथा 
शक्तिशाली संघ बनाने के लिए. तनिक भी उत्साह नहीं था। विधान के दूसरे 
अनुच्छेद में कहा गया है--“प्रत्येक राज्य अपनी संप्रभुता, स्वाधीनता, 
तथा स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक शक्ति, क्षेत्राधाधर व अधिकार, जो कि 
इस विधान के द्वारा कांग्रेस में एकत्रित संयुक्त राज्यों को स्पष्टतया प्रत्यायोजित 
नहीं किया गया है, अपने पास रखता है |" यह अनुच्छेद पूर्णरूप से 


स्पष्ट कर देता है कि राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत 
सतके थे | द 


राज्यमंडल की एकमात्र केन्द्रीय शासन संस्था कांग्रेस थी। कांग्रेस में प्रत्येक 
राज्य को दो से लेकर सात तक प्रतिनिधि ( 00८29/८ ) भेजने का अधिकार 
था, परन्तु प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि-मंडल को केबल एक ही मत देने का 
अधिकार दिया गया था। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में क्षेत्ररल तथा जनसंख्या 
की दृष्टि से महान्‌ अ्रन्तर होने पर भी उनकी समानता को वैधानिक मान्यता 
प्रदान की गई थी | जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, कांग्रेस की शक्तियों 
का राज्यमंडल के विधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था | यह शक्तियाँ 
अति अल्प तथा अत्यन्त सीमित थीं । कांग्रेस को युद्ध घोषित करने, शान्ति 
स्थापित करने, विदेशों से संधियाँ तथा मित्रता ( 9!870८5 ) करने, विदेशों 
में संयुक्त राज्य के दोतिक प्रतिनिधि भेजने तथा विदेशों के दौतिक प्रतिनिधियों 
को स्वीकृत करने का “पूर्ण एवं अनन्य अधिकार”? प्रदान किया गया था। 
कांग्रेस को युद्धजनित आवश्यकताओं की पूर्ति के ,लिए. विभिन्न राज्यों से घन- 
जन की सहायता माँगने का भी अधिकार दिया गया था, परन्तु वह उन्हें 
सहायता देने के लिए विवश नहीं कर सकती थी ।* कांग्रेस को मुद्रा चलाने 
( (0022० )) तोल और ताप के मान निश्चित करने, साख-पत्र 
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रेड संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


(95 ० 2४०80 जारी करे, ऋण लेने तथा डाकखानों की व्यवस्था 
करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। कांग्रेस को स्थल तथा 
जलसेना का परिमाण निश्चित करने, तथा जलसेना के सम्पूर्ण ओर 
स्थल सेना के मुख्य अधिकारियों की नियुक्तियाँ करने तथा इन दोनों सेनाओं 
के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति दी गई थी। कांग्रेस अमेरिका के 
आदिवासियों से व्यापार तथा अन्य सम्बन्धों को व्यवस्थित कर सकती थी। 
कांग्रेस में. किसी विषय पर विनिश्चय ( (6८४०४ ) किये जाने के लिए 
नौ मतों, अर्थात्‌ नौ राज्यों के प्रतिनिधि-मंडलों, का प्रस्ताव के पक्ष में होना 
आवश्यक था। ह 


कांग्रेस की शक्तियों पर एक सामान्य दृष्टि डालने से ही हमें कुछ ऐसी 
महत्वपूर्ण शक्तियों का अमाव खटकता है जो सामान्यतः वर्तमान समी राज्यों 
में केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं। ये शक्तियाँ हैँ---कर जगाने की शक्ति, व्यापार 
को नियमित करने की शक्ति, विभिन्न राज्यों के पारस्परिक विवादों को निपथने 
की शक्ति, आदि । यद्पि ब्रिटिश पालमेंट को विभिन्न उपनिवेशों के बीच व्यापार 
का नियमन करने का अधिकार प्राप्त था, परन्तु कांग्रेस को इस अधिकार से 
वंचित ही रखा गया | इसके अतिरिक्त कांग्रेस को समी प्रकार की कार्यपालिका 
शक्तियों से भी वंचित रखा गया था| 


कांग्रेस के सत्रावकाश काल (£८०८७७) में उसके विभिश्चयों को क्रियान्बित 
कराने के लिए विधान में तेरह सदस्यों की एक राज्य समिति ( (:0077760८९ 
०६ 5६06७ ) की व्यवस्था थी, जिसमें प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि 
५ 0202% ) होता था। इसका ज्षेत्राधिकार कांग्रेस के कार्य तक ही सीमित 
था, तथा नीति-सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं कर सकती थी । इसी निकाय 
( 70679 ) को हम राज्यमंडल का कार्योंग ( €ह6८प्राए82 072%&7 ) कह 
सकते हैं । विधान में किसी स्थायी न्यायांग (प्रवालिडईं ०8%) की व्यवस्था न 
थी, परन्तु कांग्रेस को समय-समय पर. विभिन्न राज्यों के बीच उठ खड़े होने वाले 
विवादों का निर्णय करने के लिए अस्थायी आयोगों ( (2007070789085 ) को 
नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था | इन आयोगों की शक्ति भी इनकी 
जनक-संस्था की भाँति ही सीमित होती थी।.. 
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राज्यमंडल-काल में संयुक्त राज्य की वास्तविक स्थिति 


अमेरिकी राज्यमंडल का निर्माण मुख्यतः ब्रिटेन के साथ चलने वाले युद्ध के 
द्वारा उत्पन्न हुईं परिस्थितियों के कारण हुआ था। सन्‌ १७८३ में ब्रिटेन और 
अमेरिका में शान्ति-संधि हो गई और"ब्रिटेन ने संयुक्त राज्यों की स्वतन्त्रता को 
मान्यता दे दी | इस प्रकार उस आवश्यकता का अन्त हो गया जिसके कारण 
राज्यमंडल का प्रादुर्भाव हुआ था। विभिन्न राज्य केन्द्रीय शासन की ओर से 
उदासीन हो गए और उन्‍होंने कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि तक भेजना बन्द कर 
दिया । कभी-कभी निश्चित दिन से सप्ताहों तक, यहाँ तक कि महीनों तक, 
कांग्रेस में गणपूर्ति ( (००:०४) ) ही नहीं होती थी। लाड ब्राइस ने कांग्रेस 
की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वह सर्वथा शक्तिहीन थी तथा 
उसे न तो सम्मान ही प्राप्त था और न उसकी आज्ञा ही मानी जाती थी।" 
उनके इस कथन की पुष्टि अन्य लेखकों के मत से भी होती है। उदाहरणार्थ, 
विल्सन ने; जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे, लिखा है--- “कार्यपालिका 
शक्ति से वंचित होने के कारण कांग्रेस विवश और उपेक्षिता थी ।...सबसे 
बड़ी बात यह थी कि शासन की केवल एक शक्ति कांग्रेस के पास रही और 
वह थी मंत्रणा देना। कांग्रेस राज्यों से धन की माँग कर सकती थी पर उसे 
देने के लिए उन्हें विवश नहीं कर सकती थी; वह उनसे सैनिक भेजने को कह 
सकती थी, लेकिन वें न भेजें तो असहाय थी; सन्धि करने की शक्ति उसे प्राप्त 
थी, पर संधि को क्रियान्वित करने का काये राज्यों का था; ऋण लेने पर उसकी 
अदायगी के लिए कांग्रेस को राज्यों का मुख देखना पड़ता था। कांग्रेस एक 
ऐसी संस्था थी जिसके अधिकार तो लम्बे-चोड़े थे, लेकिन शक्तियाँ श््य 
थीं। 'कांग्रेस में सम्मिलित संयुक्त राज्यः यह नाम मानों एक परामशंदाता मंडल 
का-सा था |” 
केन्द्रीय शातन को इस दुर्बलावस्था के कारण जो परिणाम उपस्थित हुए 
उनका कुछ आमास हमें मनरो के निम्न कथन से मिलता ।है--“युद्ध के कारण 
मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ओर कीमतें अत्यधिक बढ़ गईं थीं .। 
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प्रत्येक व्यक्ति जीवन-निर्वाह के साधनों की महँगाई का दुखना रोता था, परंतु उसे 
कम करने की शक्ति किसी में न थी ।...कृषक कष्ट सहते थे और व्यापारियों को 
दोष देते थे, व्यापारियों का दिवाला निकलने की स्थिति आ गई थी और थे 
राजनीतिशों को दोष देते ये; राजनीतिशञ आ]डम्बरपूर्ण बातें करते थे और धनिकों 
को दोष देते थे | इसी बीच प्रत्येक राज्य की जनता अपने पड़ोसियों के विरुद्ध 
आयात-नियति-करों ( (8//85 ) की माँग कर रही थी और चारों ओर श्रार्थिक 
अव्यवस्था की ही प्रधानता थी | अ्तिवादी तत्व इन बिगड़ी हुईं परिस्थितियों 
का लाभ उठाने के लिए प्रयत्न आरम्भ कर रहे थे | भाषणों श्रौर पुस्तिकाओं के 
द्वारा उन्होंने एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों के घिरुद्ध तथा एक 
राज्य को दूसरे के विरुद्ध उमाड़ने का कार्य अपने हाथ में ले रखा था।””१ 
जाज॑ वाशिंगटन ने इस स्थिति को अति संक्षेप में अराजकता” की स्थिति के 
समरूप बताया था।* सैनिक उचित वेतनादि न पाने के कारण असंतुष्ट ये 
ओर विद्रोह के प्रयत्न किये जा रहे थे | एक प्रसिद्ध लेखक ने इसे “उपाकाल के 

पूर्व का घोर अंधकारपूर्ण समय' कह कर संबोधित किया है |3 अलेक्जेंडर 
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तत्कालीन परिस्थिति का सुन्दर चित्रण हमें जाज॑ वाशिंगटन के उन पन्नों 
में मिलता है जो उन्होंने अ्रत्यन्त निराश होकर अपने समकालीनों को लिखे थे | 
इनमें से कुछ को जेम्स बैक ने अपनी उपयुक्त पुस्तक में उद्धृत किया है। 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि २७ 


हैमिल्टन के शब्दों में देश लगभग राष्ट्रीय अपमान की अन्तिम स्थिति तक 
पहुँच गया था ।* 


सांविधानिक सम्मेलन का श्रामं तण 


स्पष्ट ही दे कि ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रह सकती सर्ब- 
प्रथम राज्यमंडल के विधान (0700]85 06 (:07थ्वै८/४007 ) में संशोधन 
कर स्थिति को सुधारने का यत्न किया गया । परन्तु इस प्रयत्न में अधिक 
सफलता न मिली | जत्र स्थिति असह्य हो गई तत्र सन्‌ १७८६ में राज्यमंडल की 
कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि अब एक ऐसी 
संकट्पूर्ण स्थिति आ्रा गई है जब कि संयुक्त राज्य के लोगों के लिए. यह निश्चय 
करना आवश्यक हो गया है कि वे या तो राज्यमंडल के शासन को, जो कि 
उन्हीं के द्वारा तथा उन्हीं के हित के लिए स्थापित किया गया है, सशक्त बनाएँ 
अथवा उनके अस्तित्व को ही विलुप्त होने देने को प्रस्तुत हो जायें और उन 
समस्त महान अधिकारों को संकट में डाल दें, जिन्हें उन्होंने इतना कठिन और 
सम्मानपूर्ण संघर्ष कर के प्राप्त किया है। इसी समय मेरीलैंड आर वर्जिनिया 
नामक राज्य परस्पर व्यापारादि से सम्बन्धित प्रश्नों पर एक समभोता करने के 
लिए प्रयत्नशील थे। जा्ज वाशिंगटन स्वयं उन्हें ऐसे समभीते के लिए प्रेरित 
कर रहे थे। बाद में पेनसिलवानिया नामक राज्य को भी इस सप्रकोते की 
बातचीत के लिए आमंज्ित किया गया । जब प्रस्तावित समभोते के प्रारूप पर 
वर्जिनिया का विधानमंडल विचार कर रहा था तब जेम्स मेडीसन ( |%7768 
(५0॥509 ) ने यह प्रस्ताव रखा कि न केवल इन्हीं राज्यों में ऐसा समभोता 
हो, वरन्‌ संयक्त राज्य के तेरहों राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन ऐसे 
समझौते की सम्मावनाओं पर विचार करने के लिए. आमंत्रित किया जाय । 
उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विधानमंडल ने यह अस्ताव स्वीकार कर लिया 


आर समस्त राज्यों को निमंत्रण भेज दिये गए । 


ग्रन्नापॉलिस सम्मेलन--उपरोक्त सम्मेलन का स्थान मेरीलेणड राज्य का 
अन्नापॉलिस (37॥/9700)75) नगर निश्चित किया गया था। यद्यपि नो राज्यों 
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ने आमंत्रण स्वीकार किया परन्तु सितम्बर, १७८६ में सम्मेलन के अवसर पर 
केवल पांच राज्यों के प्रतिनिधि ही एकत्र हुए |" प्रतिनिधियों की कम संख्या के 
कारण कोई भी निश्चय करना व्यर्थ समझा गया। न्यूयार्क के प्रतिनिधि 
अलेक्जेंडर हेमिल्टन के सुझाव पर सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 
समस्त राज्यों से अगले वर्ष मई में फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक सम्मेलन 
के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को कहा गया | इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त 
राज्यों की वर्तमान स्थिति पर विचार कर “संघीय शासम के संविधान” में 
आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करना बताया गया था। राज्यमंडल की कांग्रेस से इस 
प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा गया और २१ जनवरी, १७८७ को कांग्रेस 
ने एक प्रस्ताव पारित कर ऐसे सम्मेलन की आवश्यकता का अनुमोदन किया | 

मई, १७८७ में फिलाडेल्फिया में वह विश्व-विख्यात सम्मेलन आरंभ हुआ 
जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण किया। 





के ) ये राज्य थे; वर्जिनिया, न्यूयार्क, न्यू जेरसी, पेन्सिल्वानिया, तथा 
ढेलावेर । | द 


प्रध्याय ३ 
संघीय संविधान का निर्माण तथा विकास 


गत अध्याय में हम उन परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं, जिनमें 
फिलाडेल्फिया नगर में राज्यमंडल के विधान (2५770 ९8 ् 0 (:07/८66/४- 
सं00) में आवश्यक संशोधन तथा परिवर्धन करने के लिए, एक सम्मेलन हुआ 
था। सामान्यतः इसी सम्मेलन को अमेरिका के वर्तमान संविधान को, उस 
संविधान को जिसे आज भी संसार का सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान बताया जाता 
है, निर्मित करने का श्रेय दिया जाता है। परन्तु यदि हम संयुक्त राज्य के 
संविधान का मूल खोत जानता चाहते हैं तो हमें न केवल उपयुक्त सम्मेलन 
की कार्यवाही पर दृष्टि डालनी होगी, वरन्‌ अन्य अनेक आलेखों, घटनाओं 
तथा सिद्धान्तों पर विचार करना होगा। अमेरिकी राज्यमंडल का विधान, 
अमेरिकी उपनिवेशों के संविधान, इंगलैंड-नरेश द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को 
प्रदान किए. गए. अधिकार-पत्र ((/%0८४8), मैग्ना कार्य (४9279 
(08770) तथा अधिकार-विधेयक ( आओ] ०६ ४870 ) संरीखे ब्रिय्शि 
संविधान के आधार-स्तंभ, इंगलैशड की सन्‌ १६४८-५५ तथा १६८८ की 
घटनाएँ: एवं उनकी प्रतिक्रिया, जॉन लॉक तथा मांदेख्यू के सिद्धान्त आदि का 
उदाहरणार्थ उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी ने अमेरिकी संविधान को 
प्रभावित किया है। यहाँ तक कि मनरो के मतानुसार तो प्रसिद्ध ओऔक दाशनिक 
अरस्तू को भी संविधान-निर्माताओं में गिना जा सकता है, क्‍योंकि उनका शक्ति- 
पृथक्करण (36>68707 ० ?0ए9679) का सिद्धान्त अमेरिकी संविधान 
का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है ।* स्थानाभाव के कारण यहाँ अमेरिकी संविधान 
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के इन सभी खोतों पर विचार करना संभव नहीं है। यहाँ हम 'संविधान -के 
निर्माण की कथा वाक्य का बहुत सीमित अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं, और 
केवल सन्‌ १७८७ के सम्मेलन की प्रमुख घटनाओं एवं कार्यवाही आदि पर 
विचार करेंगे | 

सांविधानिक सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति--इसके पूर्व कि हम 
सम्मेलन की कार्यवाही तथा निश्चयों पर विचार करें सम्मेलन में भाग लेने 
वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी कुछ जान लेना आवश्यक है। उनके सम्बन्ध 
में एक भ्रामक धारणा फेली हुईं है कि वे सभी प्रकांड पशिडित, अ्रनन्य देशभक्त, 
तथा अपने देश के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति थे । यह धारणा वास्तविकता से बहुत 
दूर है। जहाँ सम्मेलन में भाग लेने वालों में जाज॑ वाशिंगटन, बेंजमिन फ्रेंकलिन, 
अलेक्जेंडर हैमिल्टन आदि ऐसे व्यक्ति थे जिनकी योग्यता, विद्वता तथा देश- 
भक्ति के सम्बन्ध में किसी को संदेह नहीं हो सकता, वहाँ सम्मेलन में अ्रत्यन्त 
सामान्य कोटि के व्यक्ति भी थे ।१ उपयुक्त प्रतिनिधियों के अ्रतिरिक्त सम्मेलन 
में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में जेम्स मेडीसन, गवर्नर मॉरिस, जेम्स 
विल्सन, जॉन डिकिन्सन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | 

सम्मेलन में तेरह अमेरिकी राज्यों में से रोड द्वीप ( १॥00८ [8]800 ) 
के अतिरिक्त अन्य सभी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रत्येक राज्य जितने 
चाहे उतने प्रतिनिधि भेज सकता था, परन्तु उसे एक ही मत देने का अधिकार 
था | सभी राज्यों के प्रतिनिधि उनके विधान मण्डलों के द्वारा निर्वाचित किए 
गए थे प्रारम्भ में सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा ७२ 
प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे, परन्तु उनमें से केवल ५५ ने ही सम्मेलन की 
कार्यवाही में भाग लिया | इस संख्या में ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो केबल 


* श्रॉंग और रे ने सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ ऐसे प्रतिनिधियों के 
नामों का भी उल्लेख किया है, जिनका दृष्टिकोण, उनके मतानुसार, 
संकुचित था तथा जिनकी राजनीतिक प्रतिभा सीमित थी। उन्होंने लिखा है : 
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श्रौभवर नों में उपस्थित रहे | सम्मेलन में प्रायः ३०-३५ 
दे पुल्हीह उपर ध /३हते थे और सम्मेलन के अन्तिम दिन संविधान पर 
हस्ताक्षर करन वाले प्रतिनिधियों की संख्या भी ३६ हींथीं। आयु की दृष्टि से 
सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को प्रौढ़् नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
डनकी औसत आयु बयालीस वर्ष ही थी। सम्मेलन में सर्वाधिक इद्ध प्रतिनिधि 


बंजमिन फ्रेंकलिन था, जिसकी आयु उस समय ८१ वर्ष थी।' 


सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रायः सभी प्रतिनिधि सम्पन्न व्यक्ति थे, और 
उनमें से अधिकांश व्यापारी अथवा व्यवसायी थे । सम्मेलन का सभापति जा 
वाशिंगटन, जिसने स्वाधीनता-संग्राम में अ्रमेरिकी सेनाओ्रों का सफलतापूर्वक सेना- 
पतित्व किया था, और जिसे बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रप्नति होने का 
गौरव प्राप्त हुआ था, अपने समय के देश के सर्वाधिक धनाव्य व्यक्तियों में 
था | सम्मेलन में भाग लेने वालों में से एक भी व्यक्ति श्रमिक अथवा निम्न 
प्रेणी का कृषक नहीं था ।* अ्रधिकांश प्रतिनिधि शिक्षित तथा अनुभवी थे। 
चौबीस प्रधिनिधि ग्रेजुएट ये तथा इकतीस वकालत करते थे। जिन पचपन 
सदस्यों ने सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लिया उनमें से उन्तालीस प्रथम 
अथवा द्वितीय महाड्रीपीय कांग्रेस के सदस्य रह चुके थे ओर आठ प्रतिनिधियों 
ने अपने राज्यों के संविधान बनाने में सहायता पहुँचाई थी |? यहाँ यह भी उल्लेख 
कर देना अनुचित न होगा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में से 
चौबीस न्याज पर ऋण देते ये, तथा पन्द्रह प्रतिनिधि दासों के अधिपति ये। 
संविधान-निर्माताओं में से अधिकांश के सम्पन्न और संपत्तिशाली होने के 
कारण कुछ लेखकों ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संविधान ऐसे 
लोगों के द्ारा बनाया गया था जिनका लाभ एक सशक्त और सुव्यवस्थित 
शासन की स्थापना में ही था ।* 
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३२ . संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


सम्मेलन के संगठन तथा उसकी कार्यवाही एवं विनिश्चयों पर विचारारंभ 
करने के पूर्व कुछ शब्द उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के विचारों के संबंध 
में मी कह देना आवश्यक हैं। जहाँ एक ओर अलैक्जेंडर हेमिल्टन जैसे प्रति- 
निधि सम्मेलन की कार्यवाही में भाग ले रहे थे जो देश में एक पूर्णतः केन्द्रीकृत 
शासन स्थापित करने के पक्त में थे, वहाँ दूसरी ओर लूथर मार्टिन जैसे प्रतिनिधि 
भी थे जो राज्यमंडल तथा उसके विधान में कोई भी परिवर्तन करना पसंद नहीं 
करते ये। सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधियों के विचारों का 
उपरोक्ष्त दोनों व्यक्तियों में से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता था; परन्तु केन्द्रीय 
शासन को दी जाने वाली शक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिनिधियों में बहुत अधिक 
मतभेद था। इसी प्रकार सच्चीय शासन में प्रजातंत्र के तत्त्वों का किस सीमा 
तक समावेश हो, इस प्रश्न पर भी प्रतिनिधियों में पर्यातत मतभेद था। 
अलेक्जेंडर हेमिल्नन एक आभिजात्यवर्गीय शासन स्थापित करने के पक्ष में 
था; जब कि अनेक सदस्य शासन को पूर्णतः जनतांतिक बनाने के पक्ष में थे। 
यद्यपि प्रजातंत्रीय व्यवस्था के समर्थकों की संख्या अधिक नहीं थी, परन्तु उनमें 
जेम्स मेडीसन, बेंजमिन फ्रॉैंकलिन तथा जेम्स विल्सन जैसे प्रभावशाली व्यक्ति 
सम्मिलित थे | सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में इतना अधिक विचार 
वैषम्य होते हुए भी परस्पर मतैक्य संभव हों सका, यह उनकी बुद्धिमत्ता तथा 
देशभक्ति का सबल प्रमाण है। 


सांविधानिक सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की 
सूची में कुछ तत्कालीन महत्वपूर्ण नेताश्रों के नाम सम्मिलित नहीं हैं। टॉमस 
जैफरसन फ्रांस में दोतिक कार्य में व्यस्त थे | महान्‌ आंदोलक टॉम पेन (700 
'?478) तथा बाद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में 
अत्यधिक प्रसिद्धि पाने वाले जॉन माल भी इस सम्मेलन में उपस्थित न ये । 
अन्य अनुपस्थित नेताश्रों में पैट्रिक दैनरी, जॉन हैन्कोंक तथा सैमुएल ऐटडडम्स 
के नाम उल्लेखनीय हैं। क्‍ 


सम्मेलन का संगठत, प्रक्रिया एवं नियम--सम्मेलन की कार्यवाही २५ 
. मई, १७८७ को आरंभ हुई और सर्वप्रथम उसने अपना अध्यक्ष निर्वाचित 
किया तथा नियमादि स्वीकृत किये। अध्यक्ष-पद के लिए केवल जाज वाशिगटन 
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का नाम प्रस्तावित किया गया ओर वही सर्वसम्मति से सम्मेलन के अ्रध्यक्ष 
निर्वाचित घोषित कर दिये गए। कार्यवाद्दी का विवरण रखने के लिए 
विलियम जैक्सन को सम्मेलन का मंत्री नियुक्त किया गया। 
सम्मेलन के आरंभ में प्रक्रिया आदि से संबंधित जो नियम स्वीकृत किये 
गए उनमें दो नियम मुख्य हैं | प्रथम, यह कि किसी प्रश्न पर निश्चय करने के 
लिए प्रत्येक राज्य को केवल एक म॒त प्राप्त होगा, चाहे सम्मेलन में उसके 
कितने ही प्रतिनिधि भाग ले रहे हों | राज्यमंडल की कांग्रेस में भी मतदान इसी 
प्रकार होता था । इस नियम का आशय स्पष्ट ही छोटे राज्यों के भय को दूर 
करना था कि उन पर किसी प्रकार की व्यवस्था बलपूर्वक लादी नहीं जाएगी। 
द्वितीय नियम यह था कि सम्मेलन की समस्त कार्यवाही पूर्णतः: गोपनीय रखी 
जावेगी और किसी सदस्य को उसके संबंध में किसी को कुछ भी बताने का 
अधिकार न होगा | इस नियम का अत्यंत कड़ाई के साथ पालन किया गया ।” 
इस नियम को यद्यपि आजकल प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जायेगा, 
परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि जनता के समक्ष प्रतिनिधियों के पारस्परिक 
विवाद न आ सके और उसमें विग्रह उत्पन्न न हो सका। यदि सम्मेलन की 
दैनिक कार्यवाही प्रकाशित की जाती तो नहीं कहा जा सकता कि लोकमत के 
भय के कारण प्रतिनिधिं अपना वास्तविक मत व्यक्त भी कर पाते और सम्मेलन 
किस सीमा तक सफल होता। सम्मेलन के समाप्त होने के पश्चात्‌ भी इसमें भाग 
लेने वाले प्रतिनिधियों ने इसकी कार्यवाहियों की आजीवन कभी प्रकट नहीं 
किया | इसके अपवाद केवल लूथर मार्टिन और जा्ज मेसन नामक दोही 


१ वाशिंगटन इस संबंध में कितना सतकके था इसका पता इस घटना से 
लता है। एक बार किसी सदस्य ने सम्मेलन के किसी प्रस्ताव की एक प्रति 
कहीं गिरा दी । वहति वाशिंगठन के पास पहुँच गई । वाशिगग्न ने सम्मेलन 
में कहा :--महानुमाबों-मुझ्े दुःख है कि इस सम्मेलन का कोई सदस्य सम्मेलन के 
गोपनीय विषयों के संबंध में इतना लापरवाह है कि उसने कहीं एक प्रति गिरा 

जी | मुझे नहीं मालूम कि यह किसके कागज हैं। उन्हें मेज पर फेंकते हुए 
उतने कहा “थे जिसके हों वह इन्हें ले जाय ।” कोई प्रतिनिधि उस पर अपना 
दावा प्रस्तुत करने का साहस न कर सका | 


इढ संयक्त. राज्य अमेरिका; का शासन .. 


सदस्य हैं जिन्होंने सम्मेलन के : समाप्त::होने पर इसकी कार्यवाहियों -पर अपने 
बक्तव्योंः में प्रकाश-डाला । सम्मेल्षत की कार्यवाही .का अश्विकृत विवरण उसके 
समाप्व होने के चालीस वष परत्रात्‌ सन ६८ १६-में प्रकाशित किया. गया 
जेस्स मेडीसन ने अतिनिधिय्नों के भाषेणों+के जो. सारांश तैयार किये थे. वह उसकी 
मृत्यु के पश्चात सन्‌ १८३९-में प्रकाशित हुए.। हि शा 


सम्मेलन में प्रस्तुत की गई  मंहत्तवपूण योज॑नाएँं--फ़िलाडेल्किया 
सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन-प्रणाली में सुंधार के लियें जो 
अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गई उनमें दों योजनाएं ठलनात्मक टंष्टि से अधिक 
महं॑च्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं के नाम है “वजिनिया योजनों ("7टाए& 
फो५7 ), तंथा न्यू जेरेसी योजना (४८फे ]०६८ए 2४0) । इन्हीं योजनाश्रों 
की कमेशः इनके प्रस्तावकों के नाम पर रन्‍्डाल्क योजना ( २४४00 
ए]27 ) तथा पेटरंसन योजना ( ?%(०780०7 747 ) भी कहते हैं । 


_ वर्जिनिया योजना- सम्मेलन प्रारंम होने के पर्याप्त समय पूर्व से ही 
वर्जिनिया का प्रतिनिधि जेम्स मेडीसन्‌ तथा उसके अन्य साथी एक योजना 
बनाने में संलग्न थे । इसी योजना को २९ मई को एडमंड, रेन्डाल्क नेस 
में प्रस्तुत किया.। इस योजना की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें संयुक्त राज्य 
के लिये एक शक्तिशाली केंन्द्रीय शासन की व्यवस्था थी। केन्द्रीय शासन मे 
कार्याज्ष, विधानोंग तथा न्यायांग तीनों की. स्थापना की व्यवस्था, की गई थी। 
विधानमंडल में दो सदनों की स्थापना. का प्रस्ताव था। विधानमण्डल के निम्न 
सदन के सदस्यों के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये जाने तथा उच्च 
सदत-के सदस्यों: केःराज्यों;; के:बिधानसएडल द्वारा; नामांकित व्यक्तियों -में से 
केन्द्रीय-विधानपस्डल- के लिम्त८:सद्न के:-द्वारा /निर्वाच्ित्र :किये जाने. ,.की 
इ्सवस्था थी + मतितिधित्व:का आज्ार।:जत्तसंख्या-को माना उसया था ओर इस 
कार्य इस: योजना के: अनुसार संगठित -विधानमएड्ल-में। :बड़े- राज्यों के. प्रति 
38220: "रहता: इस ३७५७५ छोटे, राज्यों द्वारा. ब्रिरोध किये 
“यह: एक >सुख्य: कास्ए: था.। इस, ओोचुना में , केन्द्रीय: शासन को, जों 
मह्लपूर्स शक्तियाँ:सौंपी यह:थी उनमें विभिन्न: गाज्यों के विधालमण्डलों द्वारा 
पारित ऐसी विधियों पर जो संघीय विधान: के..प्रतिकूल, हों. अ्रभिषेध्राधिकार 
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“[ ४८६०) प्रयोग करने-की:शक्ति भी सम्मिलित थी । केन्द्रीय शासन को- विभिन्न 
“शाज्यों के नागरिकों पर करलगाने -तथा किसी राज्य के दास “अपने कर्तव्यों. के 
“पूस न/करने पर” उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की शक्ति. मी दी मई थी। 
“यद्यपि इस योजना में “राज्यमंडल केअनुच्छेदों? (0+8४८०९४ ०६ (०7/ढ१९८- 
“4073) को तिरोहित करने का कहीं- प्रस्ताव न था; पर-वास्तव में इसमें-संयक्त 
राज्य के लिये एक पूण रूपेण नवीन संविधान का प्रस्ताव था]... + ० 

न्यू जेरेसी योजना--वर्जिनिया योजना से छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों में 
जो असंतोष उत्पन्न हुआ उसने थोड़े ही समय में न्यू जेरेसी योजना का रूप 
“लिया यहं योजना पंन्द्रह जूंत् को प्रस्तुत की गई। विंलियम ऐश्डरसन 
' के मंतानुसांर यह छोटे राज्यों की वर्जिनिया योजनां की केंन्द्रकारी तंथा सशक्त 
शासन को प्रवृत्तियों का उंत्तर थी [१ इसमें केन्द्रीय विधानमंडल अर्थात्‌ काँग्रेस 
को एंकेंसदनात्मंक बनाये रखने का प्रस्ताव था | इस योजनों में” प्रत्येक सज्य 


पे प्रंस्तोव था जो विधानमंण्डल के द्वारा निर्वाचित होता । संघीय न्यायपालिका 
की भी स्थापना की व्यवंस्थो थी पंरन्तु उसकी शक्तियाँ अत्यन्त सीमित होतीं | 
'केन्रीय शासन को आयात पंर करें लगानें, आलेखों” पर मुद्रांक-शुल्के (37० 
07४ए ) लगाने, डाक की दरें निश्चित करने तथा वैदेशिक वे आंतरिक 
व्यापार को निय्रमिर्त करने के ः लिए विधियाँ बनाने की शक्तियाँ दिये जाने का 
अस्ताव' था [इस योजना की: एक “अन्य सुख्यः बात यह-थी “कि? इसमें: केन्द्रीय 
तविधानंमएडल के सदस्यों का -बेतनादि राज्यों के कोष से दिये जाने की व्यवस्था 
थी | स्पष्ठ ही यह व्यबस्था इंसलिए की गई थी कि कांग्रेस के सदस्यों पंर-सज्यों 
का नियन्त्रण बना रहें [४ सतप हे पइत फशसमकार हकिफी ज्रेक के एक 

.. सम्मेलन में दो गुटों का निर्माण--उपरोक्त दोनों योजनाओं के समथकों 
के सम्मेलन में अलग-अलग गुट बन गए और इस प्रकार सम्मेलन दो गुरों में 
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३६ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


विमक्त हो गया । जहाँ एक शुद केद्रीय शासन को शक्तिशाली बनाने के परत 
में था, वहाँ दूसरा शुट केन्रीय शासन को शक्तिहीन रख कर छोटे राज्यों के 
हितों को संरक्षण प्रदान करने के पक में था। इन दो गुटों में विरोध इस सीमा 
तक बढ़ गया कि एक समय पर तो ऐसा “प्रतीत होता था कि सम्मेलन भंग ही 
हो जावगा। परन्तु इन दोनों शुटों में परस्पर समझता हो गया जिसके कारण 


संविधान का निर्माण संभव हो सका | 


महत्वपूर्ण विवादों का नियटारा 

लाड आइस ने संविधान-निर्माताश्ों के बीच परस्पर समभोता संभव होने 
के दो मुख्य कारण बताये हैं | प्रथम, उनके बीच कोई प्रतिक्रियावादी 
षड़यंत्रकारी नहीं ये ओर उनमें से प्रत्येक स्वतंत्रता और समानता का प्रेमी था। 
द्वितीय, उनके बीच वर्ग संबंधी समस्याएँ नहीं थीं, धन ओर पद के प्रति द्वेष- 
भाव नहीं था क्योंकि घन और पदों का अस्तित्व ही नहीं था।" प्राय: समस्त 
संविधान-निर्माता देश-हित को सर्वोच स्थान देते थे | एक अन्य कारण यह भी 
था कि सम्मेलन के सदस्यों में अतिबादियों का अ्रभाव था| जेम्स बेक ने इसे 
सौभाग्य का विषय बतलाया है कि जैफरसन, जो आगे चलकर अमेरिका के 
राष्ट्रपति बने, उस समय फ्रांस में थे और इस कारण सम्मेलन की कार्यवाहियों 
में भाग न ले सके [९ | 

कानेक्टिकट समभीता--सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिश्रियों के बीच 
जिन सममोतों के कारण संविधान का निर्माण सम्भव हो सका उनमें सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण कानेक्टिकट समभोता | (१0776८स८पा (-077[7707756) है। इस 
समझरोते को उपयुक्त नाम से संबोधित किये जाने: का कारण यह है कि अंतिम 
रूप में यह सममभोोता कानेक्टिकट राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया 


क्र 
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संघीय संविधान का निर्माण तथा विकास. ३७ 


था | हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों 
के बीच विवाद का एक मुख्य विषय यह था कि केन्दीय विधानमंडल में 
प्रतिनिधित्व का आधार क्या हो । इस समभौते के द्वारा इसी प्रश्न का निर्णय 
किया गया | यह निश्चय किया गया कि केन्द्रीय विधान मंडल में दो सदन हों। 
उच्च सदन के निर्माण का आधार राज्यों की समानता का सिद्धान्त हो, अर्थात्‌ 
उसमें प्रत्येक शज्य को समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो। 
इसके विपरीत निम्न सदन की रचना का आधार राज्यों की जनसंख्या हो, 
अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधि भेजे | यह भी 
निश्चय किया गया कि उच्च सदन अर्थात्‌ सिनेट को कार्यपालिका द्वारा की गई 
नियुक्तियों तथा संधियों का अनुसमर्थन करने, तथा निम्न सदन को राजस्व 
(१८४८7००८) संबंधी विधेयकों का सूत्रपात करने का विशेषाधिकार प्रास हो । 
कानेक्टिकट समभोते का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि इसे “महान 
समभोता” कहा जाता है। प्रो० ऑग और रे के मतानुसार इसके द्वारा पार- 
स्परिक ऐक्य के मार्ग की सबसे बढ़ी बाधा दूर हो गई ।* 


अन्य समभीते--कानेक्टिकट समभोते ने सम्मेलन में भाग लेने वाले 
प्रतिनिधियों का कार्य पर्याप्त सरल कर दिया; परन्तु समय-समय पर अनेक ऐसे 
प्रश्न उनके सामने आते थे जिन पर विवाद उठ खड़ा होता था। इनमें से 
अधिकांश प्रश्नों का निपणटारा समभझरोतों के द्वारा किया गया । उदाहरणाथे, 
सम्मेलन में इस प्रश्न पर तीत्र विवाद उठ खड़ा हुआ था कि दासों को कांग्रेस में 
प्रतिनिधित्व दिया जाय या नहीं । उत्तरी राज्य, जिनमें दास-प्रथा नहीं थी, दासों 
को प्रतिनिधित्व दिये जाने का विरोध कर रहे थे, जब कि दक्षिणी राज्य जिनमें 
दासों की संख्या पर्याप्त थी उन्हें प्रतिनिधित्व दिये जाने के पक्ष में थे। अन्त में 
यह समभौता हुआ कि प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या का निश्चय करते समय 
दासों की संख्या के ३/५ भाग को गिना जाय, शेष को नहीं। साथ ही यह भी 
निश्चय किया गया कि कांग्रेस जब प्रत्यक्ष कर लगाये तत्र भी दासों की जनसंख्या 
के केवल ३/५ भाग को ही गिना जाय । इसी प्रकार अन्य अनेक प्रश्नों पर 
समभोौते हुए। इस सम्बन्ध में निम्न सदन की कार्यावधि, कांग्रेस की शक्तियाँ, 
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३८ - : संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


दासों का -व्यापार,- निर्वाचकों की योग्यता आदि विषयों का उल्लेख किया जा- 
सकता है-। इन समभौतों -के-कारण कुछ लेखकों ने-तो संयुक्त राज्य के संविधान 
को ही - “समभौतों का: आलेख” * प्ोषित कर (दिया है | परन्तु मनरो के मता- 
नुसार हमें यह ध्यान रखना चाहिए -कि जहाँ संविधान. अनेक समझौतों का 
परिथम है, वहाँ ऐसे विषयों की भी कमी नहीं है. जिन पर सर्वसम्मति से निर्णय - 
का गयो थी जी एआ  आवी को 5 कक हैह। जड। 7० “सा 
संविधान के प्रारूप का निर्माण तथा सम्मेलन की समाप्नि द क्‍ 
“ प्ररूप निर्माश--जुलाई, १७८७ के अन्तिम संप्ताह एंक फ़िलाडेल्फिया 
सम्मेलन संयुक्त राज्य की भांवी शांसन-प्ंणाली से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर 
विचार और विनिश्चयं करता रहा | उस समय तक सम्मेलन ने तेईस प्रस्ताव 
पारित किये थे जिनमें उसके निश्चय ग्रथित थे | इस समय यह आवश्यक 
समक्ा गया कि इन विनिश्वयों को एक लेखंपत्र में बद्ध करने के लिए एक 
समिति नियुक्त की जाय । इंसी उद्देरंय की पूर्ति के लिए २४ जुलाई को सम्मेलन 
ने एक विवर्ण-समिति ((०००४८८ ०४ 02&व!) निर्वाचित की | इस 
समिति में-प्रँच सदस्य थे १: विवरण संमिति ने ६ अगस्त को अपनी आख्या 
(रिपोट) सम्मेलन के- समक्ष प्रस्तुत की [| यह आंख्या संयुक्त राज्य के संविधान 
का आरंमिक ऑरूप थी, “जिसमें प्रस्तावना तथा तेईस अनुच्छेद थे। समिति 
की. आख्या पर सम्मेलन ने लगभग एक मास तक विस्तृत विचार किया | यहाँ. 
तक कि अत्येक धारा और वाक्यों तक पर तीत्र विवाद हुआ | ८ सितम्बर को. 
विवरण समिति की आख्या पर विचार समोपत हुआ और सम्मेलन ने उसे 
कुछ संशोधन के साथ : अंगरीक्षत कर लिया। सम्मेलन ने तब शैली समिति' 
(0०परांपल्ट ०॥ 5790९) नामक एक नवीन समिति नियुक्त की। इस 
हा गा यिप - ्रधप्प्रण्व्या छा -0077%४0प8257. 06%, ८4५ ' >पा0]& 6 
न्०्यश्क्ाहछ र। मम ओम शमी के तो 
हा कि 707३४ (४ ६ ००घ४परंध्पा0५.]8, 8 (%प०१९ ०६ ००्पाए0-.. 
कर ज०प बा पंडाा;, एप ६. फए०एव फ९ बवएशीए, 0त6ल ०्च्थ। 
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संघीय संविधान को निर्माएं तथों विकास ३९ 


समिति में भी पाँच संदस्य ये तथा इस समिति का कांय “सदन द्वारा स्वीकृत 
अरनुच्छेदों को व्यवस्थित करनों तथा उनकी शैंली को संशोधित करना” था | 
विश्वार्स किया जांतो हैं कि इस समिति का अंधिको्श कार्य इसके श्रध्य॑त्ञ गवनर 
मॉरिस द्वारा ही कियां गया ।* समिति ने संम्भेलन के विनिश्चयों को व्यवस्थित 
रूप में तथों सुन्दर भांषां में १२ सितम्बर को उपस्थित किया | अंगलें तीन दिनों 
में सम्मेलन ने इंस समिति की आख्या पर विचार ' किया ओर १५ सितम्बर की 
उसे अंगीकँते कंर' लिया । । सक्षम हे 
सम्मेलन का अन्त-- २७ सितम्बर, १४८७ को सम्मेलन की अन्तिम बैठक 
हुई | उस दिन तक सम्मेलन की ८१ बैठकें हो चुकी थीं। यंच्रपि सम्मेलन में 
पंचपंन प्रतिनिधियों ने भाग लियी था, पर उस दिने हस्ताक्षर करने के लिए 
३२९ खदस्य ही उपस्थित हुंएं। ये अमेरिका के बारह राज्यों के प्रतिनिधि यैं 
प्रतिनिधियों में तीन ऐसे भी थे जिन्होंने सम्मेलन में उपंस्थित रहते हुए भी 
संविधान के प्रारूप पर- हस्ताक्षर नहीं किये। बेंजमिन फ्रेकलिन के प्रभावशाली 
भाषण के पंश्चात्‌ भी वे -अपने निश्चय पर अडिग रहे | यहाँ यह उल्लेंख कर 
देना-आ्रवश्यक है कि इन प्रतिनिधियों के राज्यों के अन्य प्रतिनिर्धियों ने प्रारूप 
पर हस्ताक्षर कर:दिए थे; और इंस कारण संविधान कां प्रारूप “संर्व॑स्म्भति' 
अज्ञीकृतः माना गया | (. 
उ7 अपने विधटन के यूवे सम्मेलन ने एके अन्य प्रेंस्ताव अंगीकंत किया | इस 
प्रस्ताव में कहा गया थां कि संम्भेलन द्वारा अंगीकृत संविधान को संयंक्त राज्य 
की कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और *“अंपनां यह मत व्यक्त किया कि 
उसके पश्चात्‌ उसे राज्यों 'की:जनता द्वारा निर्वाचित सम्मेलनों के सम प्रखुत 
किया जांब। ये - संम्मेलन अपनी स्वीकृति :तथा  अंनुसमर्थन की सूचना संयुक्त 
राज्यों की-कांग्रेस को दें । . सम्मेलन के :इनः सुककावों के साथ' संविधान की एक 
प्रतिलिपि कांग्रेस कौ मेज -दी गईः। हक ता जज 
राज्य-संम्मेंलनों द्वारा संविधान का अनुसंमंर्थनंन 
. २८ सितस्बर को कांग्रेस ने स्बंसम्मति से निर्णय किया कि संविधान का 
प्रार्प सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार संगठित राज्यों के सम्मेलनों के पास. 





किस  स्‍क्‍खचलड्ड>ड::ीन-न-नतन न _-__....॥.ह.......... 





3 ६7765 8८८९, ०७. ८6 #- 7. 60. 
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विचायर्थ मेज दिया जाय | यहाँ यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि संविधान 
श्रनुसमर्थन के लिए. राज्यों की जनता द्वारा विशेष रूप से निर्वाचित सम्मेलनों 
के पास क्‍यों भेजा गया । उसे राज्यों के विधान मंडलों के ही पास क्‍यों नहीं भेजा 
गया ! वे भी तो जनता द्वारा अत्यक्ष रीति से निर्वाचित हुए थे। संक्षेप में 
इस प्रश्न का उत्तर यही है कि संविधान-निर्माताओं को यह विश्वास नहीं था कि 
राज्यों के विधानमंडल संविधान का अनुस्मर्थन ('रि7809000) कर देंगे । 
उन्हें जनता द्वारा निर्वाचित सम्मेलनों से श्रनुसमर्थन की अधिक आशा थी।" 
विधानमंडलों ने सम्मेलन में एकत्र होने वाले प्रतिनिधियों को राज्यमंडल के 
विधान में संशोधन करने का अनुदेश दिया था, न कि एक नवीन संविधान का 
निर्माण करने का । एक अन्य कारण यह भी था कि जनता के द्वारा निर्वाचित 
सम्मेलनों का अनुसमर्थन प्राप्त होने पर संविधान का महत्व अधिक 
बद जाता | 
प्रनुसमर्थन के पक्ष तथा विपक्ष में प्रचार--संविधान जैसे ही राज्यों के 
पास अनुसमर्थन के लिए भेजा गया वैसे ही देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 
उसके पक्ष और विपक्ष में धुआँधार प्रचार आरंभ हो गया। सम्मेलन की काये- 
वाही पुर्ण॑रूपेण गोपनीय रहने के कारण लोगों में तरह-तरह की अफवाहें और 
अठकलें प्रचलित थीं। यत्येक व्यक्ति संविधान से मनचाही आशाएँ लगाए. हुए 
था। हक इनमें से बहुत सी आशाओं पर तुषारपात होना अ्वश्यम्भावी था। कुछ 
लोगों को संविधान से यह शिकायत थी कि उसमें केन्द्रीय शासन को बहुत 
अधिक शशक्त रखा गया है, जब कि कुछ अन्य इस कारण उसके आलोचक ये 
: कि उससें संघीय शासन को और अधिक शक्तिशाली क्‍यों नहीं बनाया गया। 
उत्तरी राज्यों के निवासियों का मत था कि संविधान में दक्षिणी राज्यों को संतुष्ट 
करने के लिए बहुत रियायतें दी गई हैं जबकि दक्षिणी राज्यों वाले यह अनुमव 
करते ये कि उनके हितों की अवहेलना की गई है। धर्माधिकारी नवीन संविधान 
इसलिए असंतुष्ट थे कि उसमें कहीं भगवान के नाम का उल्लेख नहीं किया 
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गया था, और ईसाई धरम को राजधर्म घोषित नहीं किया गया था। प्रायः संयुक्त 
राज्य के सभी भागों में संविधान की इस कारण अति तीत्र आलोचना हुईं कि 
उसमें नागरिकों के अधिकारों तथा उनकी स्वतन्त्रताओं का कहीं उल्लेख नहीं 
था | स्वयं टॉमस जैफरसन जो आगे चलंकर संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बने संविधान 
से इसी कारण असन्तुष्ट थे । 


संविधान के आलोचकों में कुछु लोग ऐसे भी थे जो यह मानने को ही 
प्रस्तुत नहीं थे कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन को संयुक्त राज्य के लिए. नवीन 
संविधान बनाने का अधिकार था। उनका मत था कि उसे केवल 'राज्यमंडल 
के अनुच्छेदों' में संशोधन करने का कार्य सौंपा गया था और उसे केवल यही 
करने का अधिकार था |" कुछ अन्य आलोचकों का मत था कि संविधान अनु- 
समर्थन के लिए राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, 
फिलाडेल्फिया सम्मेलन को यह अधिकार नहीं था कि वह इस कार्य के लिए 
विशेष रूप से संगठित सम्मेलनों का आयोजन करें | ऐसे लोगों की भी संख्या 
कम नहीं थी जो यह अनुभव करते थे कि संविधान सम्पत्तिशाली एवं सम्पन्न 
बर्ग के लोगों द्वारा गरीब जनता के शोषण के लिए बनाया गया है। संविधान 
के अनुसमर्थन का उग्र विरोध करने वालों में पैट्रिक हैनरी तथा स्वार्ड हैनरी ली 
के नाम उल्लेखनीय है। हैनरी ली ने संविधान का विरोध करने के लिए एक 
निबंधों का संग्रह प्रकाशित कराया था जिसका नाम 'लिदस फ्राम दि फेडरल 
फार्मर हु दि रिपब्लिकन' है । 


संविधान के पक्ष में आन्दोलन करने वालों में जेम्स मेडीसन, अलैक्जेण्डर 
हैमिल्टन, जॉन जे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। संविधान के समथंकों को 
जाज वाशिंगटन तथा बँजमिन फ्रेंकलिन जैसे सम्मानित व्यक्तियों का भी समर्थन 
प्राप्त था। जब न्यूयाक राज्य में नव-संविधान का तीत्र विरोध हुआ और ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि यहाँ के सम्मेलन का अनुसमथन प्राप्त करना कठिन होगा 
तब हैमिल्टन और भेडीसन आदि ने प्रचार-कार्य के लिए छोटी-छोटी पुस्तिकाओं 


१ देखिए पैट्रिक हैनरी का वर्जिनिया सांविधानिक सम्मेलन में दिया गया 
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के रूप में 2५ निरबंस्ध प्रकाशित किए | भाषों की सरलता, भावों की गूढ़ता और 
उत्साहपूर्तां की दृष्टि से ये निबन्ध ' अनुपम हैं | इनका संग्रह 'दि फैडरलिंस्ट' 
(ए6 फऋध्ट८भा8)  नाम॑ से प्रंकाशित हुआ है । इन निबन्धों में संविधान 
के विरोधियों के तरकों का उत्तर दिया गया है और संविधोने नें की श्रेष्ठता प्रमाणित 
करने का प्रयत्न किया गया है | 

राज्य-म्मेलनों द्वारा प्रतुसमर्धत--सब प्रथम . संविधान का. अलुसमर्थन 
छोटे राज्यों के सम्मेलत्नों के. द्वारा-किया:सया, क्योंकि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के 
निययों से वे संतुष्ट हो गये.ये ।,. डेलावेर राज्य के: सांविधानिक, सम्सेलन ने 
७. दिसम्बर, . १७८७. को; संविधान: का, सर्वसम्मति से |अनुसमर्थन: किया । 
दिसम्बर में ही अन्य, दो राज्यों, मेचसिल्वानिया और न्यू जेरेसी के सम्मेलनों ने: 
संविधान का अनुसप्थन कर दिया । अगले सात मासों - में आठ अन्य राज्यों के. 
संम्मेलनों ने संविधान का अनुसमर्थन कर-दिया और :इस प्रकार जुलाई १७८८ 
के अन्त तक संविधान को. ग्यारह राज्यों का अनुसमर्थन प्रास हो - चुका था। 
शेष दो राज्यों में से ना कैरोलिना; ने नवम्बर १७८९ में तथा रेड दीप-ने मई 
१७९० में संविधान;काअनुसमर्थन किया... : |... : ४ !: 

तवीन झाम्नन की स्थापनता--संविधान के: सातवें अनच्छेद में कहा गया 
था कि संविधान के प्रवर्तन के...लिए, नौ, राज्यों के सम्मे्ञनों। का. अनुसमर्थन 
पर्याप्त होगा ,|.- इस उपबंध के अदुसार नौ- राज्यीं:का।अचुसमर्थन प्रातः होने पर 
रज्यमणडल की कांग्रेस ने राज्यों को नवीन संविधान: के. उपबंधों.। के अनुरूप 
सिनेट तथा ग्रतिनिधि सभा के सदस्य तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक- 
मंडल निर्वाचित करने का अनुदेश दियां। दस राज्यों की जनता द्वारा निर्वाचित 
निर्वाचकी ने जाज वाशिंगटन को राष्ट्रपति तथा जान एंडम्स को उप-राष्ट्रपति 
निर्वाचित किया । ३० अप्रैल १७८६ को नवीन शासन ने कायभार सँभाल 
लिया। पूव-शांसन के एकमात्र अवशेष कांग्रेस को अनौपचारिक रूप से अंत हो 


गयी, क्योंकि वह गरापूर्ति के अमाव के कारण अपने विघटन तक का प्रस्ताव 
पारित नं कर सकी |. 


अमेरिकी संविधान का विकास (006 मकर जो. ॥ ,५ हो] 
अमेरिकी संविधान के निर्माण की कथा से परिचित हो जाने पर यह जिशासा 
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होना स्वाभाविक ही है कि क्या अमेरिका के संविधान का अ्रमी भी-बही. स्वरूप 
है जो कि उसे सन्‌ १७८७ में ग्राप्त हुआ थां, अथवा उसमें :कुंछु- महत्त्वपूर्ण - 
परिवर्तन भी हुए हैं । निश्चय ही अमेरिका के संविधान में: सन्‌ १७८७ से-आज 
तक अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए; हैं, "और इसमें कोई: आश्चंयः की बात भी . 
नही हैं। आज का अमेरिका सन्‌ १७८७ के अमेरिका से सभी दृष्टियों से बहुत 
मिन्न है । आज-संयुक्त राज्य अमेरिका तेरह राज्यों-का सद्छ नहीं, वरन्‌-अड़तालीस, 
राज्यों वाला शक्तिशाली राष्ट्र हे।: आज संयुक्त. राज्य कृषि-प्रधान देश नहीं है; 
वह संसार के सर्वाधिक उन्नत ओद्योगिक देशों में है.। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज- 
संयुक्त-राज्य की जो. स्थिति. है उसकी. तो संविधान-निर्मातागण कमी -कल्पना भी 
नहीं कर सके होंगे। ऐसी स्थिति में संविधान में परिवर्तन, होना आश्चर्यजनक - 
नहीं, परिवर्तन न होना ही आश्चर्य का कारण होता |... परत यहाँ यह स्मरण 
दिलाना उचित ही होगा कि संयुक्त-राज्य के संविधान में अन्य देशों के 
संविधानों की ठुलना में कम ही परिवर्तन हुए हैं। उसके मूल सिद्धांत आज 
भी दही हैं जो सन्‌ १७८७ में फिलादेल्फिया सम्मेलन में निर्धारित किए 
. संविधान शब्द का श्र्थ--संयुक्त राज्य के संविधान में हुएं पंरिबर्तनों 
पर विचार करने के पूव॑ अच्छा यह होगा कि हम “संबिधान” शंब्द का अर्थ 
स्पष्ठतेया समझ लें। सामान्यतः बोलेचाल की भाषा में “संविधान” शब्द का 
अर्थ उस दस्तावेज से लगाया जांता है जो कि किसी एक निश्चित समय पर 
किसी देश के लिए उसकी संविधान.समा के द्वारा तैयार "किया जाता है तथा- 
जिसमें देश की शासन-प्रणाल्ली, शासन की शक्तियों, नागरिकों, के अधिकारों: आदि 
का डल्लैख होता है। इस श्र्॒थ में “संविधान”. में उन संशोधनों, को भी. 
सम्मिलित कर लिया जाता है जो समय-समय पर उसमें दी गई प्रक्रिया के 
अनुसार किये जाते हैं-। उदाहरणार्थ, जब हम “भारत का संविधान?” वाक्य सुनते 
हैँ तो स्वभावतया हमारा ध्यान उस - दस्तावेज: की ओर चला जाता है- जो हमारी 
संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था. और जोः२६ जनवरी: सन १९५० को,- 
अवर्तित किया गया: था । परन्तु “संविधान” शब्द का ग्रह बहुत सीमित अर्थ है |: 
विस्तृत तथा . सही अथ में “संविधान” : शब्द का प्रयोग . उन सब लिखित तथा . 
अलिखित,. विधिवत तथा परम्परागत, नियमों के लिए होता है जिनके द्वारा देश- 


४४ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 
की शासन प्रणाली, शासन की शक्तियाँ तथा इृत्य, एवं नागरिकों के अधिकार 
और कर्तव्य निश्चित होते हैं।' इस अर्थ में हम संविधान में उन सत्र 
विनिश्चयों तथा व्याख्याओ्रों को भी सम्मिलित मान सकते हैं जिनके द्वारा 
संविधान के विभिन्न उपबंधों का वास्तविक अर्थ मालूम होता है । 

संविधान के विकास के विभिन्न मा्गं--प्रायः सभी देशों के संविधानों 
में उस प्रक्रिया का भी उल्लेख रहता है जिसके द्वारा संविधान में समय-समय पर 
संशोधन किए जा सकते हैं। परन्तु संविधान में वर्णित इस औपचारिक मार्ग के 
अतिरिक्त श्रन्य मार्गों से भी संविधान में संशोधन होते रहते हैं | विभिन्न देशों 
के सांविधानिक इतिहास पर दृष्टि डलने से हम संविधान में संशोधन की निम्न 
रीतियाँ प्रचलित पाते हैं । 

१. संविधान में वर्णित ओपचारिक पद्धति से संशोधन | 

२. विधि-निर्माण के द्वारा संशोधन | 

३ प्रथाओं (52265) तथा रूढ़ियों ((७६४0॥79) के द्वारा संशोधन । 

४. संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित न्यायिक-निर्णायों के द्वारा संशोधन । 


इस युस्तक के कलेवर का ध्यान रखते हुए. यहाँ यह सम्मव न हो सकेगा 
कि हम उपयुक्त चारों रीतियों से अमेरिकी संविधान में हुए. समस्त संशोधनों पर 
विस्तार के सथ विचार करें | यहाँ हम केबल औपचारिक संशोधनों तथा अन्य 
रीतियों से हुए संशोधनों के केवल कुछ उदाहरणों का ही उल्लेख करेंगे | 
१ औपचारिक संशोधनों के द्वारा संविधान का विकास 

अमेरिकी संविधान के पाँचवें अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने की 
प्रक्रिया का डल्लेख है |* इस प्रक्रिया पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे | 


१ हैएते९१४00, ४., ०७. &7., (0. 73. हर 

कांग्रेस, जब कमी उसके दोनों सदनों का दो-तिहाई भाग यह आवश्यक 
समझे, इस संविधान सें संशोधन प्रस्तुत कर सकेगी, अथवा वह विभिन्न राज्यों 
के दो-तिहाई भाग के विधानमंडलों के आवेदन पर संशोधन पस्तुत करने के लिए 
एक सम्मेलन ( (.07रएथ्यट00 ) आमंत्रित करेगी। दोनों अवस्थाश्रों में 
प्रस्तावित संशोधन जब विभिन्न राज्यों के तीन-चोथाई भाग के विधानमंडलों के 


संघीय संविधान का निर्माण तथा विकास प्‌ 


अब तक संविधान में इस प्रक्रिया के अनुसार बाईस संशोधन किए. गए हैं जो 
संविधान की मूल धाराओं की भाँति ही संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं । 
इन संशोधनों का सारांश इस प्रकार है :--- 

प्रथम दस संशोधन--सयुक्त राज्यन्के संविधान में जोड़े गए प्रथम दस 
संशोधन एक ही साथ सन्‌ १७९१ में प्रथम कांग्रेस के द्वारा अंगीकृत किये गए 
थे। इन संशोधनों को सामूहिक रूप से अधिकार-पत्र (9॥॥ ०६ २87/5) 
के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है।गव प्रष्ठों में हम इस तथ्य का 
उल्लेख कर चुके हैं कि राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन के समय संविधान 
का इस कारण बहुत अधिक विरोध किया गया था कि उसमें नागरिकों 
के अधिकारों तथा नागरिक-स्वतंत्रताओं की प्रत्याभूति नहीं की गई थी। इसका 
कारण यही था कि संयुक्त राज्य में सम्मिलित होने वाले अ्रधिक्रांश राज्यों के 
संविधानों में अधिकार पत्र सम्मिलित थे, तथा कांग्र स की शक्तियाँ संविधान में 
उल्लिखित होने के कारण संविधान में नागरिकों के अधिकारों का सम्मिलित 
करना श्रनावश्यक माना गया था।"” अनुसमर्थन के समय अधिकांश राज्यों ने 
संविधान में अधिकार-पत्र सम्मिलित करने की माँग की तथा कुछ राज्यों का 
अनुसमर्थन तो इसी आश्वासन पर ग्राप्त हो सका कि संविधान में शीघ्रातिशीक्र 
अधिकार-पत्र सम्मिलित कर दिया जायगा | जून १७८९ में वजिनिया के प्रतिनिधि 
जेम्स मेडीसन ने, जो अपने निर्वाचकों के प्रति संविधान में अधिकार-पत्र 


द्वारा अथवा तीन-चौथाई राज्यों के सम्मेंलनों के द्वार श्रनुसमरथित कर दिये 
जायँगे ( यह निर्णय कि दोनों विधियों में से कौन-सी विधि प्रयुक्त हो कॉंग्रेस 
"करेगी ) तब वे सब भाँति इस संविधान के अंग बन जायेँगे। परन्तु इस 
संविधान के प्रथम अनुच्छेद की घारा (5८८४००) नौ के प्रथम तथा चत॒थ 
खण्ड ( 0४०७6 » में सन्‌ १८०८ से पू्व कोई संशोधन नहीं किया जा 
सकेगा तथा न किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सिनेट में मताधिकार की 
समानता से वंचित किया जा सकेगा ।”! 
१इस सम्बन्ध में हैमिल्टन का यह कथन उल्लेखनीय हैः “9४97 0१८८४४८ 
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2 “संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का श।सन 


“सम्मिलित -कराने के लिए: वत्चनबद्ध: थे, इस विषय: से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव 
कांग्रेस में: प्रस्तुत-किये। अंततः कांग्रेस ने. दस, संशोधन अंगीकृत , किये . जिन्हें 
राज्यों के विधानमंडलों ने अनुसमर्थित कर दिया |.इन सब संशोधनों को हम एक 
ही संशोधन के दसा ख़रंड ..कह सकते -हैं, :क्योंकि :इन्हें सरलता से एक ही 
:संशोशन: में अन्तग्रहित किया. जा..सकता था। 


उपरोक्त दस संशोधनों में से प्रथम श्राठ में नागरिकों के वैयक्तिक, धार्मिक 
'तथा -सम्पत्ति-संस्बन्धी अधिकारों का उल्लेख “है ।* शेष दो. संशोधनों < में 
यह तथ्य स्पष्ट कर दिया गया-है किःसंविधान में कुछ श्रँधिकारों के परिंगेणन 
: को यह अथ नहीं है कि जनता को अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।जो 
'शक्तियाँ केंद्रीय शांसने को संविधोन के द्वारा प्रेत्यायोजित नहीं : की गई हैं, तथा 
जिनका राज्यों के लिए निषेध नहीं किया गया है, वे “राज्यों. अथवा जनता “के 
हित॑ में सुरक्षित मानी जीवेंगी। ये दसों संशोधन-कांग्रेस के. दोनों सदनों : द्वारा 
संविधान में उल्लिखिंत प्रक्रिया के अनुसार अंगीकृत :तथा राज्यों के विधान- 
मडलों के दशा अनुसंमंथित होने पर' १५ दिसम्वर १७४१ को ग्मावी हुए.। 


ग्यारंहवाँ तथा बारहवाँ पंशोधन--संविधान में प्रथम दंस संशोधन जोड़े 
जाने के लगभग छू: वर्ष पश्चात्‌ ग्यारहवाँ संशोधन जोड़ा गया, ओर उसके 
लगभग छ: व पश्चात्‌ बारहवाँ | ये दोनों संशोधन संविधान के केरकरण की 
व्यावहारिक कठिनाइयीं को दूर करने के लिए जोड़ें गए थे। सन १७९३ में एक 
-वाद ,पूर झंझुक्त-राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया. कि ,संयक्त राज्य 
के अकैसी राज्यू का कोई एक नागरिक, किसी दूसरे राज्य पर संधीय न्यायालयों में 
मुकद॒भा चला-सकता है ।३ राज्यों के अधिकारों के समथकों ने सर्वोच्च न्यायालय 
के इस, निर्णय का घोर विरोध किया जिसके. परिणामस्वरूप ग्यारहवाँ संशोधन 
अंगीकृत किया. गया. |.इस संशोधन, में यह स्पष्ट कहां गया है कि संयुक्त राज्य 
की ,्यावःशक्ति में विधि (]$४) यथा. न्याय पिद्धान्तों के ऐसे मुकदमों पर. विचार 
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._ इन अधिकारों पर विस्तृत विचार अगले एक अध्याय में किया जायगा। 
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संघीय संविधान का निर्माण .तथा विकास ४७ 


करने: की शक्ति सम्मिलित नहीं सानी जायग्री: जो-संयुक्त सज्य के एक: राज्य: के 
नागरिकों के द्वारा; दूसरे. राज्य के विरुद्ध अथवा किसी. विदेशी -राज्य के नागरिकों 
या प्रजा द्वारा संयक्त राज्य के किसी राज्य के विरुद्ध, चलाए, गाए हों | 

-- ग्यारहवें-संशोघ्रन की भाँति. ही. बारहवें संशोधन का.उद्देश्य भी सांविधानिक 
उपबंधों की. अरस्पष्दता के कारण उत्पन्न-कठिनाई को दूर करना था | सन्न्‌ १८०० 
के राष्ट्रपति.पद के निर्वाचन, में जैफरसन ओर बर- (877) को-सप्तान: मत पग्राप्त 
हुए। भविष्य में ऐसी कठिसाई उत्पन्न न होने देने के लिए, संविधान में उचित 
व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया | इसीलिए बारहव॑ संशोधन के द्वारा 
संविधान के द्वितीय श्रन॒ुच्छेद के उस भाग में कुछ परिवर्तन किये गए जिसमें 
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति. के निर्वाचन की प्रणाली .का .उल्लेंख था ।* यह 
संशोधन २५ सितम्बर, १८०४ कों प्रभावी हुआ| 


गृह:युद्ध से. सम्बन्धित. संशोधन---बारहवें . संशोधुन के अंग्रीकृत किए, 
जाने के पश्चात्‌ अग्रले .साठ- वर्षों, में संविधान में श्रोपचारिक रीति से कोई 
संशोधन त्रहीं किया गया.| सन्‌ १८६१ में संयक्त राज्य में सम्मिलित उत्तरी, तथा 
दक्षिणी राज्यों में यृहयद्ध आरंभ हुआ । गहयद्ध की समाप्ति पर संधि की शतों 
के रूप-में जो सिद्धान्त दक्षिणी राज्यों से मनवाए गए. थे, .उन्हीं को तेरहवें, 
चौदहवें. तथा पद्वहवें. संशोधन. के रूप में संविधान में सम्मिलित कर दिया 
गया। ये संशोधन दक्षिणी राज्यों से उनकी इच्छा के विपरीत मनवाए गए, थे 
ऋर इसी कारण ये कभी भी पूर्ण रूप से प्रभावी न हो सके । 

तेरहवे संशोधन के द्वांरा संर्यक्त' राज्य में! सम्मिलित राज्यों तथा उसके 
च्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले संभी प्रदेशों में दासंतों के अन्त की घोषणा 
की मई है| चौदहवें संशोधन में संयक्त राज्य की नागंरिकतां सम्बन्धी नीति का 
स्पेष्टीकेस्ण किया गया है तथा राज्यों को नागरिकों की स्वत्ंत्रताओं तथा अधिकारों 
की रंज्ञा करने कीज्यनुदेश दिया गया है| इस संशोधन में ऐसे राज्यों को 
जो राजद्रोहं या किसी अन्य गंम्भीर' अपराध के अतिरिक्त -अन्य कारणों से पुदंध॑ 


 ग्यारहँवाँ संशोधन | 


. ” शइस संशोधन के द्वारा किये गए परिवर्तनों का उल्लेंख राष्ट्रपति की 
निर्वाचन प्रणाली पर विचार करते समय किया जायगा । 82 
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नागरिकों को मताधिकार से वंचित करते हैं, दंडित करने की भी व्यवस्था की 
गई है। पन्द्रहवें संशोधन में संयुक्त राज्य तथा उसमें सम्मिलित राज्यों के द्वारा 
नागरिंकों के मवाधिकार को जाति, रंग, अथवा पूर्व दासानुबंध ( [972ए०0प8 
८०70807 0० 8०:ए7प१6 ) के आधार पर अपहृत था प्रतिबंधित किये 
जाने का निषेध किया गया है। स्पष्ट ही है कि इन तीनों संशोधनों का उद्देश्य 
नीग्रो लोगों के नव-प्राप्त अधिकारों का संरक्षण करना था | 


सोलह॒वाँ संशोधन--ण्हयुद्ध से सम्बन्धित संशोधनों के संविधान में जोड़े 
जाने के पश्चात्‌ लगभग तैँतालीस वर्ष तक लिखित संविधान में कोई संशोधन 
नहीं हुआ | यह समझना गलत होगा कि इस बीच कोई संशोधन प्रस्तुत ही 
नहीं किए गए, परल्तु उन्हें आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका । सन्‌ १९१३ 
में संविधान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन जोड़ा गया | हम इसके पूर्व 
उल्लेख कर चुके हैं कि कांग्रेस की कर लगाने की शक्तियाँ अत्यन्त सीमित रखी 
गईं थीं| सोलह॒वें संशोधन में कांग्रेस को किसी भी खोत से प्राप्त आय पर कर 
लगाने तथा एकत्र करने का अधिकार दिया गया। साथ ही यह भी उपबंध 
जोड़ा गया कि ऐसे कर को अन्य प्रत्यक्ष करों की भाँति विभिन्न राज्यों के बीच 
बाँटना अथवा उनकी जनसंख्या आदि को ध्यान में रखना भी आवश्यक न 
होगा |! कांग्रेस द्वार आय पर लगाए गए, विभिन्न करों की सूची पर दृष्टि 
डालने से ही इस संशोधन का महत्व स्पष्ट हो जाता है । 


सत्रहवाँ संशोधन--मूल संविधान में कांग्रेस के उच्च सदन, सिनेट, के 
सदस्यों के राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्बाचित किए. जाने की व्यवस्था थी। 
सन्रहवें संशोधन के द्वारा, जो कि सन्‌ १९१३ में ही अंगीकृत किया गया, 
सिनेट के सदस्यों के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने की 
व्यवस्था की गई | यद्यपि इस परिवर्तन के लिए, पर्याप्त समय से आन्दोलन 
किया जा रहा था परन्तु सिनेट की स्वीकृति इसके पूर्व प्राप्त न हो सकी । 


मद्यनिषेध से संबंधित संशोधन--संविवान में जोड़े गए दो संशोधन, 
अठारहवां तथा इक्कीसवाँ, मद्रनिषेध ( 70॥7780 ) से संबंधित हैं। 
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प्रथम महायद्ध की समाप्ति पर अमेरिकी कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि “एक 
वर्ष पश्चात्‌ से संयक्त राज्य ब उसके अधीन सब्न प्रदेशों में पेय के रूप में 
सेवन के लिए मादक पदार्थों का विक्रय, यातायात अथवा उनका बाहर से 
आयात या बाहर को निर्यात निषिद्ध किया जाता है ।?१ यह संशोधन २९ 
जनवरी, १६१९ को प्रवर्तित किया गया। इस संशोधन के अंगीकृत किए जाने 
के पूर्व अनेक राज्यों ने समरूप विधियाँ बनाई हुई थीं। परन्तु चौदह वर्ष के 
अनुभव ने ही यह सिद्ध कर दिया कि एक इतने बड़े देश की जनता की 
जिसमें अनेक जातियों तथा विभिन्न स्वभाव वाले लोग सम्मिलित हैं, आदतों 
में परिवतेन करना सरल कार्य नहीं है। लोकमत भी इस संशोधन के पत् में 
न था। इन्हीं कारणों से सन्‌ १९३२ में कांग्रेस ने दो-तिहाई बहुमत से संविधान 
संशोधन का एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा अठारहवें संशोधन को रह 
कर दिया गया ।* इस संशोधन का समर्थन करने के लिए. राज्यों में नागरिकों 
के द्वारा विशेष रूप से निर्वाचित सम्मेलन बुलाएं गए।। ५ दिसम्बर को 
छत्तीसवें राज्य के सम्मेलन ने इस संशोधन को अ्रनुसमर्थित कर दिया और 
यह उसी दिन से प्रभावी हो गया । यद्यपि इस संशोधन के द्वारा अश्रठारहवें 
संशोधन द्वारा किए. गए मद्यनिषेध का अन्त कर दिया गया परन्तु राज्यों को 
यह अधिकार दिया गया कि यदि वे चाह तो अ्रपने क्षेत्र में मद्यनिषेध जारी 
' रख सकते हैं |3 
उन्नीसवाँ तथा बीसवाँ संशोधन--जनवरी १९१९ तथा दिसिम्बर १९३३ 
के बीच संविधान में दो बार संशोधन किए गए.। ये संशोधन उन्नीसवें तथा बीसर्वें 
संशोधन हैं | पर्याप्त समय से संयुक्त राज्य में ल्लियों को मताधिकार दिलाने के 
लिए, आन्दोलन हो रहा था । यद्यपि सन्‌ १९१८ के प्रारम्मिक मासों में प्रति- 
निधि सभा (70प73० ० १००४८४८०(७८४ए८७) ने स्त्रियों को मताधिकार देने 
के लिए. एक प्रस्ताव पारित कर दिया था, परन्तु सिनेठ ने अपनी स्वीकृति नहीं 
दी | एक वर्ष पश्चात्‌ सिनेट ने भी तत्सम्बन्धी प्रस्ताव को पारित कर दिया। 


)अठारहवाँ संशोधन 
संशोधन २१ घारा (१) 
3संशोधत २१; धारा (२) 


संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का शासन 


२६ अग्रस्त १९२० को तीन-चौथाई राज्यों का अनुसमर्थन आप्त कर लेने पर 
संविधान में वह संशोधन जोड़ दिया गया जिसमें कहा गया था कि संयुक्त 
राज्य के नागरिकों के मताधिकार को संप्रक्त राज्य या उसमें सम्मिलित कोई 
राज्य लिछ भेद के कारण अपहृत या प्रतिबंधित न कर सकेगा । 


सन्‌ १९३२ तक संयुक्त राज्य में प्रचलित प्रणाली के अनुसार नवम्बर में 
निर्वाचित राष्ट्रपति अगले वर्ष मार्च में कार्यमार सैभालता था और उसी समय 
निर्वाचित कांग्रेस का प्रथम सामान्य अधिवेशन अगले वर्ष दिसम्बर में (लगभग 
तेरह मास बाद) होता था। इसी बीच पूर्व कांग्रेस का एक अधिवेशन होता 
था जिसमें चालू वर्ष का आय-व्ययक आदि स्वीकृत किया जाता था। इसे 
अंग्रेजी में 'लेम-डक सेशन”! ( [.8/76 तैप८८ $८४४०४ ) कहते थे। फरवरी 
१९३३ में प्रवर्तित बीसवें संशोधन ने इस दूषित प्रणाली का अन्त कर दिया | 
इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा कार्यमार समालने की तिथि ४ मा 
के स्थान पर २० जनवरी कर दी गई। साथ ही यह भी व्यवस्था की गईं कि 
नवनिर्वाचिंत कांग्रेस का अपने निर्वाचन के लगभग दो मास पश्चात्‌ ही ३ 
जनवरी को प्रथम अधिवेशन हो। इस प्रकार लेम-डक” अधिवेशनों का 
अन्त हुआ। 


अंतिम ( बाईसवाँ ) संशोधन--संयुक्त राज्य के संविधान में अन्तिम 

बार संशोधन सन्‌ १९५१ में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संयुक्त राज्य 
के प्रथम राष्ट्रपति जाजे वाशिगठन द्वारा संस्थापित एक परम्परा को वैधानिक 
रूप दे दिया गया | संविधान में यह उपबन्ध जोड़ दिया गया कि कोई भी 
व्यक्ति राष्ट्रपति-पद के लिए दो बार से अधिक निर्वाचित नहीं किया जाएगा 
तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्रपति-पद का कार्यभार द्वो वर्ष तक सँभाला 
हो अथवा जिसने राष्ट्रपति की पदावधि के दो वर्ष तक कार्यकारी राष्ट्रपति के 
रूप में कार्य किया हो राष्ट्रपतिपद के लिए. एक बार से अधिक निर्वाचित 
नहीं किया जाएगा ।१ इस संशोधन से यथार्थ स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परि- 


१ संशोधन २२ 
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वतन नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्त राज्य के लगभग पौने दो सो वर्ष के इतिहास 
में केवल एक ही दृष्यंत ऐसा है जब किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति-पद पर दो 
पदावधियों ( ।/2/7775 ) से अधिक द्वार्य किया हो | यह एक अ्रपवाद भी 
कारण से रहित नहीं है । राष्ट्रपति रूजवेल्ट के तीन बार पुनर्निर्वाचित किए 
जाने का कारण द्वितीय महायुद्ध के कारण उत्पन्न हुईं विशेष परिस्थितियाँ थीं । 
गऔपचारिक संशोधनों का संविधान के विकास में योग--श्रमेरिकी 
संविधान में श्रत्न तक किए. गए संशोधनों पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेने के 
पश्चात्‌ यह जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने संविधान को किस 
सीमा तक प्रमावित किया है, अथवा उनका संविधान के विकास में क्‍या 
योग है । जैसा कि उपयेक्त विवरण से स्पष्ट है, सन्‌ १७८७ से अब तक 
अमेरिकी संविधान में बाईस संशोधन जोड़े गए: हैं |* यह संख्या स्वयमेव ही 
अधिक नहीं है; परन्तु तनिक विचार करने पर यह ओर भी कम हो जाती है । 
प्रथम दस संशोधनों को, तथा णह-युद्ध से सम्बन्धित तीनों संशोधनों को एक- 
एक अनुच्छेद के रूप में ही जोड़ा जा सकता था। मद्यनिषेध से संबंधित दोनों 
संशोधनों को हम संशोधनों की संख्या से निकाल सकते हैं; क्‍योंकि उनमें से 
द्वितीय प्रथम को रद्द करता है। इस प्रकार प्रभावी संशोधनों की संख्या केवल 
नौ रह जाती है। इनमें से भी कुछ संशोधन निषेधात्मक हैं जिनमें संविधान 
के उपबंधों का स्पष्टीकरण किया गया है। अपेक्षाकृत अधिक महत्व- 
पूर्ण संशोधनों में हम उन संशोधनों को गिन सकते हैं, जिनमें राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रथक रूप से किए जाने, नीग्रो लोगों और ह्लियों को 
मताधिकार दिए जाने, कांग्रेस को आय-कर लगाने की शक्ति देने तथा सिनेट 
के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से किए जाने, की व्यवस्था की गई है । 
परन्तु जब हम ओपचारिक रूप से संविधान द्वारा संस्थापित व्यवस्था में हुए, 
परिवततंनों पर दृष्टि डालते हैं तो इनकी संख्या नगण्य ही प्रतीत होती है। 
प्रो० ऑग और रे का मत है कि राष्ट्र ओर राज्यों की नवीन शक्तियों ओर 
क॒तियों के लोत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें संशोधनों पर दृष्टि न डालकर 





२ ये संशोधन संविधान के अन्त में प्रथक अनुच्छेदों के रूप में जोड़े 
गए, हैं | संविधान के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । 


५२ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


संविधियों ! 5४7०8 ), कार्यपालिका के कार्यों, न्यायिक विनिश्चयों तथा 
प्रथाओं की ओर देखना चाहिए ।" उनके इस कथन की पुष्टि मनरो के इस 
कथन से होती दै--“संविधान में संशोधन करना प्रथम उपाय न होकर एक 
ऐसा अ्रन्तिम उपाय है जिसका प्रयोग वह प्राप्त करने के लिए किया जाता हे 
जो संविधि, प्रथा अथवा न्यायिक व्याख्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता ॥75 


संविधियों (5४५८७) के द्वारा विकास 

संयक्त राज्य अ्रमेरिका का संविधान बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के जो 
प्रतिनिधि फ़िलाडेल्फ़िया में एकत्र हुए थे वे इस तथ्य से भली भाँति परिचित 
ये किये सब कालों ओर सब अ्रवस्थाओं के लिए. पहले से ही व्यवस्था नहीं 
कर सकते | यही कारण था कि उन्होंने विवरणात्मक समस्याओं को हाथ में न 
लैकर केवल शासन-प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्त मात्र निश्चित करना ही 
उचित समझा, और अधिकांश विषयों पर अनुपुरक विधियाँ बनाने का कार्य 
कांग्रेस को सौंप दिया। अनेक विषयों पर तो संविधान-निर्माताओं ने संविधान 
के उपबंधों (70779078) के आधार पर अनुपूरक विधियाँ बनाने का कार्य 
राज्यों के विधानमंडलों को ही सौंप दिया है | इसी कारण समय-समय पर संघीय 
कांग्रेस और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गईं विधियों से संविधान का 
पर्यात विकास हुआ है । 

उपरोक्त कथन की पुष्टि में अनेक उदाहरण दिए, जा सकते हैं, परन्तु यहाँ 
पर केवल कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देना ही सम्भव होगा। अमेरिकी संविधान 
में संघीय कांग्रेस के दोनों सदनों की रचना पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, 
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संधीय संविधान का निर्माण तथा विकास ५ 


परंतु सिनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों के सदस्यों की निर्वाचन-विधि, निर्वाचन का _ 
समय, स्थान आदि निश्चित करने का कार राज्यों के विधानमंडलों को सौंपा गया 
है | कांग्रेस को इस सम्बन्ध में ( सिनेट के सदस्यों के निर्वाचन स्थल के 
अतिरिक्त ) राज्यों के विधाममंडलों «द्वारा की गईं व्यवस्था में परिवर्तन करने 
अथवा नवीन व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है।" कांग्रेस ने सन्‌ 
१८४२ और सन्‌ १८६६ की संविधियों के द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम 
बनाए, हैं। इसी प्रकार संविधान में यद्यपि शासन-विभागों ( 856८प्रए८ 
१८.०४/४४क्‍72705 ) का दो स्थानों पर उल्लेख किया गया है, परन्तु उसमें यह 
कहीं उल्लेख नहीं है कि उनकी संख्या कितनी होगी, उनका संगठन किस प्रकार 
होगा अथवा उनके क्‍या कत्य होंगे। इन सब बातों का निर्णय कांग्रेस द्वारा 
बनाई गई विधियों तथा प्रथाश्रों के द्वारा ही हुआ है । तृतीय अनुच्छेद की प्रथम 
धारा में कांग्रेस को निम्न संघीय न्यायालय ( 5प्र7ण0०746 ई९४66/2| 
८०८४४४ ) स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इन समस्त न्यायालयों 
के संगठन की पद्धति तथा इनकी प्रक्रिया आदि का निणेय कांग्रेस द्वारा निमित 
विधियों के द्वारा ही किया गया है। इसी प्रकार विधि-निर्माण और आय-व्ययक 
संबंधी प्रक्रिया के संबंध में भी संविधान मौन है। यह एक रोचक तथ्य है कि 
विधि-निर्माण की पद्धति भी विधियों और प्रथाश्रों द्वारा ही निश्चित हुई है । 

इन उदाहरणों पर दृष्टि डालने के पश्चात्‌ तथा इस तथ्य को ध्यान में 
रखने पर कि इन जैसे अन्य अनेक उदाहरण सरलता से प्रस्तुत किये जा सकते 
हैँ हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संविधियों ने भी अमेरिकी संविधान के 
विस्तार और विकास में पर्याप्त योग दिया है। 


प्रथाओं और रूढ़ियों के द्वारा विकास 


. प्रथाओं और रूढ़ियों के प्रभाव से किसी देश की शासन-प्रणाली मुक्त नहीं 
है; केवल उस प्रभाव की मात्रा में अन्तर है। जहाँ ब्रिटेन में संविधान का 
अधिकांश भाग अलिखित होने के कारण प्रथाओं और रूढ़ियों का महत्त्व बहुत 
अधिक है, वहाँ अन्य देशों में भी उनका पर्याप्त महत्त्व है। प्रथाओ्रों ओर 


अनुच्छेद १ धारा (४) 


५४ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


रूढ़ियों ने अमेरिकी संविधान के विकास, विस्तार और परिवधन में भी पर्याप्त 
योग दिया है । कुछ विषयों में तो प्रथाओं और रुढ़ियों के कारण लिखित 
संविधान के उपबंधों का अर्थ बिल्कुल बदल गया है। इसी कारण लिखित 
संविधान का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति अमेरिकी शासन-प्रणाली के वास्तविक 
स्वरूप से परिचित नहीं हो सकता ।" 

प्रथाओं और रूढ़ियों ने अमेरिकी संविधान के विकास में किस प्रकार योग 
दिया है, यह बात कुछ महत्वपूर्ण प्रथाओं पर दृष्टि डालने से भली भाँति स्पष्ट 
हो जाएगी । अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति-पद के निर्वाचन के लिये किसी 
नामांकन ( )४०७७॥४०/४00) की प्रक्रिया को आवश्यक नहीं बताया गया है। 
परन्तु राजनीतिक दलों के प्रादुर्माव के कारण आज राष्ट्रपति के निर्वाचन में 
निर्वाचक अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति को निर्वाचित करने के लिए स्वतन्त्र 
नहीं होते । उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित प्रत्याशियों में से ही एक के 
पक्त में मत देना होता है। यह प्रक्रिया संविधान-निर्माताओं की इच्छा के प्रतिकूल 
है, ओर पूर्णत: प्रथाओं के प्रभाव का' परिणाम है| इसी प्रकार संविधान में 
यह उपबंध कहीं नहीं है कि प्रतिनिधि सभा ( 0056 ० रि०./९- 
$०740769) के सदस्य उसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हों जहाँ से वे निर्वाचित 
होते हैं, परन्तु अब यह एक सुस्थिर परम्परा बन गई है कि वे उसी निर्वाचन क्तेत्र 
के निवासी हों जिससे वे सदन के सदस्य निर्वाचित होते हैं। संविधान में 
मन्जिमएडल ((2>77८0) जैसी किसी संस्था के अ्रस्तित्व का डल्लेख नहीं है, 
परन्तु कोई भी आज उसके अस्तित्व को मानने से इन्कार नहीं कर सकता। 
कांग्रेस की समिति-प्रणाली ((,077077/7:2८ 5ए४7८००) भी बहुत बड़ी सीमा तक 
प्रथाओं ओर रुढ़ियों का ही परिणाम है । यह उदाहरण प्रथाओं और रूढ़ियों के 
सांविधानिक विकास में योग पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं| ऐसे ही अनेक अन्य 
उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं । ५ 

यहाँ यह ध्यान रखता आवश्यक है कि यद्यपि प्रथाओं और रुढ़ियों से 
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संघीय संविधान का निर्माण तथा विकास ५५ 


संविधान का विकास अ्रवश्य होता है, परन्तु वैधानिक दृष्टि से उनका महत्त्व 
नगण्य-सा ही होता है। प्रखर व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति सुस्थिर एवं सुहृदृतम 
परम्पराओों की भी अवहेलना कर सकता है। उदाहरणाथ राष्ट्रपति बिल्सन ने 
कांग्रेस में उपस्थित होकर, भाषण देकर तथा अपनी पदावधि में विदेश-यात्रा 
कर अत्यन्त सुदृढ़ प्रथाओं को तोड़ा था । इसी प्रकार राष्ट्रपति फ्रेकलिन रूजवेल्ट 
ने तृतीय बार राष्ट्रपति-पद के लिये निर्वाचन लड़ कर लगभग डेढ़ सो वर्ष से 
चली आई परम्परा का अ्रतिक्रमण किया था। . 
न्यायिक व्याख्याश्रों के द्वारा विकास 

संयुक्त राज्य के सांविधानिक विकास से परिचित प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार 
करेगा कि अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वाधिक योग न्यायिक निश्चयों का 
रहा है। यद्रपि न्यायाधीश यही कहते हैं कि थे केवल संविधान के उपबंधों की 
व्याख्या करते तथा उनको लागू करते हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि संविधान 
की धाराओं का जैसा निर्व॑चन उन्होंने किया है वह स्वयं संविधान-निर्माताओं को 
भी आश्चर्यचकित कर देने के लिये पर्याप्त हे। इस सम्बन्ध में चाल्स हाग्ज 
का कथन उल्लेखनीय है। उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय के विधि विद्यालय 
में भाषण देते हुए कहा था--“/हम सब संविधान के अधीन हैं, परन्तु संविधान 
वही है जिसे न्यायाधीश कहें यह संविधान है |”?! यद्यपि इस कथन को हम 
किचित्‌ अत्युक्तिपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि न्यायाधीशों को अपना विनिश्चय 
संविधान की ही किसी न किसी धारा पर आधारित करना पड़ता है, परन्तु यह 
तथ्य कि समय-समय पर न्यायालयों के द्वारा संविधान के उपबंधों की विभिन्न 
प्रकार से, ओर कभी-कभी विरोधी व्याख्या की गई है उपय्‌ क्त कथन की सत्यता 
की ओर इंगित करता है। 


सांविधानिक विकास में सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्वपूर्ण अनुदाय स्पष्ट 
करने के लिये ऋधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है; उसके लिए केवल 
एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। न्यायिक प्रधानता (]प0०८४| $प[7०772८ए) 
को संयक्त राज्य के संविधान का एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। परन्ठ 
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५६ संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


यह एक विचित्र सी लगने वाली बात है कि संविधान में इसका स्पष्ट रूप से 
कहीं उल्लेख नहीं है | न्यायिक प्रधानता न्यायालयों की विधानमंडल तथा अन्य 
शासनांगों के ऐसे निश्चयों को जो संविधान का अतिक्रमण करते हों रद्द घोषित 
करने की शक्ति का परिणाम है | संविधान की किसी धारा में न्यायपालिका को 
यह शक्ति स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है । परन्तु उन्नीसवीं शवाब्दी के प्रारंभिक 
वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जॉन मार्शल ने यह घोषणां की 
कि संविधान के अनुसार न्यायपालिका को निहित रूप से ऐसा करने का 
अ्रधिकार प्राप्त है |" इस प्रकार न्यायिक प्रधानता को अ्रमेरिकी शासन-व्यवस्था 
का एक आवश्यक अ्रंग बनाने का श्रेय न्यायिक निर्णोयों को ही है, किसी 
' सांविधानिक उपबंध या संशोधन को नहीं । 

यह तथ्य स्बबिदित है कि अमेरिकी संविधान के प्रबंतन के समय से 
अब तक कांग्रेस की शक्तियों में निरंतर बृद्धि होती रही है। मुख्यतः यह बद्धि 
जॉन मार्शल द्वारा प्रतिपादित निहित शक्तियों ([77!०0 [90फ८४७) के 
सिद्धान्त का परिणाम है। संविधान में कांग्रेस को व्यापार को नियमित करने, 
कर लगाने तथा एकत्र करने एवं सेना का निर्माण करने और उसका पोषण 
करने की शक्तियाँ दी गई हैं | परंतु इन शक्तियों का जितना व्यापक अर्थ सर्वोच्च 
न्यायालय ने लगाया है वह किसी को भी चकित कर देने के लिए पर्याप्त है । 
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अध्याय ४ 
संविधान की प्रकृति, मुल सिद्धान्त तथा 
विशेषताएँ 


जैसा कि इस पुस्तक के आरम्म में कहा गया है, विश्व के वर्तमान संविधानों 
में संयुक्त राज्य के संविधान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लाडे ब्राइस के 
कथनानुसार तो संयुक्त राज्य के संविधान को लिखित संविधानों में सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त है । संयक्त राज्य के संविधान की श्रेष्ठता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती 
है कि संयुक्त राज्य की आभ्यंतरिक तथा वाह्मय स्थिति में असंभावित परिवर्तन हो 
जाने पर भी बिना उसके स्वरूप में अथवा उसके मूल सिद्धान्तों में कोई 
महत्वपूर्ण परिवर्तन किये ही उसे बदली हुई परिस्थितियों के उपयुक्त बनाया जा 
सका । संयुक्त राज्य की शासन-अ्रणाली पर विचार आरंभ करने के पूर्व यह 
उचित होगा कि हम उसके संविधान की प्रकृति, उसके मूल सिद्धान्तों तथा 
उसकी विशेषताओं पर संक्षेप में विचार करें | क्‍ 

सामान्यतः संविधानों को उनकी प्रकृति के आधार पर लिखित और अलि 
खित एवं नम्य और अनम्य नामक वर्गों में विभक्त किया जाता है। संयक्त राज्य 
का संविधान इनमें से लिखित और अनम्य वर्गों में आता है। परन्ठु एक वर्ग 
में आने वाले संविधानों में भी पर्याप्त अन्तर होता है। इसीलिए सर्वप्रथम हम 
अमेरिकी संविधान के लिखित तथा अनम्य स्वरूप पर विचार करेंगे। उसके 
पश्चात्‌ हम संविधान के मूल सिद्धान्तों तथा उसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात 

रंगे । 


ग्रत्यधिक संक्षिप्त लिखित संविधान 


संयक्त राज्य के संविधान की प्राय: लिखित संविधानों की कोटि में गणना 
की जाती है | इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य में शासन के मूल सिद्धान्त 
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५८ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


विभिन्न शासनांगों के कार्य तथा कार्यक्षेत्र तथा नागरिकों के अ्रधिकारों श्रादि का 
एक लेखपन्र में उल्लेख है। यह लेखपन्न जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख 
किया गया है, सन्‌ १७८७ में फ़िलाडेल्फिया सम्मेलन में एकत्र प्रतिनिधियों के 
द्वारा अंगीकृत किया गया था। समय-समय पर इस लेखपन्न के उपबंधों में जो 
संशोधन किए गए हैं अथवा जो नए उपबंध जोड़े गए हैं वे सब लिखित 
संविधान के मांग माने जाते हैं। संयक्त राज्य में शासन-व्यवस्था का स्वरूप संघीय 
है ओर एक संघीय शासन वाले देश के लिए संविधान का लिखित होना 


अतीव आवश्यक होता है। 

अन्य लिखित संविधानों से तुलना करने पर हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य 
का संविधान अत्यधिक संक्षित है । जहाँ कनाडा के संविधान में १४७ अनुच्छेद, 
आस्ट्रेलिया के संविधान में १९८ अनुच्छेद, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 
१५३ अनुच्छेद तथा भारत के संविधान में ३९५ अनुच्छेद तथा ८ अनुसूचियाँ 
हैं, वहाँ संयुक्त राज्य के मूल संविधान में केवल सात अनुच्छेद हैं | संयुक्त राज्य 
के संविधान के इतना संक्षित होने का कारण यहं है कि संविधान में विवरण 
सम्बन्धी बातों का उल्लेख नहीं है। इनके सम्बन्ध में विनिश्चय करने का कार्य 
संविधान-निर्माताओं ने कांग्रेस पर छोड़ दिया था। कांग्रेस ने समय-समय पर 
विधियाँ बना कर संविधान को विकसित किया है। कालांतर में प्रथाओं और 
न्यायिक निर्णयों ने भी सांविधानिक विकास में पर्याप्त योग दिया है। यद्यपि 
प्रारंभ में संविधान की संक्षितता तथा उनके उपबन्धों के सामान्य स्वरूप 
(8०7०८८४। ८॥8/2८८४) की पर्याप्त आलोचना की गई थी परल्तु प्रों> जिंक 
के मतानुसार संविधान को स्थायित्व प्रदान करने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं 
तत्वों को दिया जाना चाहिए ।१ द 
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संविधान की प्रकृति, मूल सिद्धान्त तथा विशेषताएँ ५९ 


जब हम संयुक्त राज्य के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं, तब हमें 
यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि आज किसी भी देश का संविधान पूर्ण॑त: 
लिखित अथवा पूर्णतः अलिखित नहीं है। ब्रिटिश संविधान का भी, जिसे 
अलिखित संविधानों में अग्रगण्य माना न्वाता है, एक महत्त्वपूर्ण भाग लिपिबद्ध 
है। इसी प्रकार प्रत्येक लिखित संविधान वाले देश में अनेक ऐसी परंपराएँ 
और प्रथाएँ बन गई हैं, जिनका महत्त्व लगभग सांविधानिक उपबंधों के समान ही 
है ओर जिनका अतिक्रमण करने का साहस किसी के लिए भी एक दुष्कर कार्य 
होगा । संयुक्त राज्य में भी ऐसी अनेक प्रथाएँ और परम्पराएँ: निर्मित हो गई हैं 
ओर इस कारण अमेरिकी संविधान की गणना लिखित संविधानों में करते समय 
हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए. कि यह मुख्यतः लिखित है, अर्थात्‌ 
समस्त महत्त्वपूर्ण बातें लिखित हैं, पूर्णतः नहीं । 


श्रतम्य किन्तु विकासशील संविधान 


अधिकांश लिखित संविधानों की भाँति संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 

भी श्रनम्य (१४४270) संविधानों की कोटि में ही आता है | सांविधानिक संशोधन 
की जिस प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख है," वह स्पष्टतया सामान्य विधि 
निर्माण ग्रक्रिया से मिन्न है। यही अंतर अनम्य ( २270 ) और नम्य 
( £८5४06 ) संविधानों के बीच भेद का आधार होता है। परन्तु अमेरिकी 
संविधान अनम्य होते हुंए भी अत्यधिक विकासशील तथा गत्याव्मक सिद्ध हुआ 
है। मनरो, ज़िक तथा अन्य अनेक लेखकों के अनुसार अमेरिकी संविधान 
व्यवहार में उतना ही नम्य सिद्ध हुआ है जितना ब्रिविश संविधान | इसका 
कारण यह है कि अमेरिकी संविधान में हुए अधिकांश संशोधन सांविधानिक 
उपबंधों में बिना कोई संशोधन किये ही हुए; हैं |* इस तथ्य पर पिछले अध्याय 
में संविधान के विकास पर विचार करते समय पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका 


) देखिए, अनुच्छेद ५ 
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६० संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासंन 


है | यहाँ केवल अमेरिकी संविधान की विकासशीलता तथा गत्यात्मकता 
(0ए0क्षपं॥0) की ओर इज्जित करके संविधान में औपचारिक संशोधन की 
प्रक्रिया का उल्लेख कर देना मात्र ही पर्याप्त होगा | 

संविधान में ग्रोपचारिक संशोधन की प्रक्रिया--संविधान में उल्लिखित 
संशोधन की प्रक्रिया को हम दो अवस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं ; प्रस्थापना 
(7०708) तथा अनुसमर्थन (#8070४४07)। संविधान में प्रस्थापना 
तथा अनुसमर्थन दोनों की दो-दो पद्धतियों का उल्लेख है | संविधान में निम्न 
दो विधियों में से किसी एक के अनुसार संशोधन प्रस्तावित किए, जा सकते हैं : 

(१) कांग्रेस स्वयं संविधान में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, परन्तु 
इसके लिए कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा, अलग-श्रलग, उपस्थित तथा मतदान 
करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित किया 
जाना आवश्यक है। 

(२) यदि संयुक्त राज्य में सम्मिलित राज्यों में से दो-तिहाई राज्यों के 
विधानमण्डल अनुरोध करे तो कांग्रेस एक सम्मेलन आमन्त्रित करेगी जिसे 
संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार होगा । 

कांग्रेस अथवा दो-तिहाई राज्यों के विधान मश्डलों के अनुरोध पर आमंत्रित 
सम्मेलन के द्वारा संशोधन का ग्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर उसका राज्यों 
द्वारा अनुसमर्थन होना आबश्यक होता है। अनुसमर्थन के लिए भी संविधान 
में दो विधियों का उल्लेख है। संशोधन तभी प्रभावी हो सकता है जब : 

(१) संशोधन का प्रस्ताव तीन-चोथाई राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनु- 
समथित किया जाय; अथवा | 

(२) संशोधन के प्रस्ताव को तीन-चो थाई राज्यों के सम्मेलनों का अनुसमर्थन 
प्रात्त ही जाय । 

इस प्रकार संविधान में संशोधन करने की चार रीतियाँ हैं : (१) कांग्रेस 
द्वारा प्रस्थापना तथा तीन-चोथाई राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन; 
(२) कांग्रेस द्वारा प्रस्थापना तथा तीन-चो थाई राज्यों के सम्मेलनों द्वारा अनुसमर्थन 


(३) दो-तिहाई राज्यों के विधान मंडलों के अनरोध पर बुलाएं गए सम्मेलन के 
जाए शा्णणाता तरशा तीन-चोथाई राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनसमर्थन 


संविधान की प्रकृति, मूल सिद्धान्त तथा विशेषताएँ ६१ 


तथा (४) दो-तिहाई राज्यों के विधानमंडलों के श्रनुरोध पर कांग्रेस द्वारा 
आमंत्रित सम्मेलन के द्वारा प्रस्थापना तथा तीन-चौथाई राज्यों के सम्मेलनों के 
द्वारा अनुसमर्थन । 

. यद्यपि संविधान में संशोधन की इन चार विधियों का उल्लेख है परन्तु 
व्यवहार में श्रब॒ तक संविधान में किये गए केवल एक के अ्रतिरिक्त समस्त 
संशोधन प्रथम विधि के द्वारा हुए. हैं । केवल इक्कीसवें संशोधन के प्रस्ताव में 
उसके विवादग्रस्त स्वरूप के कारण कांग्रेस ने उसके तीन-चौथाई राज्यों के 
सम्मेलनों के द्वारा अनुसमर्थन की व्यवस्था की थी। इस प्रकार अब तक संशोधन 
की उपरोक्त चार विधियों में से केवल दो--प्रथम तथा.द्वितीय--का ही प्रयोग 
हुआ है | 

अन्य देशों के संविधानों में संशोधन करने की पद्धति से तुलना करने पर 
हम पाते हैं कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अ्रत्यन्त 
जटिल है । ब्रियिश संविधान में पालंमेंट सामान्य विधेयक पारित कर संशोधन 
कर सकती है। सोवियत स्छ के संविधान में केवल सर्वोच्च सोवियत के दोनों 
सदन दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संशोधन कर सकते हैं। स्विटज़र- 
लैंड में यद्यपि सांविधानिक संशोधन के प्रस्तावों पर केंटनों की जनता का 
अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है; परन्तु उसके लिए तीन-चौथाई 
बहुमत की श्रावश्यकता नहीं होती । भारतीय संविधान के अनेक भागों में संसद 
अकेली ही संशोधन कर सकती है और कुछ भागों में संशोधन करने के लिए 
आधे राज्यों का अनुसमथन प्राप्त करना होता है| इन सभी देशों के संविधानों 
की तुलना में अमेरिकी संविधान में संशोधन करना अधिक कठिन और दुष्कर 
कार्य है। यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में पिछले डेढ़ सो वर्षों में केवल 
बारह बार संशोधन हुए हैं जबकि भारतीय संशोधन को केवल, छ: वर्ष में 
ही दस बार संशोधित किया ग्या है | संविधान में उल्लिखित संशोधन की 
प्रक्रिया के अत्यन्त जटिल होने के कारण अमेरिकी संविधान का विकास 
अनोपचारिक मार्गों से हुआ है । 
संविधान की रूढ़िवादिता (((00967ए2/४॥7 ) 

अनेक लेखकों ने श्रमेरिकी संविधान को एक रूढ़िवादी (८०786/ए७- 
४०८) संविधान घोषित किया हे--यद्यपि इस सम्बन्ध में यह तथ्य स्मरण रखना 


हर संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


उचित होगा कि अपने निर्माण .के समय यह एक प्रगतिवादी संविधान माना 
जाता था | इसे मुख्यतः दो कारणों से रूढ़िवादी घोषित किया जाता है । प्रथम्‌ , 
इसलिए कि इसमें वैयक्तिक सम्पत्ति के संरक्षण की व्यवस्था की गई है । निश्चय 
ही आज के समाजवादी आलोचक किसी ऐसे संविधान को जो वैयक्तिक सम्पत्ति 
को एक पवित्र संस्था मानता है प्रगतिवादी नहीं मान सकते | अमेरिकी संविधान 
को इसलिए, भी रुढ़िवादी माना जाता है कि संविधान-निर्माताओं ने संयुक्त राज्य 
के लिए जनतांत्रिक शासन-व्यवस्था श्रंगीकृत करते हुए भी अत्यन्त सावधानी से 
काम लिया । संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों (लोक-निर्णय, उपक्रम, 
तथा प्रत्यावतंन ) में से किसी की व्यवस्था नहीं है। न केवल इतना ही बरन्‌ 
मूल संविधान में कांग्रेस के द्वितीय सदन तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 
अधत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गईं थी। इससे हम इसी परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि संविधान-निर्माता जनतांतजिक सिद्धांतों में पूरी तरह विश्वास नहीं करते 
थे। अमेरिकी राज्यों की स्वातंत्य-चोषणा की तुलना में अमेरिकी संविधान की 
अधिक संयत भाषा भी संविधान-निर्माताओं की रूढ़िवादिता की ही ओर संकेत 
करती है। 


संघीप शासन 


अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में संविधान-निर्माण के उद्देश्यों का 
उल्लेख करते समय सर्वप्रथम एक अधिक पूर्ण सद्छः बनाने की चर्चा की गई 
है।'* वस्तुतः संयुक्त राज्य के संविधान के द्वारा न केवल आधुनिक काल के 
संघीय शासनों में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन शासन की स्थापना 
ही हुईं, वरन्‌ भावी सच्चु-राज्यों के लिए. एक आदर्श व्यवस्था की स्थापना भी 
हुई । अमेरिकी संविधान के प्रवर्तित किए जाने के पश्चात्‌ जितने भी सच्चु- 
राज्यों का निर्माण हुआ है उन सभी ने न्यूनाधिक मात्रा में अमेरिकी व्यवस्था 
का अनुकरण अवश्य किया है । 
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संविधान की प्रकृति, मूल सिद्धान्त तथा विशेषताएँ ६३ 


सुप्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रो० डाइसी ने सद् राज्य के निर्माण के लिए 
आवश्यक तत्वों की चर्चा करते हुए लिखा है--“प्रस्तावित राज्यों के लोगों में 
बहुत से उद्देश्यों के लिए. एक राष्ट्र बनाने की आकांज्ा होना चाहिए, परन्तु 
अपने राज्यों अथवा कैठनों के व्यक्तिगत अस्तित्व को समर्पण करने की भावना 
नहीं होनी चाहिए ।”" अमेरिकी संविधान के निर्माण-काल की परिस्थितियों पर 
दृष्टि डालने से हम स्पष्टतया देखते हैं कि ब्रियिश दासता से मुक्त हुए विभिन्न 
राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता की आकांच्ा तो थी परन्तु उनमें अपने राज्य 
के “वैयक्तिक अस्तित्व को बनाये रखने का निश्चय” भी था । यही कारण 
है कि वे एक वास्तविक स्ड राज्य का निर्माण करने में सफल हो सके | 
सद्धीय व्यवस्था के तीन आवश्यक लक्षण माने जाते हैं। ये लक्षण हैं-- 
संविधान की प्रधानता, शक्तियों का वितरण तथा सट्ठछीय न्यायपालिका का 
संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ।* संयुक्त राज्य के संविधान में ये 
लक्षण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैँ और इसी कारण संयुक्त राज्य के संवि- 
धान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण सद्बभीय संविधान कहा जाता है। हम संक्षेप 
में यह देखेंगे कि ये लक्षण संयुक्त राज्य के संविधान में किस सीमा तक 
बतमान हैं।.._ 
संविधान की सर्वोपरिता--संयुक्त राज्य का संविधान “संयुक्त राज्य की 
सर्वोच्च विधिः3 है, जिसका कोई भी शासनांग, श्रभिकरण या नागरिक अति- 
क्रमय नहीं कर सकता | सद्डीय न्यायालय के न्यायाधीश संविधान का संरक्षण 
करने के लिए. वचनबद्ध होते हैं और प्रत्येक विवाद का निर्णय सांविधानिक 
उपबन्धों के आधार पर करते हैं | वे ऐसी किसी भी विधि को, वह सल्छीय शासन 
की हो या किसी राज्य के शासन की, मान्यता देने से इन्कार कर देते हैं जो 
संविधान के प्रतिकूल हो और फलस्वरूप वह विधि रद्द हो जाती है ।इसी 
प्रकार किसी भी सज्लीय शासनांग श्रथवा किसी राज्य के शासन का कोई भी 
ऐसा कार्य जो संविधान का अतिक्रमण करता हो सद्भडीय न्यायालय द्वारा अवैध 


१ (०९०, 0. ए., [७४ ० 708 ८(०#7४/४7०, 0. 7357-38. 
हि ७0072, (.9., 264#%# 20/#६%/ (७५#7#795, 0. 7०5. 
3 4८ 5प776776 4997 ०६ ६॥6 870.? 


द्ड संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


प्रोषित कर दिया जायगा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि संयकक्‍त राज्य में न 
केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही, वरन्‌ व्यवहार में भी संविधान को सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त है। मै 

शक्ति-वितरण--सट्ढीय व्यवस्था का दूसरा आवश्यक लक्षण शक्ति 
वितरण होता है। संयक्त राज्य के संविधान में सल्डीय शासन की शक्तियों का 
स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है और शेष समस्त शक्तियों को राज्यों के 
क्षेत्राधिकार के अ्रन्तगंत घोषित कर दिया गया है। अपने-अपने ज्षेत्राधिकार 
में सट्ठ और राज्य दोनों ही संप्रभु हैं और एक दूसरे के न्षेत्रों में अनुचित 
हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 

प्रो० मनरो का मत है कि अमेरिकी संविधान के निर्माता केनद्ध और राज्य 
दोनों की सरकारों को सशक्त रखना चाहते थे। साथ ही वे यह नहीं चाहते थे 
कि उनमें से कोई दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करे। इसीलिए उन्होंने 
सद्ठीय शासन को विस्तृत शक्तियाँ दीं, परन्तु उनको निबन्धित करना भी नहीं 
भूले ।* कालान्तर में न्यायिक निर्णयों के द्वारा सब्डीय शासन की शक्तियों में 
अत्यधिक पृद्धि हुई, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि संविधान में उल्लि- 
खित सद्भदीय शासन की शक्तियों से सट्ठीय शासन द्वारा प्रयोग की जाने वाली 
शक्तियों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता | परन्तु यह तथ्य ध्यान में 
रखना आवश्यक है कि सच्लीय शासन की नव-प्राप्त शक्तियों का आधार संवि- 
धान में उल्लिखित शक्तियाँ ही हैं | इस सम्बन्ध में एक अन्य स्मरणीय बात 
यह मी है कि सद्भीय शासन की शक्तियों में इतनी भ्रधिक वद्धि हो जाने पर 


भी राज्यों द्वारा प्रयुक्त शक्तियाँ संख्या या महत्व किसी दृष्टि से महत्वरहित 
नहीं हैं ।९ 
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"केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्ति-वितरण के लिए देखिए, इस पुस्तक का 
पाँचवा अध्याय ( संयुक्त राज्य की सच्लीय व्यवस्था ) 


५ संविधान की प्रकृति, मूल सिद्धान्त तथा विशेषताएँ दप 


न्यायपालिका का प्राधिकार--सच्लीय व्यवस्था का तीसरा आवश्यक 
लक्षण है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण करने का अधिकार होना! 
यद्यपि संविधान-निर्माताश्रों ने स्पष्टतः सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का 
संरक्षुकत्व प्रदान नहीं किया था; परन्तु सैवोंच्च न्यायालय ने सांविधानिक उप- 
बन्धों की इस प्रकार व्याख्या की कि यह अधिकार उसे प्राप्त हो गया । अन्य 
शासनांगों तथा जनमत की सहमति के कारण सर्वोच्च न्यायालय वस्तुत: संविधान 
का संरक्षक बन गया है। इसमें कोई संशय नहीं है कि संयुक्त राज्य का सर्वोच्च 
न्यायालय संसार के सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न न्यायालयों में है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि संयक्त राज्य सें सद्भीय व्यवस्था का यह तीसरा आवश्यक लक्षण 
भी विद्यमान है । 
मेरियट ने उपयक्त तीन लक्षणों के श्रतिरिक्त दो अन्य लक्षणों को सच्बगीय 
व्यवस्था के लिए. आवश्यक माना है। ये लक्षण हैं--संविधान का लिखित 
होना तथा साथ ही उसका अनम्य भी होना |" हम देख चुके हैं कि संयक्त 
राज्य का संविधान इन दोनों लक्षणों से भी युक्त हे । इसी कारण उसे 
“सर्वाधिक पूण सद्धीय संविधान” कहा जाता है।- के 


गएतांत्रिक प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र 


अमेरिकी शासन-प्रणाली की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी जनतांत्िक 
प्रकृति है । सन्‌ १७७६ की स्वातंत्र्य-घोषणा में कहा गया था कि सरकारों का 
निर्माण नागरिकों के अनपहरणीय अधिकारों की रक्षा के हेतु होता है और 
सरकारों को उनकी उचित शक्तियाँ शासितों की सहमति से प्राप्त होती हैं। जब 
कभी कोई शासन इन उद्देश्यों का विधातक बन जाए. तब जनता को यह अधिकार 
है कि वह उसको बदल दे अथवा उसका अंत कर दे और एक ऐसे नए शासन 
की स्थापना करे जिससे उसको अपनी सुरक्षा तथा कल्याण के स्थायी. रहने की 
सर्वाधिक आशा हो । स्वातंन््य-घोषणा की यह स्पष्ट डक्ति लोक-प्रभुता 
(709ए०६४४ 507८:८०४४7[79) के सिद्धान्त का स्पष्ट ओर प्रबल समर्थन करती 
है। सन्‌ १७८७ में संविधान-निर्माताओं ने भी लोक-प्रभुता के इस सिद्धान्त को 
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६६ * .. / संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


मान्यता दी | यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है: “हम 
संयक्त राज्य के लोग'*'इस संविधान की रचना तथा स्थापना करते हैं ।??१ 
अमेरिकी राजनीतिश और लेखक अपने देश की शासन-प्रणाली के जनतांत्रिक 
स्वरूप पर विशेष बल देते हैं| यहाँ तक कि जब सन्‌ १६१७ में संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने अपनी परम्परागत तट्स्थता की नीति को त्याग कर महायुद्ध में प्रवेश 
किया था तब राष्ट्रपति विल्सन ने “विश्व को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित करने के 
लिए यद्ध” का नारा लगाया था। 


वर्तमान काल में राज्यों के बढ़े आकार के कारण जनता के द्वारा प्रत्यक्ष 
रूप से शासन का संचालन असंभव-सा हो गया है। इसी कारण प्रजातंत्र राज्यों 
में लोकतंत्र के प्रतिनिधिमूलक स्वरूप को अपनाया गया है । संयुक्त राज्य में भी 
संविधान के द्वारा प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की व्यवस्था की ग़ई है। यद्यपि 
अमेरिका के कुछ राज्यों में अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ उपकरणों, यथा 
लोकनिर्णय, उपक्रम और प्रत्यावत॑न का प्रयोग होता हे; परन्तु संघीय संविधान में 
उनकी व्यवस्था नहीं है । संयक्त राज्य में जनता की “इच्छा” को उसके प्रतिनिधि 
ही व्यक्त करते हैँ। यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के मददाता यह अनभव करते हैं 
कि उनका प्रतिनिधि उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो वे श्रगले 
निर्वाचन में उसे अपदस्थ कर दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते हैं। 


संयुक्त राज्य में राज्य का प्रधान कोई वंशानुगत राजा या नरेश नहीं होता । 
जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिं ही संयुक्त राज्य का राज्याध्यक्ष होता है। 
गण॒तांत्रिक शासन-प्रणाली का यही प्रधान लक्षण है। संविधान-निर्माता गण- 
तांत्रिक शासन-प्रणाली में कितना अधिक विश्वास रखते ये यह इसी तथ्य से 
स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने न केवल केन्द्र के लिए गणतांत्िक शासन-व्यवस्था 
को ही उपयुक्त समझा वरन्‌ संविधान, में यह उपबंध भी “सम्मिलित कर दिया 


) बस्तुस्थिति यह है कि संविधान न तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रति 

निधियों द्वारा निर्मित हुआ था ओर न उसके द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। 

परन्तु थोढ़े ही समय में वह जनवा की श्रद्धा का केन्द्र बन गया, इसमें कोई 
संदेह नहीं है | 
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कि सलन्छीय शासन प्रत्येक राज्य में गणतांत्रिक शासन की प्रत्याभूति 
(2५47%7/6८) करेगा । 


शक्ति पृथक्‍करण ( $67%2009 ७ ?096॥5 ) 


अमेरिकी शासन-प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्तों में शक्ति-प्रथक्करण का 
सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह सिद्धान्त राजदशन को अमेरिकी संविधान 
के निर्माताओ्रों की देन नहीं है क्योंकि संविधान-निर्माण के पर्याप्र समय पूर्व 
फ्रांसीसी विचारक मांठेस्ू (39707 ४०07/65व८००४० ) तथा ब्रिटिश 
विधिवेत्ता ब्लैकस्टन( 5/ ए७]॥87 8]8८:5207० ) ने अपनी पुस्तकों में 
इस सिद्धान्त का स्पष्ट और सशक्त शब्दों में प्रतिपादन किया था। मांटेस्क्‍्यू 
का विचार था कि प्रत्येक सरकार में तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं : विधा- 
यनी, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्ति | जब विधायनी तथा कार्यकारी शक्तियाँ 
एक ही व्यक्ति को अथवा शासनाघधिकारियों के एक ही निकाय ( 7069 ) 
को दे दी जाती हैं तब स्वतन्त्रता का उपस्थित रहना असम्भव हो जाता है । 
इसी प्रकार, यदि न्यायिक शक्ति को विधायनी तथा कार्यकारी शक्ति से परथक 
नहीं किया जाता तो मी स्वतन्त्रता का अस्तित्व सम्भव नहीं है |" इसी कारण 
मांटेस्क््यू ने स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिए इन तीनों शक्तियों के प्रथक्करण पर 
बल दिया था। मांटेस्ू के पूव भी अनेक विचारकों ने, जिनमें अरस्तू भी 
सम्मिलित है, इन तीन शक्तियों के भेद का उल्लेख किया था। परन्तु शक्ति- 
पृथक्करण के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय संयक्त राज्य के 
संविधान-निर्माताश्रों को ही है । 

संयक्त राज्य के संविधान के किसी प्रथक खंड या धारा में शक्ति-प्रथक्करण 
के संविधान को मान्यता प्रदान नहीं की गई है । परन्तु, जैसा कि बियर्ड का मत 
हे,* शक्ति प्रथक्‍्करण का सिद्धान्त विधानांग, कार्याज्ष तथा न्यायांग से 
संबन्धित तीनों अनुच्छेदों के प्रथम वाक्यों में निहित है। इनके अनुसार 
संयुक्त राज्य की समस्त विधायनी शक्ति कांग्रेस में, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में, 


के (०7८४१ प्०प, 7१४ उ.छ77 थी 7605, 006 2५7, 
हे (65 0, छ2ढ70, :4&8:;468 (०02४%/206/ ८84 /०/8/23, ,77. 
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तथा न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ओर उन अधीन न्यायालयों में जिनकी 
कांग्रेस समय-समय पर स्थापना करेगी निहित होगी ।” इनमें से कोई शासनांग 
न तो अपनी शक्ति को किसी दूसरे शासनांग को प्रत्यायोजित (66[८2906) या 
हस्तांतरित (६८2705८£) कर सकता है और न किसी दूसरे के कार्य में अनुचित 
हस्तक्षेप कर सकता है। प्रत्येक शासनांग की शक्तियाँ तथा कृत्य संविधान में 
उल्लिखित हैं और वे ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसे करने का अधिकार 
उन्हें संविधान द्वारा प्रत्यक्ष या निहित रूप से प्रदान न किया गया हो। 
मांटेस्यू और ब्लैक्स्टन की भाँति अमेरिकी संविधान के निर्माता भी इस विषय 
में आश्वस्त ये कि शक्ति-प्रथक्करण के बिना शासन को निरंकुशता की ओर 
अग्रसर होने से नहीं रोका जा सकता। श्रलैक्ज्ेंडर हेमिल्टन (3652॥746८॥ 
प॥7707) ने तों स्पष्ट शब्दों में शक्तियों के एकीकरण को “निरंकुशता की 
सही परिभाषा?! कहा है । 


अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था--संयुक्त राज्य में शक्ति-प्थक्करण के 
सिद्धान्त के प्रयोग के परिणामस्वरूप ब्रिटेन ओर अमेरिका में शासन के कार्याज्ष 
ओर विधानांग के बीच सम्बन्धों में बड़ा अन्तर है। इसी अन्तर के आधार पर 
ब्रिटिश शासन प्रणाली को संसदात्मक ( ?2/787767/97ए ) तथा अमेरिकी 
शासन-प्रणाली को अध्यक्षात्मक कहा जाता है । अध्यक्ञात्मक शासन प्रणाली में 
संसदात्मक प्रणाली की भाँति राज्याध्यक्ष केवल नाममात्र का प्रधान नहीं होता; 
वह राज्य की कार्यपालिका का भी वास्तविक प्रधान होता है। अ्रध्यक्षात्मक 
शासन का एक अन्य प्रमुख लक्षण यह है कि कार्यपालिका विधानांग की एक 
समिति मात्र नहीं होती जो कभी मी परिवर्तित की जा सके; उसकी शक्तियाँ 
संविधान द्वारा निर्धारित होती हैं तथा उसका कार्य-काल भी संविधान द्वारा 
निश्चित होता है ! इस निश्चित कार्य-काल के पूर्व विधानमंडल उसे पदत्याग 
करने के लिए. विवश नहीं*"कर सकता । अन्तिम महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि 
मन्त्रिगण की नियुक्ति न तो.विधानमंडल.के द्वारा की जाती है, न वे उसके 





- अनुच्छेद १, २ और ३ 


सा कान्‍न्‍मक. ना 
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प्रति उत्तरदायी होते हैं, न वे उसके सदस्य हो सकते हैं और न उसकी कार्यवाही 
में भाग ले सकते हैं | इसके विपरीत ब्रिटेन तथा संसदीय शासन वाले अन्य 
देशों में मन्त्रिगण वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से विधानमंडल के श्रति उत्तरदायी 
होते हैं, सामान्यत: उसके किसी सैदन के सदस्य होते हैं ओर उसकी 
कार्यवाही में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। उपयुक्त समस्त अन्तरों का कारण यही है 
कि जहाँ संसदीय शासन शक्तियों के एकीकरण के सिद्धान्त पर श्राधारित 


होता है वहाँ अध्यक्षात्मक्ष शासन का आधार शक्तियों के प्रथक्‍्करण का 
सिद्धान्त है। 


अवरोध शरीर संतुलन (०८६७ &८ 82]870८७) 


यद्यपि सामान्य रीति से यह कहना ठीक है कि अमेरिकी संविधान शक्ति- 
पथक्करण के सिद्धान्त पर आ्राधारित है, परन्तु इसका यह अर्थ लगाना कि 
संयुक्त राज्य में विधायनी, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियों का पूर्णतः प्रथक्करण 
कर दिया गया है असंगत होगा । वस्तुतः आज के युग में शासन-कार्य इतना 
जटिल हो गया है कि पूर्ण प्रथक्‍्कर॒ण सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी 
शासनांग को अपनी शक्तियों की सीमा की परिधि न लाँधने देने के लिए भी यह 
आवश्यक है कि एक शासनांग दूसरे शासनांग के ऊपर डचित मात्रा में नियंत्रण 
रखे जिससे पारस्परिक अ्रवरोधों के कारण एक सन्ठुलन स्थापित हो जाय । इन्हीं 
बातों को ध्यान में रखते हुए संयक्त राज्य के संविधान के निर्माताश्रों ने 
पारस्परिक अवरोधों ओर सन्ठुलनों की एक अनुपम आयोजना की । संविधान 
के प्रत्येक भाग में यह आयोजना परिलक्षित होती है। उदाहरणार्थ न्यायाधीशों 
पदाधिकारियों तथा राजदूतों आदि की नियक्ति करना एक कार्यकारी(:४९८प४ए८) 
शक्ति है परन्तु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सिनेठ की “मंत्रणा ओर सहमति” 
से करता है। विदेशी राज्यों से सन्धियाँ भी राष्ट्रपति द्वारा सिनेट की “मंत्रणा 
ओर सहमति” से ही की जा सकती हैं। विधि-निर्माण स्पष्ठतः शासन के 
विधानांग का कार्य है परन्तु राष्ट्रपति को सीमित अभिषेधाधिकार (7८८०) देकर 
संविधान-निर्माताओं ने उसे विधि-निर्माण-प्रक्रिया में कांग्रेस का सहकारी बना 
दिया है । न्यायपालिका की स्वतंत्रता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है, यह संविधान-निर्माता भली भाँति जानते थे; परन्तु 


... ७6 
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राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने तथा कांग्रेस को न्यायालयों के सज्नठन, 
क्षेत्राधिकार आदि के सम्बन्ध में विनिश्चय करने की शक्ति देकर उन्होंने 
न्यायिक शक्ति के दुरुपयोग को श्रवरुद्ध करने की चेष्टा की है। न्यायपालिका, 
कार्याज्ञ तथा विधानांग के द्वारा अपनी शक्तियों को लाँधने के प्रयत्नों को 
विफल करने की शक्ति रखती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान- 
निर्माताओं ने पारस्परिक अवरोधों की एक सुगठित योजना के द्वारा शक््ति- 
पृथक्करण के दोषों को दूर करने का प्रयास किया है । यह संविधान-निर्माताओं 
की दुरदर्शिता की परिचायक तथा संविधान की एक प्रमुख विशेषता है । 


न्यायिक प्रधानता ([ए८ं॥! ७७४८०४८ए ) 


अमेरिकी संविधान का एक अव्य प्रमुख सिद्धान्त न्यायिक प्रधानता है। 
वस्तुत: यह ठिद्धान्त श्रमेरिका की संघीय व्यवस्था तथा शक्ति-पृथक्करण के 
सिद्धान्तों का अनुपूरक है। संघीय व्यवस्था में संविधान विभिन्न राज्यों तथा 
केद्र के बीच एक संविदे ((:077/4८) के समान होता है। इस संबिदे की 
शर्तों का निवेंचन करने के लिये तथा उसे लागू करने के लिए एक स्वतन्त् 
प्राधिकारी का होना आवश्यक है | न्यायपालिका ऐसे स्वतन्त्र प्राधिकारी के रूप 
में कार्य करती है और यह देखती है कि संविदे का उचित रूप से पालन हो। 
उंबुक्त राज्य की न्यायपालिका को, जैसा कि इसके पूर्व भी उल्लेख किया जा 
चुका है, यह शक्ति प्राप्त है कि वह संधीय कांग्रेस अथवा किसी ऱज्य के विधान 
मंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को संविधान के प्रतिकूल होने की दशा 
में अवैध घोषित कर सकती है | न्यायपालिका की यह शक्ति केन्द्र तथा राज्य की 
सरकारों को अपनी शक्तियों की सीमा का आदर करने को बाध्य करती है। न 
केवल इतना ही बरन्‌ न्यायपालिका संघीय विधानांग अथवा कायोंग के द्वारा 
किये गए किसी ऐसे कार्य को भी अवैध घोषित कर सकती ”है जिसे करने की 
शक्ति उसे संविधान द्वारा प्रदान न की गई हो | इस प्रकार संयुक्त राज्य में 
अत्येक विधि तथा विभिन्न शासनांगों के कार्यों की सांविधानिकता के सम्बन्ध में 
न्यायपालिका का निर्णय अन्तिम होता है। इसी कारण यह कहा जाता है 
कि अमेरिकी संविधान का एक मुख्य सिद्धान्त न्यायिक प्रधानता है| संविधान 
का निरवंचन करने की शक्ति का प्रयोग करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय, जैसा 


संविधान की प्रकृति, मूल सिद्धान्त तथा विशेषताएँ: ७१ 


कि जेम्स बेक का कथन है), अमेरिकी संविधान का संतुलन चक्र (89/9702 
७८८) बन गया है। 

संयुक्त राज्य में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण स्थिति पर उसकी ब्रिठेन, फ्रांस 
आदि ऐसे देशों की न्यायपालिका से तुल्नना करने पर जिनको संविधान का 
निवचन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | ब्रिटेन अथवा 
फ्रांस में कोई न्यायालय पालंमेंट द्वारा पारित किसी विधि को संविधान के प्रति- 
कूल होने के कारण अवैध घोषित नहीं कर सकता। इसी कारण इन देशों की 
शासन-प्रणाली को विधानमांडलिक-प्रधानता (,८27840ए८ 5प76772८7) 
के सिद्धान्त पर आधारित बताया जाता है। अ्रमेरिकी संविधान के निर्माण के 
पश्चात्‌ अनेक देशों के संविधानों में न्यायिक प्रधानता के सिद्धान्त को अंगीकृत 
किया गया है। उदाहरणाथ आस्ट्रेलिया तथा भारत के संविधानों की एक अमुख 
विशेषता न्यायिक प्रधानता है | परन्तु इस दृष्टि से इन देशों के संविधानों ने 
अमेरिकी संविधान का ही अनुकरण किया है। 


नागरिकों की स्वतन्त्रताग्रों तथा अ्रधिकारों का संरक्षण 


अमेरिकी संविधान नागरिकों की अनेक स्वतन्त्रताओं तथा अधिकारों की 
प्रत्याभूति करता है । कांग्रेस की विधियाँ बनाने की शक्ति पर ऐसे अनेक निर्बंध 
लगाये गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों के किसी अधिकार या स्वतन्त्रता की रक्षा 
करना है। उदाहरणाय, कांग्रेस धार्मिक उपासना, भाषण तथा प्रेस की स्वतन्त्रता 
का अपहरण करने वाली कोई विधियाँ नहीं बना सकती । नागरिकों के श्र 
रखने व धारण करने के अधिकार की भी संविधान द्वारा प्रत्याभूति की गई है। 
संविधान के अनुसार बिना विधिवंत्‌ कार्यवाही के किसी नागरिक को उसके 
जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा । संविधान में 
न्यायिक प्रक्रिया से सैंबंधित अनेक अधिकार भी नागरिकों को प्रदान किये गए 
हैँ । संविधान ने सामान्य परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकर्ण लेख (५४६ ०६ 
9०९४४ (०४7०७) के निलंबित किये जाने तथा घटनोपरांत विधियों के 
बनाए. जाने पर भी निर्बंध लगाया है। इस प्रकार संयुक्त राज्य के संविधान में 
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नागरिकों की स्वतन्त्रवाओं और अधिकारों को एक बड़ी सीमा तक संरक्षण 
प्रदान किया गया है। अमेरिकी संविधान के प्रवर्तित किये जाने के पश्चात्‌ अन्य 
अनेक राज्यों ने अपने संविधानों में अधिकार-पत्र सम्मिलित कर उसका मार्ग- 
दशन ग्रहण किया है। ० 

यहाँ यह उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि सन्‌ १७८९ में प्रवर्तित 
मूल संविधान में कोई प्रथक्‌ अधिकार-पत्र सम्मिलित न था, परन्तु नागरिकों के 
अधिकारों की रक्षा के-लिये कांग्रेस की शक्तियों पर अनेक निर्बंध. लगाये गए थे। 
जनता की माँग पर सन्‌ १७११ में संविधान में दस संशोधन सम्मिलित किये 
गए जिनमें नागरिकों के अ्रधिकारों का उल्लेख था | इन्हीं संशोधनों को सामूहिक 
रूप से “अरधिकार-पत कहा जाता है। मूल संविधान में अधिकार-पत्र? 
सम्मिलित न किये जाने का कारण यह बतलाया जाता है कि अधिकांश . राज्यों 
के संविधानों में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख होने के कारण सच्ठीय 
संविधान में उनका दोहराया जाना अनावश्यक समझा गया | संविधान के नवें 
संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान में कुछ अधिकारों के 
उल्लेख का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि जनता को प्राप्त श्रन्य अधिकारों 
का निषेध कर दिया गया है या उन्हें गौण समभा गया है । 

अमेरिकी संविधान के द्वारा न केवल नागरिकों के कुछ अधिकारों को 
संरक्षण ही प्रदान किया गया है, वरन्‌ उन अधिकारों का अतिक्रमण न होने 
देने की भी व्यवस्था की गई है| सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों से 
सम्बन्धित समस्त प्रश्नों पर अंतिम क्षेत्राधिकार प्राप्त है और वह संघीय शासनांगों 
या राज्यों के शासनों की ऐसी सभी विधियों, विनियमों तथा कार्यों को अभैध 
घोषित करता जिनसे नागरिकों के किन्हीं संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों का 
अतिक्रमण होता है। 


के 


. अ्रध्याय ५ क्‍ 
नागरिकता तथा मुलाधिकार 


प्रत्येक राज्य की जनता को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है--नागरिक ओर अनागरिक, अथवा नागरिक ओर विदेशी। .ग्रो० 
गिलक्राइस्ट के मतानुसार 'किसी राज्य का नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य 
में रहता है तथा सभी विषयों में राज्य के अधीन होता है ।?* प्रत्येक नागरिक 
को राज्य की ओर से अनेक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार आप्त होते 
हैं | इसके विपरीत विदेशियों को केवल सामाजिक अधिकार ही भ्राप्त होते हैं, 
राजनीतिक अधिकार नहीं | विदेशी भी कुछ निश्चित शर्तें पूरी करने पर किसी 
राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं | यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
सब राज्यों में नागरिकता सम्बन्धी नियम समान नहीं हैं; वे भिन्न-मिन्न सिद्धान्तों 
पर आधारित हैं। इस अध्याय में हम संयुक्त राज्य के नागरिकता सम्बन्धी 
नियमों का अध्ययन करेंगे तथा नागरिकों के उन अ्रधिकारों पर भी विचार 
करेंगे जिनकी संविधान द्वारा प्रत्याभूति की गईं है । 


नागरिकता सम्बन्धी सांविधानिक उपबंध 
मल संविधान के उपबंध--यद्यपि संयक्त राज्य के मूल संविधान में 
“नागरिक” शब्द का सात बार प्रयोग किया गया था परन्तु उसमें उसका अर्थ 
कहीं स्पष्ट नहीं किग्रा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान-निर्माताश्रों ने 
दोहरी नागरिकता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था, क्‍योंकि संविधान में 
“विभिन्न सान्‍्यों के नागरिक” तथा “संयुक्त राज्य के नागरिक” वाक्य आते 
हैं। संविधान में संयुक्त राज्य की कांग्रेस को देशीकरण ( ॥%(0:०॥89000 ) 
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के सम्बन्ध में समरूप नियम बनाने की शक्ति दी गई थी ।) इसी शक्ति के 
अन्तर्गत कांग्रेस ने समय-समय पर नागरिकता सम्बन्धी विधियाँ पारित की हैं | 


चोदहवें संशोधन द्वारा स्पष्टीकरण--मूल संविधान के उपबंधों की 
अस्पषध्ठता का परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में 
नागरिकता के सम्बन्ध में एक तीत्र विवाद उठ खड़ा हुआ | विवादगस्त विषय 
यह था कि क्या संविधान द्वारा राष्ट्र और राज्यों की प्रथक नागरिकताश्रों की 
व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों का मत थाकि जो व्यक्ति संयुक्त राज्य के 
किसी राज्य का नागरिक है वह स्वतः ही संयक्त राज्य का भी नागरिक बन जाता 
है, जब कि इसके विपरीत कुछ लोगों का मत था कि राज्य का नागरिक बनने 
मात्र से ही संयुक्त राज्य की नागरिकता ग्राप्त नहीं हो जाती। उनका मत था 
कि यह सम्भव है कि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य के किसी राज्य का नागरिक हो 
पर संयुक्त राज्य का नागरिक न हो। सन्‌ १८५७ में ड्रेड स्काठ के मामले 
५ /0760 ४००६८ (४5८ ) में यह विवाद अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के 
सम्मुख आया | सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई राज्य किसी 
व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार दे सकता है और ऐसी स्थिति में वह 
व्यक्ति संयुक्त राज्य का नागरिक नहीं मी हो सकता है |* इस निर्णय 
ने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष संयुक्त 
राज्य में सम्मिलित राज्यों का प्रथक्‌ व्यक्तित्व न होने के कोरण यह सम्भव हो 
गया कि कोई व्यक्ति संयुक्त राज्य के किसी राज्य का नागरिक होने पर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी राज्य का नागरिक .न माना जाय। णह- 
युद्ध के पश्चात्‌ अ्रमेरिकी कांग्रेस ने संविधान में चौदहवाँ संशोधन जोड़ा जिससे 
. स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया। इस संशोधन में कहा गया है : संयुक्त 
राज्य में उत्पन्न अथवा देशीकृत ( 22/0:४/5८6 ) और , उसके त्षेत्राधिकार 
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२ देखिए 7)+60 ७९०६ ए. $70654 ८४७६६ में अमेरिकी सर्वोच्च 
न्यायालय का निणंय ( 3४०) ट, 7५० ०९, 760 7/#6 ए. 3, (५४४४७, 
?7. 779-7350. ) । 


नागरिकता तथा मूलाधिकार ७५ 


के अ्रन्तर्गत आने वाले समस्त मनुष्य संयुक्त राज्य और उसमें सम्मिलित उस 
राज्य के नागरिक होंगे जिसमें कि वे रहते हैँ |!” इस संशोधन के अंगीकृत 
होने का परिणाम यह हुआ कि नागरिकता-सम्बन्धी विवाद का अ्रंत हो गया। 
यह निश्चित हो गया कि संयुक्त राज्य में* उत्पन्न होने से अथवा देशीक्षत होने 
से कोई व्यक्ति न केवल संयुक्त राज्य की ही नागरिकता ग्राप्त कर लेता है वरन्‌ 
उस राज्य की भी जिसमें वह रहता हो। इस संशोधन के अंगीकृत होने के दो 
वर्ष पूर्व कांग्रेस ने एक विधि पारित की थी जिसके द्वारा नागरिकता का निर्णय 
करने के सम्बन्ध में नियम स्पष्ट किये गए थे | 


नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान द्वेधता--चोदहवें संशोधन से संयुक्त 
राज्य की नागरिकता की दैधता का अंत नहीं हुआ, यद्यपि उसका व्यावहारिक 
महत्व प्रायः समाप्त हो गया । आज भी कोई विदेशी एक राज्य में नागरिकता 
के समस्त अधिकार ग्राप्त कर लेने पर भी संयुक्त राज्य की नागरिकता से वंचित 
रह सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक बने बिना भी 
संयुक्त राज्य का नागरिक बन सकता है। ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब 
कोई व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में रहता हो जो संयुक्त राज्य के न्षेत्राधिकार में हो 
पर जो किसी राज्य में सम्मिलित न हो ।* द्वैधता का महत्त्व समाप्त हो जाने का 
कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तथा राष्ट्रीय संविधान और विधियों 
के समक्ष केवल संयुक्त राज्य की नागरिकता ही महत्व रखती है ।* 


संयुक्त राज्य की तागरिकता कैसे प्राप्त होती है ? 


संयुक्त राज्य की नागरिकता दो प्रकार से अर्जित की जा सकती है--जन्म 
से तथा देशीकरण (72५::७/5200४) के द्वारा । इसी आधार पर हम संयुक्त 
राज्य के नागरिकों को जन्मजात नागरिकों तथा देशीकृत नागरिकों के दो वर्गों 


है...0ह0ह0.0.0.3ु3 
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* उदाहरणार्थ, वह कोलम्बिया जिले का निवासी हो । 
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में विभक्त कर सकते हैं । नागरिकता अर्जित करने की इन दोनों रीतियों पर हम 
यहाँ संक्षेप में विचार करेंगे । 


जन्मजात नागरिकता--जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
भिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं। इनमें दो नियम मुख्य हैं: (१) जन्मस्थान 
नियम ([# 5०४) तथा (२) रक्तवंशाधिकार नियम ( /#& ०/७&6#8 )। 
प्रथम नियम के अनुसार एक राज्य की सीमा में जन्म लेने वाले समस्त बालक उस 
राज्य के नागरिक बन जाते हैं। उनके नागरिकता अजित करने में यह तथ्य 
बाधा नहीं डालता कि उनके माता-पिता उस राज्य के नागरिक नहीं हैं जहाँ 
बालक का जन्म हुआ है। द्वितीय, अर्थात्‌ रक्ततंशाधिकार नियम के अनुसार 
बालक की नागरिकता का निर्णय उसके माता-पिता की नागरिकता से किया 
जाता है। जिस देश के माता-पिता नागरिक होंगे उनकी सनन्‍्तान को भी उसी 
राज्य की नागरिकता प्राप्त होगी। इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य की नीति 
बहुत उदार है। संयुक्त राज्य नागरिकता के निर्णय के लिए इन दोनों 
ही नियमों को मानता है अर्थात्‌ ऐसे सभी व्यक्ति जिनका संयुक्त राज्य 
में जन्म हुआ है ओर जो उसके ज्षेत्राधिकार के अधीन हैं, तथा ऐसे 
सभी व्यक्ति जिनके माता-पिता संयुक्त राज्य के नागरिक हैं, संयुक्त 
राज्य के नागरिक माने जाते हैं | सन्‌ १९०७ में कांग्रेस द्वारा पारित की गई 
एक विधि के अनुसार अमेरिकी नागरिकों की विदेशों में उत्पन्न हुई सनन्‍्तति को, 
यदि वह उसी देश में रहना चाहे तो अठारह वर्ष की आयु हों जाने पर अमे- 
रिंकी दुतावास में अमेरिकी नागरिक बने रहने की अपनी इच्छा पंजीबद्ध करानी 
पड़ती है तथा इक्कीस वर्ष की आयु हो जाने पर संयुक्त राज्य के प्रति भक्ति 
की शपथ लेनी पड़ती है। कुछ विशेष अवस्थाओं में यदि माता-पिता में से 
एक भी अमेरिकी नागरिक है तो भी विदेशों में उत्पन्न हुईं सन्तान को अमेरिकी 
नागरिक मान लिया जाता है|” 


: यहाँ ऊपर प्रयोग किये गये वाक्यांशों “संयुक्त राज्य में? तथा “ज्षेत्राधिकार 
के अधीन” का स्पष्टीकरण कर देना भी आवश्यक है। “संयुक्त राज्य में?” वाक्य 
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का अर्थ लगाते समय हनोई, अलास्का, प्यूट्रोरिको, वर्जिन द्वीपसमूह आदि 
क्षेत्रों तथा कोलम्बिया जिले को भी संयुक्त राज्य में सम्मिलित राज्यों के साथ 
संयुक्त राज्य का भाग माना जाता है । इसी प्रकार अमेरिकी दूतावासों में, 
अमेरिकी युद्धपोतों (30778 ० ७छ४/) पर सत्र, तथा अमेरिकी वाणिज-पोतों 
(80८/८7900 ए८85८]5) पर खुले समुद्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को 
संयुक्त राज्य में उत्पन्न माना जाता है। “ज्षेत्राधिकार के अधीन” वाक्य को 
प्रयुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संयुक्त राज्य के भूभाग में 
भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो संयुक्त राज्य के ज्षेत्राधिकार के अधीन नहीं माने 
जाते । उदाहरणार्थ, अमेरिका स्थित विदेशी दूतावास जिनमें जन्म लेने वाले 
व्यवितयों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त नहीं होती | यदि कभी संयुक्त राज्य के 
किसी भूमाग पर किसी शत्रु देश का अधिकार हो जाय तो उस भूभाग में जन्म 
लेने वालों को अमेरिकी नागरिक नहीं माना जायगा । 
देशीकरण द्वारा नागरिकता--ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि 
जन्मजात नागरिकों के अ्रतिरिक्त अमेरिका में देशीकृत नागरिक भी हं। ये देशी- 
कृत नागरिक वे व्यक्ति हैं जो न तो अमेरिका में उत्पन्न हुए थे और न जिनके 
माता-पिता ही संयक्त राज्य के नागरिक थे, परन्तु इन्हें संयक्त राज्य की नाग- 
रिकता प्रदान कर दी गई है। देशीकरण की दो रीतियाँ हँ---सामूहिक देशीकरण 
(८००८४ए८ 7%0४६/॥5%४07) तथा व्यक्तिगत देशीकरण (॥7ठए700५/ 
7%70/259//07)) । सामूहिक देशीकरण का अर्थ होता है एक साथ बहुत से 
विदेशियों को नागरिक बनाया जाना । जब संयुक्त राज्य का किसी नए. प्रदेश पर 
अधिकार हो जाता है तब या तो तत्सम्बन्धी सन्धि की शर्तों के द्वारा अथवा 
कांग्रेस के द्वारा पारित की गई विधि के द्वारा उस प्रदेश के समस्त निवासियों को 
सामूहिक रूप से संयुक्त राज्य की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। सन्ि द्वारा 
सामूहिक देशीकरणका उदाहरण सन १८६७ की अलास्का सन्धि (१8869 
५४८७7) है। कांग्रेस की विधि द्वारा सामूहिक देशीकरण के उदाहरण के रूप 
में सन १९२७ में कांग्रेस द्वारा पारित उस विधि का उल्लेख किया जा सकता है 
जिसके द्वारा वर्जिन द्वीप समूह (५॥४४॥४ 8!9708) के निवासियों को संयुक्त 
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राज्य की नागरिकता प्रदान की गई थी। सामूहिक देशीकरण के उदाहरण के 
रूप में संविधान के चौदहवें संशोधन का भी उल्लेख किया जा सकता है 
जिसके द्वार नीम लोगों को सामूहिक रूप से नागरिकता के अधिकार प्रदान 
किये गए थे। इसके विपरीत व्यक्तिगत देशीकरण का अर्थ होता है एक-एक 
करके विदेशियों का नागरिक बनाया जाना | सामान्यतः विदेशियों को वैयक्तिक 
रूप में ही देशीकृत किया जाता है। संविधान में दी गई शक्ति के अनुसार 
कांग्रेस ने समय-समय पर विदेशियों के देशीकरण के सम्बन्ध में विधियाँ पारित 
कर नियम बनाए हैं। इस विषय पर श्रन्तिम विधि सन्‌ १९४० में पारित की 
' गई थी ।* 
देशीकरण के लिए पात्रता--संयुक्त राज्य में देशीकरण के द्वारा 
नागरिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी “श्वेतांग व्यक्ति, या 
अफ्रीका का निवासी अथवा अ्रफ्रीकी जाति” का हो, अथवा पश्चिमी गोला 
में बसने वाली किसी जाति का हो या चीनी जाति का हो ।* स्पष्ट ही है कि 
एशियावासियों के बढ़े भाग को संयुक्त राज्य की नागरिकता के उपयुक्तन हीं 
समभा जाता । देशीकरण के लिए संयुक्षत राज्य में पाँच वषे का निवास तथा 
अंग्रेजी भाषा बोलने की योग्यता होना भी आवश्यक है। प्रार्थी को देशीकरण 
के पूर्व एक न्यायाधीश को सन्तुष्ट करना पड़ता है कि वह चरित्रवान है, सज्ञठित 
शासन में विश्वास रखता है, संयुक्त राज्य को शासन-प्रणाली से परिचित है, 
अमेरिकी संविधान तथा विधियों की रक्षा करने के लिए. तत्पर है तथा किसी 
अन्य राज्य, नरेश, संप्रभु आदि के प्रति भक्ति नहीं रखता है। प्रार्थी से यह 
पूछा जा सकता है कि कया वह संयुक्त राज्य के लिए लड़ने को प्रस्तुत रहेगा । 
_यदि वह इन्कार करता है तो उसे नागरिकता से वंचित रखा जा सकता है ।3 
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अगमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने दो मामलों ((70४0 $08(25 
ए. 8८00777767 तेथा (7९0 506५ ए. (०४८ [90080) में यह निर्णय दिया 


है कि प्रार्थी के सायुध सेना में सेवा करने से इनकार करने पर उसे नागरिकता 
प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है। 
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देशीकरण की प्रक्रिया--संयक्त राज्य का नागरिक बनने की इच्छा रखने 
वाले व्यक्ति को स्ंप्रथम एक न्यायालय में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होती है कि 
वह संयुक्त राज्य का नागरिक बनने का इच्छुक है । इसी घोषणा के साथ छसे 
अपने सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देना होता है। इस घोषणा के प्रस्तुत करने के 
कम से कम दो वर्ष पश्चात्‌ तथा सात वर्ष के अन्दर उसे नागरिकता के लिए 
आवेदन प्रस्तुत करना होता है। यह ञआरवेदन तभी प्रस्तुत किया जा सकता है 
जब प्रार्थी पाँच वर्ष संयुक्त राज्य में रह चुका हो। इस आवेदन के प्रस्तुत 
करने के तीन मास पश्चात्‌ न्यायालय द्वारा श्रावेदन पर विचार करने के लिए, 
एक तारीख निश्चित की जाती है। उस दिन प्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित 
होकर न्यायाधीश के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यदि न्यायाधीश प्रार्थी के 
उत्तरों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह पग्रार्थी को शपथ ग्रहण कराता है तथा 
नागरिकता का प्रमाण-पत्र जारी करने की आज्ञा देता है। इस प्रमाण-पत्र को 
प्रास कर लेने पर प्रार्थी संयुक्त राज्य का नागरिक बन जाता है। 

स्त्रियों की नागरिकता--ल्लियों की नागरिकता के सम्बन्ध में अधिकांश 
राज्यों में यह नियम है कि उसका निर्णय. पति की नागरिकता के आधार पर 
किया जाता है । इस नियम के अ्रनुसार यदि कोई नागरिक स्त्री. किसी विदेशी से 
विवाह कर लेती है तों वह अपनी पूर्व नागरिकता खो देती है। अधिकतर उसे 
अपने पति के राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। सन्‌ १६२२ तक संयुक्त 
राज्य में भी यही नियम था। उस समय तक कोई अमेरिकी स्त्री किसी विदेशी 
से विवाह कर लेने पर अपनी नागरिकता खो देती थी तथा कोई विदेशी स्त्री 
किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह कर लेने पर अमेरिका की नागरिक बन जाती 
थी । प्रथम महायुद्ध के काल में इस नियम के कारण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हुई ओर बहुत सी ऐसी अ्रमेरिकी स्लियाँ जिन्होंने जमनों से विवाह कर लिया था 
विदेशी शत्र मान ली गई । अ्रमेरिका की स्रियों ने इस नियम के विरुद्ध तीत्र 
आन्दोलन किया और उसके परिणामस्वरूप सन्‌ १९२२ में कांग्रेस ने एक 
विधि" पारित की जिसके द्वारा नागरिकता पर विवाह का प्रभाव प्रायः समात्त 
कर दिया गया। अ्रब न तो कोई अमेरिकी सक्नी किसी विदेशी से विवाह कर लेने 
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से ही अपन नागरिकता से बंचित हो जाती है और न कोई विदेशी सत्री किसी 
अमेरिकी नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से ही अमेरिका की नागरिक बन 
जाती है| यह अवश्य है कि अमेरिकी नागरिकों से विवाह कर लेने वाली ्त्रियों 
के लिए देशीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई है और उन्हें पाँच व्षे के 
स्थान पर केवल एक वर्ष तक ही संयुक्त राज्य में निवास करने पर अमेरिकी 
नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 

तागरिकता का अ्रन्त--जिस प्रकार विधि के अनुसार नागरिकता प्राप्त 
की जा सकती है उसी प्रकार उसका अन्त भी हो सकता है। सन्‌ १९४० के 
राष्ट्रीवा अधिनियम के अनुसार किसी विदेश में देशीकरण द्वारा नागरिकता 
प्राप्त कर लेने से, किसी अन्य राज्य के प्रति भक्ति की शपथ लेने से, किसी 
विदेशी सेना में भर्ती होने से*, किसी विदेशी राज्य में ऐसे पद पर कार्य करने 
से जो उसके राष्ट्रीयों को ही दिये जाते हों, किसी विदेशी निर्वाचन अथवा 
जनमत संग्रह में मतदान करने से, अमेरिकी राष्ट्रीयता को त्याग करने की घोषणा 
करने से अथवा स्थल या जलसेना की सेवा से भाग जाने से अमेरिकी राष्ट्रीयता 
तथा नागरिकता का अन्त हो जाता है। देशद्रोहितापूर्ण कार्य करने से भी नाग- 
रिंकता का अन्त हो जाता है; पर इसको न्यायालय में प्रमाणित किया जाना 
आवश्यक है | उक्त अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए दंड पाने से 
नागरिकता का लोप नहीं होता, यद्यपि अपराधी को मताधिकार अथवा सार्वजनिक 
पद पर कार्य करने के अ्रधिकार से वंचित किया जा सकता है । | 


नागरिकों के “सांविधानिक” श्रथवा “मूल” अ्रधिकार 
प्रत्येक जनतांजिक देश के नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त 
होते हैं| इन्हीं में से कुछ अधिक महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रायः संविधान में 


उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे शासनाएरुढ़ व्यक्ति उनका उल्लंघन न कर 
सके | अनेक व्यक्तियों का तो यह मत है कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा के 


यदि संयुक्त राज्य की कोई विधि किसी विदेशी राज्य की सेना में सेवा करने 
की अनुमति देती हो तो उस राज्य की सेना में भरती होने से नागरिकता 
का अन्त नहीं होता । | 
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लिए संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख होना परमावश्यक है |" 
संविधान में नागरिकों के मूलाधिकारों का उल्लेख करने की परिपाटी का आरम्भ 
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही हुआ था। यहाँ यह तथ्य स्म्रणीय 
है कि सन्‌ १७८९ में फिलाडेल्फिया सैम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान में कोई 
“अधिकार-पत्र? नहीं था| इसी कारण, जैसा कि संविधान के निर्माण पर विचार 
करते समय उल्लेख किया गया था, राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन के समय संविधान 
का अत्यन्त उग्र विरोध किया गया था। इस विरोध को शान्त करने के लिए 
नव-संविधान के अनुसार निर्वाचित प्रथम सच्लीय कांग्रेस ने संविधान में दस 
संशोधन जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया। ये ही संशोधन १५ दिसम्बर १७९१ 
को प्रवर्तित हुए ओर इन्हें ही सम्मिलित रूप से “अधिकार पत्र” के नाम से 
सम्भोधित किया जाता है। इन संशोंधनों के अतिरिक्त भी संविधान के कुछ 
भाग ऐसे हैं, जिनमें नागरिकों के अधिकारों का प्रत्यक्ष या निहित रूप से 
उल्लेख है, यथा अनुच्छेद १ की धाराएँ (९) और (१०), अनुच्छेद ३ की 
धाराएँ (२) और (३), अनुच्छेद ४ की धारा (२) तथा तेरहवाँ, चौदहवाँ, 
पन्द्रहवाँ और उन्नीसवाँ संशोधन । नागरिकों के इन अधिकारों को संविधान में 
संशोधन किये बिना रद्द नहीं किया जा सकता । 


मूलाधिकारों का वर्गीकरण--अ्रध्ययन की सुविधा के लिए संयुक्त राज्य 
के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मूलाधिकारों को हम कुछ वर्गों में विमक्त 
कर तकते हैं | विभिन्न लेखकों ने अधिकारों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण 
किया है। हम उन्हें निम्न वर्गों में विभक्त करके उनका श्रध्ययन करेंगे : 


१. वैयक्तिक अधिकार (९८४४०४४ २१2/5) 
२. सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार (?#06८:ए ९2॥05) 


)प्रो० बगेंस ने सन्‌ १७८९ की प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानवीय अधिकारों की 
घोषणा को उद्घृत करते हुए कहा है : “जिस समाज में श्रधिकारों की प्रत्याभूति 
सुनिश्चित नहीं होती वह समाज संविधानविहीन ही है |”? (“..,०ए८४ए $०८ं८६ए 
था जाता पर हुप/॥०९ 0 #8074545 706 255प/८त० 88 70. ८075पप- 
(07.7-.-8772255, [०009 ए., 7५4४ फऋषकाउ/द्र#/क थी (0४:३४ #/ 
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३. राजनीतिक अधिकार (?0॥60%) 8708) 
७. न्यायिक-प्रक्रिया सम्बन्धी अधिकार (270८6वप४ 'िि8/8) 


वैयक्तिक श्रधिकार & 
दासता तथा अ्निच्छित अधीनता से मुक्ति--तागरिकों के वैयक्तिक 
अधिकारों में इस अधिकार का महत्व बहुत अधिक है। वस्त॒तः यह अधिकार 
अमेरिकी नागरिकों को बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ था, क्योंकि णह युद्ध 
(१८६१-६५) के कारणों में मुख्य यही था कि दक्षिणी राज्य संयुक्त राज्य में 
दासता का अन्त करने के प्रबल विरोधी थे । ग्रह-युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ 
तेरहवें संशोधन के द्वारा दासता तथा अनिच्छित अधीनता ( ॥90/07/%/ए 
$८८ए३:८०८ ) का अंत कर दिया गया |” सांविधानिक शब्दावली का निरवंचन 
करते हुए. संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि 
कोई व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए. कोई नौकरी करे ओर उस अवधि के 
पूरा होने तक के लिए. काम करने को डसे विवश- किया जाय तो इसे अनिच्छित 
दासता नहीं माना जायगा, परन्तु किसी. व्यक्ति को अपने नौकरी देने वाले का 
ऋण चुकाने के लिए उसके यहाँ काम करने पर विवश करना “अ्रनिच्छित 
अधीनता” माना जायगा, और इस कारण ऐसा करना असांविधानिक होगा।* 
सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय के अनुसार नागरिकों को सेना, मिलिशिया 
तथा जूरी में काम करने के लिए शासन द्वारा विवश किया जाना असांविधानिक 
न होगा । इसका कारण यह बताया गया है कि तेरहवाँ संशोधन नागरिकों को 
राज्य के ग्रति अपने कत्तेव्यों से मुक्त नहीं करता ।? कुछ लोगों ने अपना यह 
मत व्यक्त किया है कि संयुक्त राज्य में आर्थिक दासता अ्रभी भी वर्तमान है; 


न्‍नीनिनी लत, 
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क्योंकि वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के अन्तर्गत काम करने वाले अधिकांश 
अमिकों का जीवन दासों से भी निकृषष्ठ होता है, परन्तु इस प्रश्न पर विस्तार 
के भय से यहाँ विचार करना सम्भव नहीं है। हैराल्ड जिक ने संयुक्त राज्य के 
पश्चिमी राज्यों की कुछ ऐसी विधियों का उल्लेख किया है जो नागरिकों के इस 
अधिकार का अतिक्रमण करती हैं, परन्तु उनका प्रभाव बहुत कम व्यक्तियों तक 
सीमित है ।'* 


विधि का समान संरक्षए--संविधान के चोदहवें संशोधन में राज्यों पर 

यह निबंध लगाया गया है कि वे “अपने ज्षेत्राधिकार के किसी व्यक्ति को विधियों 
के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकते ।? यह उपबंध न केवल नागरिकों 
को वरन्‌ संयुक्त राज्य के समस्त निवासियों को विधि के समक्ष समानता कौ 
स्थिति प्रदान करता है। अनेक विधिवेत्ताओं का मत है कि यद्यपि चौदहवें 
संशोधन के द्वारा केवल राज्यों के विधानमंडल की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया 
गया है परल्‍्तु प्रो” आँग और रे के मतानुसार “विधि की डचित प्रक्रिया”? 
(67८ 970८८५४5 ०६ ]99) वाले उपबंध के द्वारा सन्लीय शासन पर भी यह 
प्रतिबंध लागू हो जाता है । यद्यपि संविधान में इस संशोधन के सम्मिल्नित करने 
का मूल उद्दं श्य नीग्रो लोगों के अधिकारों के नव-प्रात्त अधिकारों को सुरक्षित 
करना था परन्तु व्यवहार में यह संयुक्त राज्य के सभी निवासियों के अधिकारों 
की रक्षा के लिए प्रयुक्त किया गया है | 


इस उपबन्ध के अर्थ के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न निर्णय दिए 
गए, हैं। इसका यह अर्थ समझना कि सभी व्यक्तियों से पूर्णतः समान व्यवहार 
किया जाय अ्रांतिमूलक होगा । न्यायालयों ने संयुक्त राज्य के निवासियों में युक्ति- 
युक्त भेदभाव को मान्यता दी दहै। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य में अधिक आय 
वालों पर कम आय वालों की अपेक्षा ऊँची दर के अनुसार कर लगाया जाता है 
और न्यायालयों ने इसे अवैध नहीं माना है। सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख यह 
प्रश्न अनेक बार आया है कि क्या श्वेतांगों और नीग्रो लोगों के लिए! थक 
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विद्यालय स्थापित करना असांविधानिक है। कुछ समय पूर्व तक दोनों के लिए 
पृथक रूप से समान सुविधाएँ उपलब्ध होने पर नीग्रो और श्वेत विद्यार्थियों के 
पक्करण को अवध नहीं माना जाता था |१ परन्तु सन्‌ १९५० में सर्वोच्च न्यायालय 
ने टेक्सास और ओक्‍्लाहोमा राज्यों में नीग्रो विद्यार्थियों के परुथक्करण को विधि 
के समान संरक्षण का निषेध माना ।* उसके पश्चात्‌ से सर्वोच्च न्यायालय के 
मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 

विचाराभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता--संयुक्त राज्य का संविधान समस्त 
नागरिकों को भाषणों ओर समाचारपत्रों के द्वारा अपने विचारों को अ्रमिव्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। संविधान के प्रथम संशोधन में कहा 
गया है कि कांग्रेस भाषण और समाचासपत्रों की स्वतन्त्रता को संकुचित करने 
वाली कोई विधि नहीं बनाएगी । अधिकांश राज्यों के संविधानों में भी इसी प्रकार 
का उपबन्ध है | वस्तुतः लोकतांत्रिक शासन के लिए विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
इतनी आवश्यक है कि बिना उसके लोकतांत्रिक शासन की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । परन्तु अन्य स्वतन्त्राश्रों ओर अधिकारों की माँति इस स्वतन्त्रता 
का भी दुरुपयोग हो सकता है, और होता है । इसी कारण इस स्वतन्त्रता 
पर कुछ निर्बन्ध लगाए गए हैं। देशद्रोहितापूर्ण कार्यवाहियों का श्रन्त 
करने के लिए कांग्रेस ने समय-समय पर अनेक विधियाँ पारित की हैं, जिनमें 
पन्‌ १७९८४, सन्‌ १९१७४, सन्‌ १९१८५ तथा सन्‌ १९४०६ की विधियाँ 
मुख्य हैं। इन विधियों भें भाषण या लेखों के द्वारा विद्रोहाग्नि मड़काने वालों, 
विदेशों की सहायता करने वालों तथा शासन के विरुद्ध द्वेष-भाव फैलाने वालों 
को कड़ा दश्ड दिए जाने की व्यवस्था की गईं थी । 
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सभा करने तथा याचिका प्रस्तुत करते की स्वतन्त्रता-प्रथम संशोधन 
के ही द्वारा कांग्रेस को ऐसी कोई विधि बनाने से वजित किया गया है जो जनता 
के शांतिपूर्ण एकत्र होने तथा शासन को अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 
याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार को निश्नन्धित करती हो । राज्यों के संविधानों 
में भी इस उपबंध के समरूप उपबंध हैं। संयुक्त राज्य के सर्वोच न्यायालय ने 
इस उपबंध की शब्दावली का निर्वचन करते हुए यह निर्णय दिया है कि इस 
स्वतन्त्रता में देश में अबाघ विचरण्‌ की स्वतन्त्रता मी अन्तंग्रहित है, क्योंकि 
याचिका प्रस्तुत करने के लिए अनेक राज्यों में होकर देश की राजधानी में जाने 
की आवश्यकता पड़ सकती है।' पर अब्नाघ विचरण की स्वतन्त्रता का संविधान 
में स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण कभी-कभी रुद्जीय और राज्यों के शासन इसे 
प्रतिबन्धित कर देते हैं | 


अन्य स्वतन्त्रताओं की भाँति सभा करने की स्वतन्त्रता भी निर्बन्धों से मुक्त 
नहीं है। यातायात की सुविधा, जन-स्वास्थ्य तथा शांति व व्यवस्था को ध्यान 
में रखते हुए सभा करने की स्वतन्त्रता पर ग्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। प्रो० 
आग और रे के अनुसार प्राय: सदा ही नगरों में मार्गों तथा उद्यानों में सभाएँ 
करने के लिए मेयर या किसी अन्य अधिकारी की आशा प्रात करना आवश्यक 
होता है |. . . कभी-कमी अधिक उत्साही अधिकारी अतिवादों (१७०0०/ ) 
विचारों के लोगों के लिए ऐसी सभाएँ करना भी कठिन कर देते हैं जिनसे किसी 
प्रकार के अनिष्ट की सम्भावना नहीं है ।”* सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार 
स्थानीय एवं राज्यों के अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में लगाए, गए. प्रतिबन्धों 
को अवेध घोषित किया है। जहाँ तक याचिका' प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता का 
सम्बन्ध है, यह सत्य है कि कांग्रेस या राष्ट्रपति के सम्मुख याचिका प्रस्तुत करने 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं, है; परन्तु उन्हें उन पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता और इसी कारण अधिकांश याचिकाओं पर कभी विचार 
नहीं होता | 
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धार्मिक स्वतस्त्रता--संयक्त राज्य के संविधान का प्रथम संशोधन कांग्रेस 
को किसी धर्म की संस्थापना करने श्रथवा किसी धर्म के अनुसार स्वतन्त्रतापूवंक _ 
आचरण करने का निषेध करने वाली विधि बनाने से भी वजित करता है।* 
सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार चौदहवें संशोधन के उपबन्ध राज्यों 
के विधानमण्डलों को भी ऐसी विधियाँ बनाने से वर्जित करते हैं । परन्तु घर्म 
के अनुसार स्वतन्त्रतापूवक आचरण करने का यह अ्रर्थ नहीं लगाया जा सकता 
कि कोई व्यक्ति धर्म का नाम लेकर कोई दंडनीय अपराध कर सकता है। यहाँ 
तक कि किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता की आड़ लेकर रात को जोर से गाकर 
शांति भ्ध करने का अधिकार नहीं हे ।* इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 
एक महत्वपूर्ण निंय में यह निश्चय किया है कि धार्मिक स्वतन्त्रता के नाम पर 
कोई पुरुष बहुविवाह नहीं कर सकता |३ 

धार्मिक स्वतन्त्रता से सम्बन्धित अनेक ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय के 
समक्ष आते रहे. हैं जिनमें उसे अनेक विवादपस्त प्रश्नों पर निर्णय देना पड़ा 
है। कभी-कभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने परस्पर विरोधी निर्णय भी दिए हैं। 
उदाहरणार्थ, सन्‌ १९४० में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि 
सावजनिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को अमेरिकी ध्वज को प्रणाम करवाने से 
धामिक स्वतन्त्रता का अतिक्रमण नहीं होता और ध्वज को प्रणाम न करने वाले 
विद्याथियों को साव॑जनिक विद्यालयों से निष्कासित किया जा सकता है ।४ परन्तु 
तीन वर बाद ही उसने यह निर्णय दिया कि विद्यार्थी धार्मिक कारणों से अमेरिकी 
ध्वज को प्रणाम करने से इन्कार कर सकते है । ४ सन्‌ १९४८ में सर्वोच्च न्यायालय 
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ने यह निर्णय दिया कि संयुक्त राज्य में धर्म और राज्य के प्रथक्‍्करण के कारण 
साव॑जनिक विद्यालयों के भवन में विद्यार्थियों की इच्छा होने पर भी धार्मिक 
शिक्षा नहीं दी जा सकती ।" अधिकांश पयवेक्षुकों का मत है कि यद्यपि संयक्त 
राज्य में पर्याप्त धार्मिक स्वतन्त्रता विद्यमान्न है, परन्तु ईसाई धर्म के प्रति अपेक्षाकृत 
कुछ उदारता का व्यवहार किया जाता है।. 

शस्त्र धारण करने का अधिकार--प्रंविधान के द्वितीय संशोधन मे 
नागरिकों को शस्त्र रखने तथा धारण करने का अधिकार दिया गया है। इस 
संशोधन में कहा गया है---“एक स्वतंत्र राज्य की सुरक्षा के लिए एक सुब्य- 
बस्थित नागरिक-सेना ( 2(]॥79 ) आवश्यक होने के कारण, जनता के शत्त्र 
रखने ओर धारण करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया- जायगा ।”” एक 
स्थायी सेना के निर्माण होने और देश में अपराधों की संख्या में बहुत अधिक 
वृद्धि होने के कारण अब राज्यों की सरकारों ने इस अधिकार पर अनेक निबंन्ध 
लगा दिए हैं| यह एक निर्विवाद सत्य है कि यदि आज जनता को शस्त्र रखने 
का अ्रसीमित अधिकार दिया जाय तो निश्चय ही अपराधों की संख्या कई शुनी 
हो जायगी ओर शांति व व्यवस्था बनाए रखने की समस्या बहुत जटिल हो 
जायगी। बस्ठुतः पुलिस और सेना की व्यवस्था स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ 
अब शज्लात्र रखने की आवश्यकता नगण्य ही हो गई है । इसीलि०ः कुछ विशेष 
प्रकार के शत्रास्न रखने के लिए अब आज्ञा लेना आवश्यक कर दिया गया है | 
संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के उद्दे श्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्बंधों को 
असांविधानिक नहीं माना जाता | 

सैनिकों को ठहराने तथा श्युक्तियुक्त तलाशियों श्रादि से सँरक्षण-- 
जिस समय संयुक्त राज्य के संविधान का निर्माण हुआ था उस समय तक अनेक 
राज्यों में यह प्रथा थी कि सैनिकों को बलात्‌ नागरिकों के घरों में ठहरा दिया 
जाता था| इसके,कारण नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी। संविधान के 
तृतीय संशोधन के द्वारा यह निबेन्ध लगा दिया गया कि “शांति-काल में गहस्वामी 
की अनुमति के बिना किसी भी सैनिक को किसी घर में नहीं ठहराया जा सकेगा। 

युद्धकाल में भी ऐसा विधि द्वारा निर्धारित पद्धति से ही किया जा सकेगा ।” 


3000 #. 36क%व१ ०6 छत॒प्रटभ/०8 04 50000! 727555८ (7948) 





८८ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


चौथे संशोधन में जनता के श्रयुक्तियुक्त तलाशियों एवं अपहरण से संरक्षण 
की व्यवस्था की गई है।" इस संशोधन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 
शपथ अथवा प्रतिशन ( 28#777%707 ) के द्वारा पुष्ठ सम्भावित कारण के 
बिना कोई अधिपत्र ( ए४727 ) जारी नहीं किया जा सकेगा। अधिपत्र में 
जिस स्थान की तलाशी ली जानी हो तथा जिन व्यक्तियों को बंदी बनाया जाना 
हो तथा जिस सामान को जब्त करना हो उसका स्पष्ट विवरण होना आवश्यक 
है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्ण॑यों में यह स्वीकार किया है कि ऐसे 
अवसर आ सकते हैं जब अधिपत्र ( ए०४727 ) के बिना ही तलाशी लेना 
आवश्यक हो जाय; उदाहरणार्थ यदि यह संभावना हो कि किसी गम्भीर अपराध 
का दोषी व्यक्ति किसी मकान में छिपा है तो अधिपन्न की प्रतीक्षा करना आवश्यक 
नहीं है | इसी प्रकार किसी नौका, मोट्रगाड़ी, वायुयान आदि की भी बिना 
अधिपत्र के तलाशी ली जा सकती है।* 

प्रयुक्तियक्त विधेयकों तथा विधियों से संरक्षण--इंग्लैंड तथा श्रमेरिकी 
उपनिवेशों के श्रनुभवों से परिचित होने के कारण संयुक्त राज्य के संविधान के 
निर्माताश्नों ने नागरिकों की विधानमंडलों द्वारा पारित की जाने वाली अयुक्तियुक्त 
विधियों से संरक्षण की भी व्यवस्था की है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद की 
धारा (९) में यह उपबंध है कि कोई अधिकार-अपहरण विधेयक ( 97 ० 
2६27706/ ) तथा घटनोपरांत विधि (65 008: 48८00 99 ) नहीं पारित 
की जायगी | सभनहवीं शताब्दी के पूर्व इंगलेंड में संसद द्वारा तथा स्वतंत्रता प्राप्ति 
के पूष अमेरिकी उपनिवेशों में विधान मंडलों के द्वारा कमी-कभी ऐसे विधेयक 
पारित किए जाते थे जिनमें किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय में मुकदमा चलाए, 
हुए ही दंड दिए जाने की व्यवस्था होती थी तथा उसकी संपत्ति आदि ज़ब्त 
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कर ली जाती थी । इसी प्रकार कभी-कभी ऐसी विधियां बनाई जाती थीं जिनका 
प्रभाव उनके प्रवर्तित होने के पूर्व से माना जाता था | उदाहरणायें यदि किसी 
व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया जो काय॑ किए जाने के समय अपराध न था 
परन्तु नवीन विधि के अनुसार वह अपरः'्य होता तो उस व्यक्ति को दशड दिया 
जा सकता था। अधिकार-अ्रपहरण विधेयकों ओर घटनोपरांत विधियों के निर्माण 
पर प्रतिबंध लगाकर संविधान-निर्माताओं ने अमेरिकी जनता को विधानमंडल की 
ज्यादतियों से पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया है । 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए इस सांविधानिक उपबंध के निवंचन के 
अनुसार घटनोपरांत विधियों से संबंधित प्रतिबंध केवल दाशिडिक ( ८रंधतात4 ) 
मामलों से संबंधित विधियों पर लागू होता है, और उनमें भी केवल उन पर 
जिनके प्रवर्तन से अभियुक्त का पक्ष निर्बल हो ।* व्यवहार (८४०१)) के मामलों 
से सम्बन्धित विधियों पर तथा उन विधियों पर जिनसे अ्मियुक्त को लाभ हो: 
यह प्रतिबंध लागू नहीं होता । 


संपत्ति-संबंधी ग्रधिकार 


अठारहवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दियों का काल व्यक्तिवाद का काल था। 
उस समय तक समाजवादी सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार नहीं हुआ था ओर 
बैयक्तिक सम्पत्ति को एक पवित्र संस्था माना जाता था । अमेरिका में तो व्यक्ति- 
वादी परम्परा और भी अधिक प्रबल थी । इसी कारण जब संविधान में जनता 
के अधिकारों को सम्मिलित करने का प्रश्न उठा तो उनमें सम्पत्ति के अधिकार 
को भी स्थान दिया गया | संविधान के पाँचवें संशोधन में कहा गया है कि 
किसी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता ओर सम्पत्ति से विधि की उचित 
प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जायगा और न व्यक्तिगत सम्पत्ति को साव॑- 
जनिक उपयोग के लिए ही बिना न्यायोचित प्रतिकर दिए लिया जायगां। इस 
उपबंध के अनुसार किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को राज्य दो ही प्रकार से प्राप्त कर 
सकता है : (१) सल्छीय कांग्रेस या राज्य विधानमण्डल द्वारा लगाए गए, किसी 


नि 
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कर के द्वारा, तथा (२) सावंजनिक उपयोग के लिए श्रावश्यकता पड़ने पर 
न्यायोचित प्रतिकर देकर | 


सद्डीय शासन तथा राज्यों की कर लगाने की शक्ति अत्यन्त विस्तृत तथा 
अनिर्धारित है| उस पर केवल वही प्रतित्रन्ध हैं जिनका उल्लेख संविधान में है । 
उदाहरणार्थ संविधान में इस निर्बन्ध का उल्लेख है कि किसी राज्य से निर्यात की 
गई वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जायगा |? एक अन्य निबन्ध यह है कि 
कांग्रेस द्वारा लगाए गए. समस्त कर, शुल्क आदि देश के सभी भागों में समरूप 
होने चाहिए ।* सच्छीय संविधान में उल्लिखिंत निबन्धों के अतिरिक्त राज्यों के 
संविधानों में भी कुछ निबन्धों का उल्लेख है | 


सावजनिक उपयोग के लिए सम्पत्ति का अ्रजंन--यद्यपि संविधान के 
पाँचवें संशोधन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सावेजनिक उपयोग के लिए 
न्यायोचित प्रतिकर देकर वैयक्तिक सम्पत्ति अजित कर सकता है, परन्तु इस 
सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि संविधान में “सावंजनिक उपयोग” और 
“स्यायोचित प्रतिकर” शब्दों की व्याख्या नहीं की गई है। इस उपबंध के 
अन्तर्गत सब्लीय शासन और राज्यों के शासनों ने न केवल पूर्णत: शासनिक 
कार्यों के लिए सम्पत्ति अजित की है वरन्‌ मार्ग, उद्यान आदि के निर्माण के 
लिए भी सम्पत्ति ग्राप्त की है। विभिन्न अवसरों पर न्यायालयों ने भी “सावजनिक 
उपयोग” की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है। इसी कारण यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता कि किन-किन कार्यों को “सार्वजनिक उपयोग” से 
सम्बन्धित माना जायगा। 


रज्य द्वारा अजित की जाने वाली सम्पत्ति का “न्यायोचित प्रतिकर” क्‍या 

है, यह प्रशासनीय अधिकारियों अथवा न्यायालयों के द्वारा निश्चित किया जाता 
है। सामान्यतः शासन की ओर से प्रतिकर की एक मात्रा पिश्चित की जाती है 
ओर सम्पत्ति के स्वामी से सम्पर्क स्थापित कर यह जाना जाता है कि उसे वह 
मात्रा मान्य है या नहीं | यदि सम्पत्ति का स्वामी उसे अपर्यातत मानता है तो 


) अनुच्छेद १ धारा (९) 
* अनुच्छेद १ धारा (८) 
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समभोौते का प्रयास किया जाता दै। यदि समभोता नहीं हो पाता तो सम्पत्ति 
. के स्वामी को यह अधिकार होता है कि वह अपने मामले को न्यायालय 
के समक्ष रखे | ऐसी दशा में संबंधित न्यायालय दोनों पत्तों के तके सुनकर यह 
निश्चित करता है कि “न्यायोचित प्रतिकर” क्या होना चाहिए । 

श्रनुबंध संबंधी प्रधिकार ((00:728८८ रि2785)--संविधान के प्रथम 
अनुच्छेद की दसवीं धारा में राज्यों को ऐसी विधियाँ पारित करने से वर्जित 
किया गया है जिनके द्वारा किसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों में 
कमी की जाय । इस उपबंध के कारण कोई राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना 
सकता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा शासनांग को किसी वेध अनुबन्ध 
((.070/४५८४) से उत्पन्न होने वाले उत्तरदावित्वों से यथा ऋण चुकाने, पारि- 
श्रमिक देने आदि से, मुक्त किया जा सके अथवा उनमें कोई कमी की जा सके | 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह निर्बन्ध केवल राज्यों पर ही लागू होता है, संघीय 
शासन पर नहीं । 
राजनीतिक अधिकार 


राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्गत सामान्यतः मताधिकार, विधानमंडल का 
सदस्य निर्वाचित होने का अधिकार, ऐसे विभिन्न कार्यपालिका पदों पर जिनकी 
पूर्ति निर्वाचन द्वारा होती है निर्वाचित होने का अधिकार आदि अधिकारों को 
सम्मिलित किया जाता है। कुछ लेखक माषण ओर प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन 
बनाने ओर एकत्र होने की स्वतंत्रता आदि को भी राजनीतिक अधिकारों में ही 
सम्मिलित करते हैं, परन्तु हम इनका उल्लेख वेयक्तिक अधिकारों के अन्तर्गत 
कर चुके हैं । 

संयुक्त राज्य के संविधान में मताधिकार का कहीं उल्लेख नहीं है । प्रतिनिधि 
. सभा और सिनेटब्दोनों के निर्वाचकों के सम्बन्ध में संविधान में कहा गया हे 
कि इनके निर्वाचकों की योग्यताएँ वही होंगी जो कि उस राज्य के जहाँ से कोई 
सदस्य निर्वाचित होता है विधानमंडल के सर्वाधिक संख्या वाले सदन के 
निर्वाचकों के लिए आवश्यक होंगी। इस कारण मताधिकार को अमेरिका के 
नागरिकों का “सांविधानिक” अथवा “मुल” अधिकार नहीं माना जा सकता। 
पताधि कार के सम्बन्ध में संविधान के पन्द्रहवें तथा इक्कीसवों संशोधनों में दो 
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नितंन्ध हैं जिनके द्वारा नीग्रो लोगों तथा स्लियों को भी मताधिकार प्राप्त हो गया 
है। इन संशोधनों के अनुधार संयुक्त राज्य के नागरिकों को जाति, रंग अथवा 
पूर्व अधीनता के श्राधार पर" अथवा लिग"'मेद के कारण* मताधिकार से वंचित 
न किया जा सकेगा। परन्तु शिक्षा, निवात या सम्पत्ति सम्बन्धी निर्बंधों के आधार 
पर उन्हें मताधिकारहीन बनाने में कोई अवरोध नहीं है, ओर इसी छूट का सहारा 
लेकर श्रनेक दक्षिणी राज्यों ने अब तक बहुत से नीग्रो नागरिकों को मताधिकार 
से वंचित रखा है। 

संविधान में उन श्रहताश्रों (१००/।(८७४४०४७) का उल्लेख है जिनके 
उपस्थित होने पर कोई नागरिक प्रतिनिधि सभा तथा सिनेट का सदस्य अथवा 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के पदों के लिए निर्वाचित हो सकता है। संविधान 
में उल्लिखित इन अहताओं के अतिरिक्त परम्परा के द्वारा अनेक ऐसी अर्हताएँ 
आवश्यक हो गई हैं जिन्हें पूरा करने पर ही कोई नागरिक उपरोक्त पदों के लिए, 
निर्वाचित हो सकता है| इनका उल्लेख यथास्थान किया जायगा | 


न्यायिक प्रक्रिया संबंधी अधिकार 


यदि राज्य में न्याय की उचित व्यवस्था न हो तो जनता को कितने ही 
अधिकार क्‍यों न प्रात हों उनका विशेष महत्व नहीं रहता। अधिकारों का 
उपयोग तभी संभव हो सकता है जब नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों के 
अनुचित प्रभाव से मुक्त हों | अमेरिकी संविधान के निर्माता इस तथ्य से भली 
भाँति अवगत थे ओर इसीलिए उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी अनेक उपबन्धों 
का संविधान में समावेश किया है। संविधान के प्रथम दस संशोधमों में से चार 
में नागरिकों के न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख है। यहाँ हम 
उन्हीं पर विचार करेंगे | 
बंदीप्रत्यक्षीकरण ( [४०७४७ (07775 )--संयुक्त शज्य के संविधान 
के प्रथम अनुच्छेद की नवीं धारा में कहा गया है---जब तक विद्रोह या 
आक्रमण के कारण सावंजनिक सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो 


) पद्रहवाँ संशोधन 
३ उन्नीसवाँ संशोधन 
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जाय “ंदीप्रत्यक्षीकरण लेख” ( ९४५॥६ 0६ !7909८७४ (:०४०४७ ) के विशेषा- 
घिकार को निलंबित. (55/0८70) नहीं किया जायगा ।” बंदी प्रत्यक्चीकरण का 
लेख किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अधिकारी के नाम जारी किया गया 
आदेश होता है जिसने किसी व्यक्ति कौ'बंदी या नजरबंद बनाया हो तथा इस 
लेख में उस व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख इस बात का निश्चय करने के लिए 
कि क्‍या वह वैधानिक रूप से नजरबन्द बनाया गया है प्रस्तुत किये जाने का 
आदेश होता है ।" यदि न्यायालय के मतानुसार उस व्यक्ति की नजरबन्दी विधि- 
संगत होती है तो उसे पुनः कारावास भेज दिया जाता है, अन्यथा न्यायालय 
. को तुरन्त उसकी मुक्ति का आदेश देना होता है| इस प्रकार यह लेख (एल) 
नागरिकों को अधिकारियों की मनमानी ज्यादतियों से बचाता है। 
उपयुक्त सांविधानिक उपबंध से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ विशेष 
परिस्थितियों में बंदीप्रत्यक्षीकरण के लेख को निलंबित किया जा सकता है । यह 
निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है, इसके विषय में संविधान मौन है। 
यह उपबंध उन उपबंधों के मध्य है जिनमें कांग्रेस की शक्तियों पर निबेन्ध 
लगाये गए हैं, इसीलिए यह माना जाता है कि कांग्रेस ही बंदीप्रत्यक्षीकरण 
के लेख को निलंबित कर सकती है । ग्रह-युद्ध के समय सन्‌ १८६३ में राष्ट्रपति 
: लिकन ने कांग्रेस से ग्राप्त प्राधिकार का प्रयोग कर सैनिक अपराधों के लिए बंदी 
बनाये गए व्यक्तियों के मामलों के सम्बन्ध में बन्दीप्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था 
को निलंबित किया था | उसी काल के एक मामले पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च 
न्यायालय ने यह निश्चय किया था कि सैनिक शासन केवल उन क्षेत्रों तक ही 
सीमित रह सकता है जहाँ यथार्थ में युद्ध हो रहा हो तथा जहाँ न्यायालय अपना 
काये न कर सकें । अन्य ज्षेत्रों में सामान्य रीति से ही न्याय होना चाहिए. तथा 
विधि के अनुसार दण्ड दिया जाना चाहिए ।' 
- जरी द्वारा विचार (]7४ए 7४9])--संयुक्त राज्य के संविधान द्वारा 
प्रत्याभूतित न्यायिक प्रक्रिया संबंधी दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार मुकदमे पर विचार 
में जूरी की सहायता का अ्रधिकार है| संविधान के तृतीय अनुच्छेद की द्विंतीय 


3 ॥॥0९४507, 07:४४. 7. 284« 
है [5 ४८/४० ४2970 (7866) 
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धारा में कहा गया है-- महाभियोग ( ]7762८7 7767 ) के श्रतिरिक्त 
समस्त अपराधों के मुकदमों का विचार जुरी द्वारा होगा |” संविधान के छुठवें 
संशोधन में मी यह स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त दाश्डिक अ्रमियोजनों ( (४॥प79] 
9+0986८प६003) में अभियुक्त को द्वुते और सावजनिक रूप से, उस राज्य 
तथा जिले की जिसमें अपराध किया गया हो तथा जिसकी सीमा विधि द्वारा पहले 
ही निर्धारित की जा चुकी हो, निष्पक्ष जुरी द्वारा विचार कराने और अमियोग के 
स्वरूप और कारण की सूचना पाने का अ्रधिकार होगा।” सातवें संशोधन में 
लोक-विधियों ( (१007/707 [&फ ) के मुकदमों में जुरी द्वारा विचार के 
अधिकार का उल्लेख है। इस संशोधन के अनुप्तार “लोक विधि के ऐसे सभी 
मुकदमों में जिनमें विवादप्रस्त धनराशि बीस डॉलर से अधिक होगी जुरी द्वारा 
विचार का अधिकार सुरक्षित रखा जायगा, तथा जूरी द्वारा परीक्षित किसी तथ्य 
की संयुक्त राज्य के किसी न्यायालय में लोक विधि के नियमों के अतिरिक्त 
पुनर्परीज्ञा न की जा सकेगी ।” संविधान तथा संशोधनों के उपयुक्त उपबन्ध 
इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं कि जूरी द्वारा विचार को संविधान -निर्माताश्रों द्वारा 
कितना महत्व दिया गया है | | 


सामान्यतः जूरी के सदस्यों की संख्या बारह होती है ओर उनका निर्णय 
तमी लागू होता है जब वह सर्वंसस्मत (५870॥77005) हो । सर्वोच्च न्यायालय 
ने भ्रपना यह मत व्यक्त किया है कि यदि अभियुक्त चाहे तो वह बिना जूरी के 
ही अपने मुकदमे पर विचार करा सकता है ओर इस कारण अरब अनेक ऐसे 
मामलों पर जिनमें सांविधानिक उपबन्धों के अनुसार जूरी की सहायता ली जानी 
चाहिए, बिना जूरी के ही विचार हो जाता है। न्यायालय के अपमान सम्बन्धी 
मुकदमों ( (07/०707/ ०६ (00४४४), साधारण अपराधों तथा दुव्यबहार के 
मामलों, तथा “इक्विटी न्यायालयों ((०४४४ ०500४४५) /में सुने जाने वाले 
मामलों में भी जूरी की सहायता नहीं ली जाती। यदि ऐसे सभी मामलों पर 
जूरी द्वारा विचार हो तो न्यायालयों के लिए काय करना ही कठिन हो जाय | 


ग्रांड जूरी द्वारा अ्रभियोगारोपए--संविधान के पाँचवें संशोधन के 
अनुसार किसी व्यक्ति को श्रांड जूरी (5:970 ८४९) द्वारा अ्रभियोगारोपण 
( 77ठ८५767६ ) के बिना मृत्यु दश्ड अथवा किसी निनन्‍्दनीय अपराध की 
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जवाबदेही के लिए. बाध्य न किया जायगा। इस नियम का अपवाद केवल वे 
मामले हैँ जो स्थल, जल और नागरिक सेनाओं ( ॥0॥४५ ) में उनके युद्ध 
अथवा अन्य साव॑जनिक संकट के समय सक्रिय सेवा करने के समय उत्पन्न हो ।* 
इस उपबंध में प्रयुक्त “निन्दनीय अपराध” का शअ्रर्थ संविधान में स्पष्ट नहीं 
किया गया है, परन्तु व्यवहार में ऐसे सभी अपराधों को निन्दनीय माना जाता 
है जिनमें एक वर्ष कारावास का दण्ड दिया जाता है। ऐसे सभी मामलों में 
ग्रांड जूरी द्वारा अभियोगारोपण आवश्यक होता है | 

प्रांड जूरी कम से कम सात और अधिकतम तेईस सदस्यों की एक समिति 
होती है जिसके सदस्य लॉटरी या किसी अन्य रीति से चुने जाते हैं। यह 
नन्‍्यायवादियों ( /?805८८प0/8 ) द्वारा लगाये गये आरोपों की जाँच कर 
अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निश्चित करती है | यदि ग्रांड जूरी किसी व्यक्ति को 
निरपराधी माने तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य के अनेक राज्यों ने ग्रांड जूरी द्वारा अ्रभियोगा- 
रोपण की प्रथा समाप्त कर दी है और उनमें केवल न्यायवादी ([27082८प/०॥) 
द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र ((770/7720707 ) को ही पर्याप्त मान लिया जाता 
है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को वैध बताया है ।* 

वैधानिक प्रतिरक्षा का श्रधिकार--संघीय संविधान के छुठे संशोधन के 
द्वारा प्रत्येक दाशिडिक अपराध के. अभियुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि 
विरोधी साक्षियों (४7/77८55८5) की गवाही उसकी उपस्थिति में हो, उसके 
पक्ष के साक्तियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाय तथा 
उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए वकील की सहायता प्रदान की जाय | यदि 
अभियुक्त चाहे तो अपने व्यय पर अपनी इच्छानुसार वकील की सहायता प्राप्त कर 
सकता है | यदि वह यह व्यय वहन करने में असमर्थ हो तो उसे राज्य की ओर 


बिक! 


से वकील की सहायतज्ञा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी अ्रवस्था में उसे प्रायः 
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अनुभवी वकील की सहायता प्राप्त नहीं होती । इसी कारण अधिकतर अमियुक्त 
स्वयं अपना वकील चुनते हैं । 

पाँचवें संशोधन में यह निर्बन्ध है कि किसी दाण्डिक मामले में अ्रभियुक्त 
को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कीध्य नहीं किया जायगा | इस उपबंध के 
परिणामस्वरूप प्रत्येक अभियुक्त न्यायालय में अपना वक्तव्य देने या न देने के 
लिए स्वतंत्र है। कुछ लेखकों का मत है कि इस उपबंध का निम्न वर्ग के लोगों 
को विशेष लाम नहीं होता क्योंकि कभी-कभी पुलिस उन पर बल प्रयोग कर 
उनसे “अपराध” स्वीकार करा लेती है । 

दोहरे दण्ड से संरक्षण--संयुक्त राज्य के किसी नागरिक को एक ही 
अपराध के लिए दो बार दर्डित नहीं किया जा सकता । यदि एक बार किसी 
नागरिक को किसी अपराध के अभियोग से न्यायालय मुक्त कर देता है अथवा 
उस अभियोग में दश्ड दे देता है तो उस पर उसी अ्रभियोग के लिए दोबारा 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इस संरक्षण का उल्लेख संविधान के पाँचव्वे 
संशोधन में है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निम्न न्यायालय के 
निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 
अपीलों को एक ही मुकदमे की कार्यवाही का भाग माना जाता है। यद्यपि कभी- 
कभी इस उपबंध के कारण अनेक व्यक्ति अपराधी होते हुए भी मुक्त विचरण 
कर सकते हैं और पुलिस मुकदमा समाप्त होने के पश्चात्‌ प्राप्त साक्ष्यों के आधार 
पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, परन्तु यदिं पुलिस को एक ही 
अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर पुनः-पुनः: मुकदमा चलाने का अधिकार 
दे दिया जाय तो राजनीतिक विरोधियों को अकारण त्रस्त करना अत्यन्त सरल 
हो जायगा। । 

अत्यधिक जमानतों तथा क्र र एवं भ्रसाधारण दण्डों से संरक्षण-- 
संविधान के आठवें संशोधन के अनुसार किसी श्रमियुक्ष्न से “शअ्रत्यघिक 
जमानत नहीं माँगी जायगी, अत्यधिक जुर्माने नहीं किये जायेंगे। क्रुर और 
श्रसाधारण दश्ड नहीं दिये जायेंगे |? यह उपबंध जितना अस्पष्ट है उतना ही 
बविलक्षण भी, क्योंकि अ्रन्य देशों के संविधानों में इसके समरूप कोई उपबंध नहीं 
मिलता । परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह उपबंध ऐसे समय में 
संविधान में सम्मिलित किया गया था जब अधिकांश देशों में निरंकुश शासन थे 


७ नागरिकता तथा मूलाधघिकार ९७ 


ओर साधरण अपराधों के लिए भी अत्यन्त क्रूर दण्ड दिये जाते थे। संविधान 
में इस उपबंध को सम्मिलित करने का तात्पर्य यही था क्कि संयुक्त राज्य 
के न्यायालय श्रन्य देशों का अनुकरण न कर इस सम्बन्ध में नई परम्परा 
स्थापित करे | 

विधि की उचित प्रक्रिया का संरक्षण--न्यायिक प्रक्रिण सम्बन्धी जिस 
अंतिम अधिकार का उल्लेख श्रावश्यक है वह “विधि की उचित प्रक्रिया? (0०८ 
770८८७५ ० [49) का संरक्षण है । पाँचवें संशोधन के एक अनुबन्ध के 
अनुसार किसी व्यक्ति को उसके “जीवन, स्वतन्त्रता और संपत्ति से विधि की 
उचित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जायगा ।” चौदहवें संशोधन में राज्यों 
के शासनों पर भी यही निर्बन्ध लगाया गया है। 

“विधि की उचित प्रक्रिया” की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती ! 
समय-समय पर न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्याओं के आधार पर कुछ निष्कष् 
मात्र ही संकलित किये जा सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में सामान्यतः 
न्यायालयों ने “विधि की उचित प्रक्रिया” का यह अर्थ लगाया है कि श्रभियुक्त 
के मकदमे पर निष्पक्षता से विचार हो, जिस न्यायालय में उसका मुकदमा जाता 
है उसे उस पर विचार करने का ज्षेत्राधिकार हो, अभियुक्त को आरोपों का ज्ञान 
कराया जाय तथा गवाहियाँ उसके सामने ली जाये तथा उसे वकील से सहायता 
लेने का अवसर हो | यदि किसी मुकदमे में इनमें से किसी भी बात का अभाव 
रहता है तो अपील के समय उच्च न्यायालय यह धोषित कर सकता है कि विधि 
की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है | 

विधि की डचित प्रक्रिया के उपबन्ध के अधीन न्यायालय कार्यपालिका तथा 
प्रशासनिक अधिकारियों एवं विधानमणडलों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखते हैं | 
सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित 
अनेक ऐसी विधियों को अवेध घोषित किया है जो उसके मतानुसार इस विधि 
की उचित प्रक्रिया वाले उपबन्ध का उल्लंघन करती थीं। इस सम्बन्ध में दिये 
गए, सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय परस्पर विरोधी हैं और इस कारण यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किस समय सर्वोच्च न्यायालय इस 
उपबन्ध का क्‍या श्रर्थ लगायेगा। यह बहुत कुछ न्यायाधीशों के व्यक्तिगत 
विचारों तथा उनके संस्कारों पर निर्भर रहता है। 


अध्याय ६ 
संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था 


संयुक्त राज्य के संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय यह 
उल्लेख किया जा चुका है कि वर्तमान संघ-राज्यों ( 7८१८:७| 909085 ) में 
संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक प्राचीन है। डा० फ़राइनर का मत है कि आधु 
निक राज्यों में संघवाद ([7602/2577) का सिद्धान्त ओर व्यवहार अमेरिकी 
संघ-राज्य से, जिसका जन्म सन्‌ १७८७ में हुआ था, अधिक प्राचीन नहीं है ।* 
इस कथन का यह श्रर्थ समझना अ्रसंगत होगा कि सन्‌ १७८७ के पूर्व संघवाद 
की घारणा का अस्तित्व ही नहीं था । प्राचीन ग्रीस तथा मध्यकालीन इठली के 
नगर-राज्यों के संघ तथा स्विस राज्यमंडल ( 59755 (076०८/७४०07 ), 
जिसका जन्म तेरहवीं शताब्दी में हुआ था, इस तथ्य के प्रमाण हैँ कि संघ-राज्य 
की धारणा पूर्णतः: नवीन नहीं है । परन्तु संघवाद की कल्पना का विकसित रूप 
हमें स्वप्रथम संयुक्त राज्य के संविधान में ही देखने को मिलता है । 


संघ-राज्य का ग्र्थ तथा उसके ग्रावदयक तत्व--राज्य-शासत्र के विभिन्न 
विद्वानों ने संघ-राज्य की मिन्न-मिन्न प्रकार से परिभाषा की है। इनमें अपेक्षाकृत 
अधिक स्पष्ट ओर सरल परिभाषा डा० फाइनर की है.। उनके मतानुसार “संघ- 
राज्य वह है जिसमें प्राधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित 
होता है तथा दूसरा भाग एक केन्द्रीय संस्था में जो कि स्वतत्न्त्र स्थानीय ज्षेत्रों के 
स्वेच्छित सम्मिलन से निर्मित होती है | इन दोनों में से किसी को दूसरे के 
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प्राधिकार और शक्ति को अपहृत करने का अधिकार नहीं होता |” प्रो" डाइसी 
ने संघ-राज्य को एक राजनीतिक युक्ति (078०2! ००07/77%706) बताया 
है जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता का राज्यों के अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित 
किया जाता है |* प्रो० गिलक्राइस्ट के मतानुसार “आधुनिक संघ-राज्य की एक 
आवश्यक विशेषता यह है कि दो या दो से अधिक स्वतन्त्र राज्य एक नवीन 
राज्य स्थापित करने का निश्चय करते हैं ।३ इन परिमाषाओं से संघ-राज्य का 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि ग्रो० फाइनर ओर ग्रो० गिलक्राइस्ट की उप- 
युक्त परिभाषाश्रों से स्पष्ट हो जाता है, यद्यपि संध-राज्य का निर्माण एकाधिक 
स्वतन्त्र राज्यों के सम्मिलन से होता है, परन्तु उन राज्यों का अस्तित्व पूर्णतः 
विलीन नहीं हो जाता । संघ-राज्य के निर्माण के बाद भी उन्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ 
प्राप्त रहती हैं जिनका संघीय शासन अतिक्रमण नहीं कर सकता | 

जैसा कि एक पिछले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है, प्रो० स्ट्रांग ने 
संघवाद के तीन आवश्यक लक्षण बताए हैं। ये हँ--संविधान की सर्वोपरिता, 
शक्तियों का वितरण तथा न्यायपालिका का संविधान-का निर्वंचन करने का 
प्राधिकार ।* संविधान की सवोपरिता (5प97०77080ए ० ६06 (५0760 672- 
६००) के आवश्यक होने का कारण यह है कि संघ राज्य विभिन्‍न स्वतन्त्र राज्यों 
के बीच हुए एक संबिदे का परिणाम होता है | संविधान में इस संविदे की शर्तों 
का ही उल्लेख होता है। इनका उल्लंधन किये जाने से संघ-राज्य के अस्तित्व 
के लिए ही संकट उत्पन्न हो जायगा। शक्ति-वितरण (॥9$#7प007 6 
707८४») इसलिए, आवश्यक है कि संध में सम्मिलित हीने वाले राज्य अपना 
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अस्तित्व पूर्णतः विलीन नहीं करते तथा संध-राज्य के निर्माण के पश्चात्‌ भी 
ख्रनेक विषयों पर उन्हें विधि-निर्माण की श्रनन्य शक्ति प्राप्त रहती है | यदि 
संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख न हो कि कोन विषय किसके 
क्षेत्राधिकार में होगा तो ज्षेत्राधिकार सम्बन्धी अनेक विवादों का उत्नन्न होना 
अवश्यम्मावी है। संध-राज्य का तीसरा आवश्यक लक्षण है, न्यायपालिका को 
संविधान का निर्वंचन करने की शक्ति प्राप्त होना | संघीय व्यवस्था की सफलता 
के लिए इस लक्षण की आवश्यकता में संदेह नहीं किया जा सकता क्‍योंकि संघ 
और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले “विवादों तथा अन्तर्राज्यिक विवादों का 
निर्णय करने के लिये एक स्वतन्त्र प्राधिकारी का होना श्रावश्यक है और इस 
कार्य के लिए सर्वाधिक योग्य प्राधिकारी न्यायालय ही हो सकते हैं । परन्तु अनेक 
संघ-राज्यों में न्‍्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जाता, ओर इसी कारण 
ऐसे राज्यों की संघात्मकता के सम्बन्ध में प्रायः शंका व्यक्त की जाती है।* 
संविधान की विशेषताओं पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि उप- 
यंक्त तीनों लक्षण संयुक्त राज्य के संविधान में विद्यमान हैं । 
संयुक्त राज्य में संघ।य व्यवस्था अपनाये जाने के कारणश--गत एक. 
अध्याय में हम अमेरिका के प्रारम्मिक इतिहास तथा उन परिस्थितियों पर विचार 
कर चुके हैँ जिनमें संयुक्त राज्य के वतेमान संविधान का निर्माण किया गया 
था। संविधान-निर्माताओशं द्वारा संघीय व्यवस्था को प्रश्रय दिये जाने का कारण 
मुख्यतः वे परिस्थितियाँ ही थीं जिनमें संविधान का निर्माण हुआ था। एक 
प्रसिद्ध लेखक के अनुसार एक संघ-राज्य के निर्माण के लिए दो अवस्थाओं का 
होना आवश्यक है। ये अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं :-- 
संघ-राज्य का निर्माण करनेवाले एककों ([77॥75) में राष्ट्रीयता का भाव 
उपस्थित होना, तथा 


"सोवियत संघ में न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अ्रधिकार 
प्राप्त नहीं हे ओर इसी कारण अनेक लेखक उसे संघ-राज्य मानने को ही प्रस्तुत 
नहीं हैं | स्विट्जरलैंड में भी न्यायपालिका को यह शक्त्ति प्राप्त नहीं है, परन्तु 
वहां प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के उपकरणों के प्रयोग के कारण स्थिति में पर्याप्त 
मिन्नता है | 
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२. संघ-राज्य का निर्माण करने वाले राज्यों में संगठन ((77707) की इच्छा 
होते हुए भी एकता (0777ए) की आकांक्षा न होना | _ 


सन्‌ १७८७ में संयुक्त राज्य में मे दोनों ही अवस्थाएँ वर्तमान थीं। समस्त 
श्रमेरिकी उपनिवेशों की जनता ने इंग्लैंड के सम्राय की अ्रधीनता के काल में 
समान दुःख और कष्ट सहे थे | इससे उनमें राष्ट्रीयवा की भावना का उदय 
हुआ था | इस भावना को उस समय बहुत बल मिला जब तेरहों उपनिवेशों ने 
. एक नेतृत्व में संगठित होकर इंग्लेंड के सम्नाट के विरुद्ध युद्ध किया ओर उसमें 
विजय पाई। यत्रपि उपनिवेशों की जनता में धर्म तथा भाषा सम्बन्धी अन्तर 
वतंमान थे परन्तु ये अन्तर इतने गम्भीर न थे कि वे राष्ट्रीयता की भावना के 
विकास को अ्रवरुद्ध करते | विदेशियों तथा आदिवासियों के आक्रमणों के भय 
ने राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार का मार्ग और भी प्रशस्त कर दिया |. 


स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उपनिवेशों के समक्ष यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि उसकी रक््ता किस प्रकार की जाय। नवप्राप्त स्व॒तन्त्रता की 
रक्षा करने के लिए वे एक केन्द्रीय सज्ञठन बनाने को तैयार थे परन्तु वे इस 
केन्द्रीय सज्भठन को पूर्ण सत्ता समर्पित करने को प्रस्तुत न थे। उनमें अपने 
पुथक व्यक्तित्व की रक्षा करने का भाव इतना प्रबल था कि जिस केन्द्रीय संस्था 
का उन्होंने निर्माण किया वह नितान्त अशक्त तथा अनुपयोगी सिद्ध हुई। 
राज्यमण्डल के अनुच्छेदों ( 0४/00०४ ० (207/०0७/:४४४००) के स्वीकृत 
किये जाने के पश्चात्‌ कुछ ही समय में यह सिद्ध हो गया कि उनके अनुसार 
शासन सश्जालित होना अत्यन्त कठिन है। उनकी अनुपयक्तता का उल्लेख 
करते हुए बुडरो विल्सन ने उन्हें बालू से निर्मित एक ऐसी >श्लूला बताया है 
जो किसी को बाँध नहीं सकती |* राज्य मण्डल की असफलता ने उपनिवेशों 
को यह स्पष्ट रूप से बतला दिया कि जब तक एक वास्तविक सह्डु-राज्य का 


) 80008, 0. &., ०४. ८7., 9. 70» 
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निर्माण नहीं किया जायगा, जब तक एक ऐसे केनद्धीय शासन की स्थापना नहीं 
की जायगी जिसे पय्यात शक्तियाँ प्राप्त हों, तब तक उनकी स्वतन्त्रता सह्ूट सें 
रहेगी | व्यापार और उद्योगों के विकास की आवश्यकता भी एक सुदृढ़ केन्द्रीय 
शासन की स्थापना की ओर ही निर्देश कर रही थी। 


यद्यपि उपयुक्त कारणों से उपनिवेशों को एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन की 
आवश्यकता अनुभव होने लगी थी, परन्तु वे किसी भी दशा में एकीय राज्य 
(0४%:ए 5०) की स्थापना करने को प्रस्तुत न थे। उन्हें इस बात का 
भय था कि कहीं ब्रिटिश शासन का स्थान शक्तिशाली केन्द्रीय शासन न ले ले 
ओर इस प्रकार उनकी स्वतन्त्रता पुनः विज्ुत्त हो जाय । इस कठिनाई को हल 
करने का उपाय हेमिल्टन, वाशिंगटन ओर मेडीसन सरीखे प्रतिभासम्पन्न नेताश्रों 
ने स्डवाद का समर्थन कर सुझाया। सद्छीय व्यवस्था ही एक मात्र ऐसी युक्ति 
थी जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वतन्त्रता जैसे विरोधी भावों में 
सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था ओर इसी कारण संयुक्त राज्य के संवि- 
धान के निर्माताश्रों ने उसे प्रश्रय दिया |* 


संयुक्त राज्य के एकक 


संविधान-निर्माण के समय संयुक्त राज्य के एककों ( ५४४5 ) की संख्या 
तेरह थी, परन्ठु अ्रब यह बढ़ते-बढ़ते अड़तालीस हो गई है। यह वृद्धि क्रमशः 
हुईं है, यकायक नहीं | सांविधानिक उपबंधों के अनुसार संयुक्त राज्य के एककों 
की संख्या में अपरिमित इद्धि हो सकती है, परन्तु ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि अब इस संख्या में अधिक बद्धि नहीं होगी। इसका कारण यह है कि कनाडा 
ओर मेक्सिको के बीच का समस्त महाद्वीपीय क्षेत्र संयुक्त राज्य में सम्मिलित 
होचुकाहै।... हु 


नवीन राज्यों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया--संयुक्त राज्य में नवीन 
राज्यों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में संविधान मौन है। उसमें 





१ देखिये अलैक्जेंडर हैमिल्टन कंत दि कान्टिनेंटलिस्ट” तथा सन्‌ १७८६ 
के सम्मेलन की आख्या | 
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केवल इतना ही उल्लेख है कि कांग्रेस सब्ड. ( (४४०॥ ) में नवीन राज्यों को 
प्रविष् कर सकेगी।' यद्यपि अब तक राज्यों को सम्मिलित करते समय सदैव 
पूर्णतः समान प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है, परन्तु व्यवहार के 
आधार पर हम प्रक्रिया सम्बन्धी निम्न निः्कर्ष निकाल सकते हैं। 


सर्वप्रथम जो ज्षेत्र संयुक्त राज्य में सम्मिलित होने की इच्छा रखता है वह 
कांग्रेस के समक्ष तत्सम्बन्धी याचिका प्रस्तुत करता है। कभी-कभी - कांग्रेस को 
इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि उस क्षेत्र के निवासी वस्ठुतः संयुक्त 
राज्य के अंग बनना चाहते हैं, जन-मत-संग्रह कराया जाता है। कांग्रेस का 
याचिका पर निर्णय बहुत-सी बातों पर आश्रित रहता है। यदि केद्ध में सत्तारूढ़ 
दल यह अनुभव करता है कि उस क्षेत्र के निवासियों में से अधिकांश उसका 
समर्थन करेंगे तो कांग्रेस शीघ्र ही याचिका को स्वीकृत कर लेती है ओर एक 
अधिनियम पारित कर उस क्षेत्र के निवासियों से संविधान का निर्माण करने के 
लिये एक सांविधानिक सम्मेलन के सदस्य निर्वाचन करने को कहती है। यदि 
सत्तारढ़ दल यह अनुभव करे कि उस क्षेत्र में उसके विरोधियों का प्रभाव 
अधिक है तो तब तक उसकी याचिका स्वीकृत होना कठिन है जब तक विरोधी 
दल को सत्ता प्राप्त नहीं होती ।* सांविधानिक सम्मेलन दारा निर्मित संविधान 
कोपहले क्षेत्र के मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है आर उनके द्वारा 
बहुमत से अंगीक्ृत किये जाने पर कांग्रेस उस पर विचार करती है। उस स्थिति 
में कांग्रेस के सामने तीन विकल्प होते हैं। वह उसे बिना किसी संशोधन के 
अंगीकृत कर सकती है, पूर्णतः अस्वीकृत कर सकती है अथवा उसमें ऐसे 
संशोधन प्रस्तावित कर सकती है जिनको सम्मिलित करने पर वह उसे अंगीकृत 
क्र लेगी। जब कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित समस्त शर्तें पूरी कर दी जाती हैं तथा 
कांग्रेस संविधान को अंगीकृत कर लेती है तो वह एक प्रस्ताव पारित कर क्षेत्र 
को राज्य-पद प्रदान कर देती है । इस प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि किसी 


१ अनुच्छेद ४ धारा (३) 
९ न्यू मेक्सिको और एरिजोना को इसी कारण वर्षों तक कांग्रेस की स्वीकृति 
नहीं प्राप्त हुई थी। ५ 
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क्षेत्र को संयक्त राज्य में सम्मिलित करने यान करने के लिए कांग्रेस पूर्णत: 
स्वतन्त्र है | 


कांग्रेस द्वारा लगाई गई शर्तों की वेधता--यद्यपि नये राज्यों को प्रविष्ट 
करते समय कांग्रेस उनसे मनचाही शर्तें मनवाने को स्वतन्त्र है, परन्तु बाद में 
वे शर्तें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वैध मानी जायेगी यह आवश्यक नहीं है। 
ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जब कांग्रेस द्वारा लगाई गईं शर्तों को सर्वोच्च 
न्यायालय ने इस कारण मान्यता देने से असमर्थता प्रकट की कि वे राज्यों की 
समानता के सिद्धान्त का अतिक्रमण करती हैं। कांग्रेस ने ओक्‍्लाहॉमा ((07]4- 
[0772) को राज्य-पद प्रदान करते. समय उसे यह शर्त मानने के लिए बाध्य 
किया था कि वह सन्‌ १९१३ के पूर्व अपनी राजधानी परिवर्तित नहीं करेगा | 
परन्तु उसने सन्‌ १९१० में ही अपनी राजधानी परिवर्तित की और सर्वोच्च 
न्यायालय ने इसे अवैध नहीं माना |" यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि 
कांग्रेस को सद्ड में राज्यों को केवल प्रविष्ट करने की शक्ति प्राप्त हे, उन्हें 
निष्कासित करने की नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जिन शर्तों को “राजनीतिक” 
नहीं मानता उन्हें उसने सम्बन्धित राज्य द्वारा मनवाया है। परन्तु यह निश्चित 
रूप से कभी नहीं कहा जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय किन शर्तों को मान्यता 
प्रदान करेगा ओर किन्‍्हें नहीं । 

वतमान राज्यों की सीमाश्रों में परिवर्तत--संयुक्त राज्य के वर्तमान 
एककों की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा किसी राज्य के क्षेत्र में नया राज्य 
बनाने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त नहीं है । इसके लिए उसे सम्बन्धित राज्य 
या राज्यों की स्वीकृति प्रात्त करना आवश्यक है ।* यह उपबन्ध इस बात का स्मरण 
दिलाता है कि संयुक्त राज्य का निर्माण करने वाले राज्य केन्द्रीय शासन की ओर 
से कितने सशंक थे | यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था है. परन्तु यहाँ केवल 
केन्द्रीय संसद्‌ ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन |कर सकती है अथवा नवीन 
राज्यों का निर्माण कर सकती है | उसे केवल संबंधित राज्यों के विधानमण्डलों 





3 (6ए6 ७», 8 (7977). 
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का मत जामना होता दै; उनकी अनमति नहीं प्राप्त करनी होती।” हाल ही में 
राज्य-पुनगेठन के सम्बन्ध में अपनायी गई प्रक्रिया इसका प्रमाण है। 


संघ और राज्यों के संबंधों की अविच्छिन्नता--संयुक्त राज्य के संविधान 
में इस प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या संघ में सम्मिलित होने 
वाले राज्य किसी समय सद्छ से अपना सम्बन्ध-विच्छेद भी कर सकते हैं | वस्तुत: 
केवल सोवियत सछ्छ के संविधान के अतिरिक्त, जिसे अनेक लेखक सच्चीय 
संविधान मानते ही नहीं हैं, अन्य किसी देश के संविधान में राज्यों को रच्ध से 
सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार नहीं दिया गया है ।* स्विट्जरलैण्ड में सन्‌ 
१८४७ में इस प्रश्न का निर्णय गह-युद्ध के द्वारा हुआ और केथोलिक जनता 
वाले केंटनों को बाध्य होकर राज्यमश्डल में रहना पड़ा। संयुक्त राज्य में भी 
इस प्रश्न का निर्णय णह-युद्ध के द्वारा ही हुआ । खह-युद्ध में उत्तरी राज्यों की 
विजय से यह सदैव के लिए निश्चित हो गया कि कोई राज्य संयुक्त राज्य से 
अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकता। संयुक्त राज्य में एक बार सम्मिलित 
होने का अर्थ है सदा के लिए संयुक्त राज्य का अंग बन जाना। यहाँ यह तथ्य 
भी विचारणीय है कि संयुक्त राज्य का अंग बने रहने से एक राज्य को इतने लाभ 
होते हैं कि अरब शायद ही कोई राज्य प्रथक होने का विचार करे | 


ज्यों को समानता 


ग्रायः यह कहा जाता है कि संयुक्त राज्य में सम्मिलित सभी एकक, अर्थात्‌ 
राज्य, समान हैं। इस वाक्य से भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। संयुक्त राज्य 
के एकक न तो क्षेत्रफल की दृष्टि से समान हैं, न जनसंख्या की और न भौतिक 
समृद्धि की ही दृष्टि से। क्षेत्रफल ओर जनसंख्या की दृष्टि से उनमें कितना 


१ भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३ और ४ 

२ अधिकांश लेखकों का मत है कि सोवियत सच्चु में भी कोई एकक सच्चु से 
सम्बन्ध विच्छेद करने के अधिकार को व्यवहार में प्रयुक्त नहीं कर सकता | ऐसी 
माँग करने वाले नेताओं को “जनता के शत्र! घोषित कर प्राणदण्ड दे दिया 
जायगा । 
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अन्तर है यह इसी तथ्य से ज्ञात हो जायगा'कि जहाँ टेक्सास राज्य का क्षेत्रफल 
२६५, 3८० वर्गमील है वहाँ से रोड द्वीप (श002 78470) का केवल 
१२५० वर्गमील ही है; जहाँ न्यूयाक राज्य की जनसंख्या एक करोड़ चौंतीस 
लाख से अधिक है वहाँ नेवाडा राज्य की जनसंख्या केबल एक लाख दस हजार 
के लगभग है । इसी कारण कांग्रेस के निम्न सदन में जहाँ न्यूयाक राज्य के 
चालीस प्रतिनिधि होते हैं वहाँ नेवाडा का केवल एक ग्रतिनिधि होता है। अन्य 
राज्यों के क्षेत्रहल तथा जनसंख्या उपयुक्त संख्याओं के मध्य हैं। ज्षेत्रकत् तथा 
जनसंख्या में इतना अ्रंतर होने पर भोतिक समृद्धि में अंतर होना स्वाभाविक ही 
है | तब किस आधार पर समस्त राज्यों को समान कहा जाता है। इस प्रश्न का 
उत्तर यही है कि राज्यों की समानता वैधानिक है, यथार्थ नहीं । संविधान द्वारा 
जो शक्तियाँ एक राज्य को दी गईं हैं वे ही शेष समस्त राज्यों को भी प्राप्त हैं। 
यद्यपि कांग्रेस के निम्न सदन में समस्त राज्यों को समान संख्या में प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार नहीं है, परन्तु इस असमानता का महत्त्व इस कारण नष्ठ- 
प्राय हो जाता है कि सिनेट में समस्त राज्यों को समान संख्या में अ्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार है और बिना सिनेट द्वारा पारित हुए. कोई विधेयक विधि 
का रूप नहीं ले सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य में भारत 
अथवा सोवियत सद्ड की भाँति एककों के विभिन्न वर्ग नहीं हैं । 
संघ श्रोर राज्यों के बीच शक्ति-वितरण 

एक सच्चू-राज्य का सर्वाधिक आवश्यक तथा विशिष्ट लक्षण सच्चू तथा 
एककों के बीच शक्ति-वितरण होता है | परन्तु समस्त सच्लीय राज्यों में शक्ति- 
वितरण समरूप नहीं होता । सामान्यतः यह माना जाता है कि सछ्ू-राज्य में 
शक्ति-वितरण का आधार यह सिद्धान्त होता है कि राष्ट्रीय महत्त्व के विषय 
सच्बीय शासन के ज्षेत्र में हों तथा स्थानीय महत्त्व के विषय एककों के क्षेत्र में । 
परन्तु समस्त सद्चु-राज्यों में शक्ति-वितरण अ्नन्य रूप से इसी सिद्धान्त के आधार 
पर नहीं होता । विभिन्न सच्चु-राज्यों में शक्ति-वितरण की पद्धति के सम्बन्ध में 
भी महत्वपूर्ण अंतर हैं | कुछ सच्च राज्यों के संविधानों में सच्च॒ तथा एककों में 
से केवल किसी एक की शक्तियों का उल्लेख है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ अन्य 
को दी गई हैं। कुछ सच्चु-राज्यों के संविधानों में स्ठ तथा एककों दोनों की 
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शक्तियों का उल्लेख है तथा अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें से किसी एक को सौंपी 
ई हैं। कुछ सच्बू-राज्यों में ऐसा भी किया गया है कि कुछ विषयों पर सच्च 
अथवा एककों को अनन्य (०४८०४ए८) अधिकार दिया गया है तथा कुछ अन्य 
विषयों पर दोनों का क्षेत्राधिकार माना गया है। यहाँ हम संयुक्ष्य राज्य के 
संविधान में संघ और राज्यों के बीच किये गए, शक्ति-वितरण पर विचार करेंगे। 


संयुक्त राज्य में शक्ति-वितरण के आ्राधार-सिद्धान्त--संयुक्त राज्य के 
संविधान में मुख्यतः संघीय शासन की ही शक्तियों का उल्लेख किया गया है 
तथा शेष समस्त शक्तियों को राज्यों के लिए सुरक्षित घोषित किया गया है। 
इसका कारण यह है कि सद्डीय संविधान के निर्माण के पूर्व राज्य समस्त विषयों 
में पूर्णतः स्वतन्त्र थे । सच्ठ में सम्मिलित होते समय उन्होंने अपनी केवल कुछ 
निश्चित शक्तियाँ ही संघीय शासन को सौंपी तथा शेष का प्रयोग करने के 
लिए, वे पूर्व॑वत्‌ स्वतन्त्र रहे । इसी कारण प्राय: राज्यों की शक्तियों को “मौलिक” 
(०४8779/) तथा झट्डीय शासन की शक्तियों को “अ्रत्यायोजित” (१6६४७४(- 
८0) कहा जाता है। परन्ठु सद्डछीय संविधान में राज्यों की भी कुछ शक्तियों 
का उल्लेख है तथा कुछ ऐसी शक्तियों का वर्णन है जिन्हें सच्च॒ तथा एकक 
दोनों प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान में सद्छु तथा राज्यों की 
शक्तियों पर अनेक निषेधों का उल्लेख है| स्पष्ठता के लिए हम संयुक्त राज्य 
में शासनिक शक्तियों के वितरण का इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं: 
/, वे शक्तियाँ जो स्पष्टतः केवल सच्छचीय शासन को ही दी गईं हैं। इल्हें 
हम संघीय शासन की अनन्य शक्तियाँ कह सकते हैं । 
२. वे शक्तियाँ जो स्पष्टत: केवल राज्यों को दी गई हैं । इन्हें हम राज्यों 
की संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अ्रनन्‍्य शक्तियाँ कह सकते हैं। 
३. वे शक्तियाँ जो सट्ठीय शासन अथवा राज्यों के द्वारा समान रूप से 
प्रयुक्त हो सकती हैं। इन्हें हम समवर्ती शक्तियाँ कह सकते हैं । 
४. वे शक्तियाँ जिन्हें संघीय शासन के लिए निषिद्ध किया गया है। 
०. वे शक्तियाँ जो राज्यों के लिए निषिद्ध घोषित को गई हैं। 
६. वे शक्तियाँ जो संघ और राज्य दोनों के लिए निषिद्ध ई। 
अब हम इन शक्तियों पर क्रमश; संक्षेप में विचार करेंगे । 
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सद्धीय शासन की अनन्‍्य शक्तियाँ--संविधान में किसी एक स्थान पर 
संघीय शासन की समस्त शक्तियों का उल्लेख नहीं है। उसमें विभिन्न संघीय 
शासनांगों--कांग्रेस, राष्ट्रपति, सर्वोच्चन्यायालय--की शक्ष्तियों का पउथक्‌ धथक्‌ 
उल्लेख है। इन सब शासभांगों की शक्तियों को सामूहिक रूप से हम संघीय 
शासन की शक्तियाँ कह सकते हैं | मुख्यतः ये शक्तियाँ वैदेशिक सम्बन्धों, 
स्थल तथा जल सेना, अन्तर्राज्यिक व्यापार, करेंसी, तोल और माप, डाक 
व्यवस्था आदि से सम्बन्धित हैं | क्‍ 


संविधान में संघीय कांग्रेस को विदेशी व्यापार, अन्तर्राज्यिक (॥८॥- 880८) 
व्यापार तथा नीग्रो लोगों से व्यापार को नियमित करने तथा सिक्के बनाने, उनका 
तथा विदेशी सिक्कों का मूल्य निश्चित करने, जाली सिक्के बनाने वालों का 
दण्ड निश्चित करने एवं तोल और माप के परिमाण निर्धारित करने का अनन्य 
अधिकार दिया गया है। कांग्रेस को डाकखाने स्थापित करने तथा डाक-मार्गों की 
व्यवस्था करने एवं सर्वोच्च न्यायालय से निम्न श्रेणी के न्यायालय स्थापित करने 
का कार्य भी सौंपा गया है | कांग्रेस युद्ध घोषित कर सकती है, जल और थल 
सेना की व्यवस्था कर सकती है तथा समुद्री दस्युओं को दश्ड देने की व्यवस्था 
कर सकती है | उसे कोलम्बिया जिले के लिए विधियाँ बनाने तथा ऐसी समस्त 
विधियाँ, जो उपयुक्त शक्तियों के प्रयोग के लिए. अथवा किसी अन्य शासनांग 
को दी गई शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक हों, बनाने का अनन्य अधिकार 
भी प्राप्त है।" 


उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त संघीय शासन को विदेशों से संधियाँ करने 
तथा विदेशों में दोतिक प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है ।* नये ण्ज्यों 
को संयुक्त राज्य में संघीय कांग्रेस ही प्रविष्ट कर सकती है। संघीय कांग्रेस को 
दासता का अन्त करने, नागरिकता के अधिकार को सुरक्षित करने तथां जाति, 
रंग, लिंग आदि के आधार पर मताधिकार में असमानता का अन्त करने के 
लिए विधियाँ बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। 
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अनुच्छेद २ धारा (२) 
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राज्यों की अनन्य शक्तियाँ--अमेरिकी संविधान में राज्यों की शक्तियों का 
उल्लेख नहीं है और इस कारण उनकी अनन्य शक्तियों की पूर्ण सूची प्रस्तुत 
करना अत्यन्त कठिन है, परन्तु उनमें से कुछ मुख्य शक्तियों का उल्लेख किया 
जा सकता है। राज्यों को जो अनन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं वे मुख्यतः आंतरिक 
शासन से सम्बन्धित हैं, यथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निर्धनों की सहायता की 
व्यवस्था करना, व्यवहार तथा दण्ड रुम्बन्धी विधियाँ बनाना, अपने क्षेत्र में 
शांति व व्यवस्था बनाये रखना, स्थानीय शासन संस्थाओं का निर्माण करना, 
यातायात सम्बन्धी विधियाँ बनाना, आदि | यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 
अनेक संघ-राज्यों में इनमें से अनेक विषयों को समवर्ती विषयों में स्थान दिया 
जाता है। यद्यपि संविधान में संघीय शासन की शक्तियों का उल्लेख करने का 
आशय ही यह था कि शेष शक्तियाँ राज्यों अथवा जनता को प्राप्त हैं, परन्तु 
इस स्थिति को दसवें संशोधन के द्वारा पूर्णंतः स्पष्ट कर दिया गया। इस 
संशोधन के अनुसार “संविधान द्वारा जो शक्तियाँ संयुक्त राज्य को प्रत्यायोजित 
नहीं की गई हैँ तथा जिनका उसके द्वारा राज्यों के लिए निषेध नहीं किया गया 
है, वे राज्यों अ्रथवा जनता के लिए सुरक्षित रहेंगी |? 

समवर्ती शक्तियाँ--संविधान में कुछ विषयों को सद्भु या एककों में से 
किसी एक के क्षेत्र में न रख समवर्ती क्षेत्र में रखने का कारण यह होता है कि 
उन विषयों को सामान्यतः स्थानीय महत्व का माना जाता है, परन्तु विशेष 
परिस्थितियों में सह्ठीय शासन उन विषयों पर विधियाँ बना कर देश भर में 
एकरूपता ला सकता है | एक कारण यह भी है कि केनद्ध ओर एककों दोनों 
को ही धन की आवश्यकता होती है और इस कारण दोनों को कर लगाने की 
शक्ति देना आवश्यक हो जाता है। संयुक्त राज्य के संविधान में निम्न विषयों 
पर सद्ठ और राज्यों दोनों को समवतीं शंक्ति प्रदान की गई है : 

कांग्रेस और राज्यश्के विधानमए्डल दोनों ही दिवालियापन ( 27£- 
।0[00८ए ), देशीकरण ( 02/प072॥54007 ) तथा कुछ वाणिज्य सम्बन्धी 
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मामलों पर विधियाँ बना सकते हैं | यदि दोनों की विधियों में प्रतिकूलता होती 
है तो सद्बठीय विधि को प्रधानता दी जाती है। 


. सच्बीय शासन और राज्यों को, प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर 
लगाने तथा एकत्र करने की शक्ति प्रात है। इनकी कर लगाने की शक्ति पर 
कुछ निर्बन्ध हैं. जिनका आगे उल्लेख किया जायगा। इसी प्रकार केन्द्र और 
राज्य दोनों को सावंजनिक ऋण लेने का अधिकार हे। 


कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित अनेक विषयों 
पर केद्र और राज्य दोनों ही व्यवस्था कर सकते हैं । 


केन्द्रीय शासन की शक्तियों पर निषेध--संविधान द्वारा केन्द्रीय शासन 
की शक्तियों पर निबन्ध ( ॥८४770८0078 ) लगाने के दो उद्देश्य थे--प्रथम 
राज्यों के अधिकारों की रक्षा तथा द्वितीय जनता के अधिकारों की रक्षा। जैसा 
कि निम्न निषेधों से स्पष्ट है मुख्यतः इनका उद्देश्य जनता के अधिकारों की 
रक्षा करना ही था | मुख्य निषेध निम्नलिखित हैं : 


१. आन्तरिक विद्रोह अथवा विदेशी आक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थिति 
को छोड़ कर श्रन्य किसी स्थिति में “बंदी प्रत्यक्ञीकरण लेख” को 
निलंबित नहीं किया जा सकेगा। कांग्रेस अ्रधिकार-अपहरण विधेयक 
(9॥] ०६ &६६४706४ ) अथवा कोई घटनोपरांत विधि (७5 [008 
58८८ 9ए) भी नहीं बना सकती | 


२. व्यापारिक मामलों में किसी राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में प्रश्रय 
नहीं दिया जायगा और न किसी राज्य से निर्यात किये जाने वाले माल 
पर कोई शुल्क या कर लगाया जायेगा | 


३. किसी व्यक्ति को कोई आमभिजात्यवर्गीय खिताब नहीं दिया जायगा । 


४. राज-कोश से तब तक धन नहीं लिया जावेगा जब तक उसके लिए विधि 
द्वारा विनियोग (४ |[270]077470॥78) की व्यवस्था न की गई हो ।* 


* उपयुक्त समस्त निषेधों के लिए देखिए : अनुच्छेद १ धारा (९) 
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५. किसी धर्म की विधि द्वारा स्थापना न की जायगी और न किसी धर्म के 
पालन का निषेध किया जायगा। जनता की भाषण देने एवं समाचार पत्र 
प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता तथा शांतिपूर्ण सभा करने एवं याचिका प्रस्तुत करने 
के अधिकार को अपहृत या सीप्रित न क्लिया जायगा।” संयुक्त राज्य के किसी 
पद के लिए किसी धार्मिक परीक्षा को अहंता ( 0००//६८%४०07 ) का रूप न 
दिया जा सकेगा ।* 


६. किसी प्राणदंड वाले अथवा अन्य निदनीय अपराध के लिए. किसी 
व्यक्ति पर श्रांड जुरी द्वारा अभियोगारोपण के बिना मुकदमा न चलाया जा 
सकेगा, तथा व्यवहार सम्बन्धी कोई ऐसा मुकदमा जिसमें विवादगस्त घनराशि 
बीस डालर से अधिक हो बिना जूरी की सहायता के निर्णीत किया जायगा 

संघीय शासन की शक्तियों पर इसी प्रकार के अन्य अनेक निबंन्ध संविधान 
द्वारा लगाये गए हैं जिनका प्रथम आठ संशोधनों में उल्लेख है। इनका: 
नागरिकों के मूलाधिकारों पर विचार करते समय उल्लेख किया गया है । 

राज्यों की शक्तियों पर निषेध--संविधान में न केवल संधीय शासन को 
अनेक कार्य करने से वर्जित किया गया है वरन्‌ राज्यों के शासनों पर भी इसी 
प्रकार के निषेध लगाये गए हैं | मुख्य निषेध निम्नलिखित हैं ; 


१. कोई राज्य किसी प्रकार की संधि या मित्रता ( 0॥%70८2 ) न करेगा, 
सिक्‍के नहीं चलायेगा; अधिकार-अ्रपहरण विधेयक अथवा घवट्नोपरांत विधि 
नहीं बनायेगा अथवा आभिजात्यवर्गीय खिताब नहीं प्रदान करेगा | 

२. कोई राज्य कांग्रेस की स्वीकृति के बिना आयात ओर निर्यात पर किसी 
प्रकार का कर नहीं लगायेगा ओर यदि वह कोई ऐसा कर लगायेगा तो उसकी 
आय संघीय कोश में जायगी। बिना कांग्रेस की स्वीकृति के कोई राज्य सेन। 

अथवा शांति-काल में युद्ध-पोत नहीं रखेगा, किसी दूसरे राज्य अथवा किसी 


3 प्रथम संशोधन 

* अनुच्छेद ६ 

3 पाँचवाँ संशोधन 
४ छुठवाँ संशोधन | 
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विदेशी सत्ता से किसी प्रकार का समभोता ( 287०८एथ८ाग ) नहीं करेगा, 
बिना आक्रमण हुए श्रथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हुए जिसमें देर करना अनिष्य्कर 
हो युद्ध में भाग नहीं लेगा | ' 

३. कोई राज्य शासन के गणतांजिक रूप के श्रतिरिक्त अन्य कोई रूप 
स्वीकार नहीं करेगा | 


४. कोई राज्य दास-प्रथा को जारी नहीं रखेगा, किसी व्यक्ति को विधि की 
उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या सम्पत्ति से वंचित नहीं करेगा तथा 
किसी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा ।*९ 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसे अनेक निरन्ध जो संघीय शासन पर लगाये 
गए हैं वे राज्यों पर नहीं लगाये गए, हैं, यथा धर्म की स्थापना, माषण और प्रेस 
की स्वतंत्रता, जूरी प्रथा आदि से सम्बन्धित निबन्ध। सम्मवत: इसका कारण यही 
है कि उस समय राज्यों के संविधानों में जनता की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था 
और संविधान-निर्माताओं ने संघीय संविधान में इन निर्बन्धों के उल्लेख करने का 
विवादग्रस्त प्रश्न उठाना डचित नहीं समझा | - 

संघीय शासन प्रौर राज्यों की शक्तियों पर समरूप निर्बंध--संविधान 
में कुछ ऐसे नि॑न्धों का भी उल्लेख किया गया है जो राज्यों और संघ दोनों पर 
लागू होते हैं | उदाहरणार्थ, घटनोपरांत विधियों तथा अधिकार-अपहरण विधे- 
यकों के निर्माण से सम्बन्धित निर्बन्ध दोनों के लिए है । इसी प्रकार दोनों में से 
किसी को किसी नागरिक को जाति, रंग, पूर्ववर्ती अधीनता अथवा लिंग के 
आधार पर मताधिकार से वंचित करने का अधिकार नहीं है| दसवें संशोधन 
की शब्दावली भी यही संकेत करती है कि संघीय शासन और राज्यों की शक्तियों 
के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो जनता के लिए सुरक्षित हैं। इन 
शक्तियों का प्रयोग संघ अथवा राज्यों में से किसी के द्वारा नहीं किया जा 
सकता । 


१ उपयुक्त तथा अन्य अनेक निर्तन्धों के लिए देखिए, अनुच्छेद ? धारा 
(१०) 
२ देखिए, तेरहवाँ, चौदहवाँ, तथा पद्धहवाँ संशोधन । 


०७ पे 
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संघीय शाप्तन की शक्तियों में वद्धि 

संयुक्त राज्य के संविधान के निर्माताश्रों ने सन्‌ १७८७ में संघीय शासन 
को जो शक्तियाँ प्रदान की थीं, आज उनमें इतनी अधिक वृद्धि हो चुकी है कि 
उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की होगी | यदि आज उनमें से कोई आकर 
संयुक्त राज्य के संघीय शसन द्वारा किये जाने वाले कृत्यों पर दृष्टि डाले तो वह 
आश्चयचकित हुए, म्िना न रहेगा। इस वृद्धि के अनेक कारण हैं। सर्वप्रथम 
महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि सन्‌ १७८७ की और आज की परिस्थितियों में 
पृथ्वी ओर आकाश का अन्तर है। आजकल सभी देशों के शासनों के द्वारा 
. ऐसे कार्य किये जाते हैं जिनके बारे में अठारहबीं शताब्दी के लोगों ने कभी 
सुना भी न होगा । आज राज्य को अनेक नवीन तथा अति गम्भीर आ्थिक व 
सामाजिक समस्याओं को सुलकाना पड़ता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण 
ऐसा प्रतीत होता है कि आज सभी देश एक दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं | 
यही कारण है कि आज प्रतिरक्षा ([2८6८/४८८) और विदेशी नीति की समस्याएँ: 
अत्यन्त जटिल हो गई हैं | इन समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के 
लिए देश में एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का होना आवश्यक हो गया है । 
इसी कारण आज विश्व के सभी संघ-राज्यों की प्रवृत्ति सत्ता के केन्द्रीकरण की 
औोर है। परन्तु इन सामान्य कारणों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य में संघीय शासन 
की शक्तियों में वृद्धि होने के कुछ विशेष कारण भी हैं | इनमें प्रथम है, संयुक्त 
राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा" संविधान की उदार व्याख्या तथा द्वितीय है 
अमेरिकी गह-युद्ध / १८६१-६५ ) का प्रभाव | खह-्युद्ध के पश्चात्‌ अनेक 
संशोधनों के द्वारा संघीय शासन की शक्तियों में वृद्धि की गईं थी, परन्तु सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णयों द्वारा हुई बृद्धि के सम्मुख इन संशोधनों द्वारा हुई इंद्धि का 
महत्व अधिक नहीं है। 

सांविधानिक मंशोधनों द्वारा वृद्धि--संबिधान के तेरहवें, चोदहवें 
पत्द्रहबें, सोलहवें तथा उन्नीसवें संशोधनों में सद्भीय कांग्रेस को विधि-निर्माण 
सम्बन्धी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तेरहवें, चोदहवें, पन्द्रहवें तथां उन्नीसवें 
संशोधनों में जिन विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है, उनके सम्बन्ध में 
आवश्यक विधियाँ बनाने की शक्ति कांग्रेस को प्रदान की गई है। इनमें से 
प्रथम तीन दासों की मुक्ति, उनके मताधिकार एवं अन्य अधिकारों से सम्बन्धित 
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हैं तथा अंतिम के द्वारा स्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था। सोलहवें 
संशोधन के द्वारा कांग्रेस को सभी खोतों से प्राप्त आय पर कर लगाने तथा 
एकत्र करने का अ्रधिकार दिया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकार है। 
अन्य संशोधनों से सद्भहीय शासन की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 


निहित शक्तियों के सिद्धान्त द्वारा वृद्धि--सट्ठडीय शासन की शक्तियों 
की इद्धि के सम्बन्ध में निहित शक्तियों का सिद्धान्त ( [00ल्‍0776 60 व- 
60 ?ए०फ८४5 ) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्व- 
प्रथम सन्‌ १३९० में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ( ]०5०7०6४ ि॥77]008 ) ने 
किया था जो उस समय राजकोष का सचिव ( 562/6(४/ए ० ५7८88प४ए ) 
था तथा इसके पूर्व सांविधानिक सम्मेलन का सदस्य रह चुका था। हेमिल्टन 
ने एक 'संयक्त राज्य का बैंक' (897|: ०६ ६४९० एं97720 $02/68) स्थापित 
करने का प्रस्ताव रखा था, तथा जन्न इस प्रस्ताव के विरोधियों ने यह तक 
किया कि संविधान में सल्छीय शासन को ऐसा करने की शक्ति नहीं दी गई है 
तो हैमिल्टन ने उत्तर दिया था कि यह शक्ति सच्लडीय शासन को प्रदान की गई 
अन्य शक्तियों में निहित है। हैमिल्टन के इस सिद्धान्त को अप्रत्यक्ष रूप से 
उसी समय मान्यता प्राप्त हो गई जब संयुक्त राज्य के बैंक की स्थापना हुई, परंतु 
उसे वैधानिक मान्यता प्रदान करने का श्रेय संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय 
के प्रधान न्यायाधीश जॉन माशल (]077 १(४३४४7७।) को है । 


सन्‌ १८१६ में कांग्रेस ने एक अधिनियम पारित कर संयुक्त राज्य के बेंक 
के निगमन ( 77८07/007%0707 ) की व्याख्या की थी। इस बैंक की एक 
शाखा मेरीलेंड राज्य में भी स्थापित की गई थी। सन्‌ १८१८ में मेरीलैंड राज्य 
ने ऐसे सभी बैंकों के द्वारा जारी किये गये नोटों पर जिन्हें राज्य के शासन 
की ओर से अधिकृत नहीं किया गया था कर लगाया | मेरीजैशड राज्य में स्थित 
बक की शाखा के खजांची मैकुंलॉच (१(८()४०८०) ने यह कर देने से इंकार 
किया और अंत में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख आया | अन्य 
प्रश्नों के साथ सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर भी निर्णय देना था कि 
क्या कांग्रेस को बैंकों के निगमन की व्यवस्था करने का अधिकार है, क्योंकि 
संविधान में इस अधिकार का कहीं उल्लेख न था। मुख्य न्यायाधिपति माशंल 
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ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उसमें 
प्रत्येक शक्ति के सब अर्थों तथा उसको कार्यान्वित करने के सब उपायों का 
उल्लेख नहों क्रिया जा सकता । उसमें केवल विस्तृत रूप-रेखा का ही उल्लेख 
किया जा सकता है जिससे विस्तार की बाप्तों को घटित किया जा सकता है।' 
न्यायाधीश माशल का मत था कि अमेरिकी संविधान के निर्माता इस बात से 
भिज्ष ये और इसी कारण उन्होंने कांग्रेस को ऐसी समस्त विधियाँ बनाने की 
शक्ति दी थी जो कांग्रेस को दी गई शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए तथा 
संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य के शासन को अथवा उसके किसी विभाग 
अथवा अधिकारी को दी गई शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक 
तथा उचित हों |* यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट है कि संविधान में उसकी 
पक्तपातरहित तथा न्याय्य व्याख्या किये जाने पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं 
लगाया गया है। जॉन माशल ने अपने निर्णय में इस प्रश्न का निश्चय करते 
हुए कहा--“उद्देश्य डचित होना चाहिए,, उसे संविधान की सीमा के श्रन्तर्गत 
होना चाहिये, तब ऐसे सभी उपाय जो उचित हों, जो उस उद्दे श्य की पूर्ति के 
लिए, अपनाये गये हों, जिनका निषेध न किया गया हो और जो संविधान की 
शब्दावली तथा भावना के श्रनुकूल हों, सांविधानिक हैं ।3 न्यायाधीश मार्शल 
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का. यह निर्णय अमेरिका के सांविधानिक इतिहास में युगान्तकारी था। उनके 

हि है |, ८. ध््ि 
जीवनी-लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि इस निणुय द्वारा “राष्ट्र को मूल-विधि 
का पुनरलेखन हुआ. 


“निहित शक्ति के सिद्धांत! ने अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की कितना 
अधिक प्रभावित किया है यह इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि आज सल्डीय 
कांग्रेस द्वारा पारित की जाने वाली अधिकांश विधियाँ इस सिद्धांत के अभाव में 
कभी पारित न हो सकतीं। उसके लिए पग-पग पर सांविधानिक संशोधन की 
आवश्यकता पड़ती। उदाहरणार्थ, अमेरिकी संविधान में कांग्रेस को विदेशी 
व्यापार तथा अन्तर्शज्यिंक वाशिज्य का नियमन करने की शक्ति दी गई है। इस 
शक्ति के अन्तर्गत कांग्रेस ने स्थल, जल तथा वाय मार्गों से यात्रियों तथा माल 
के आवागमन पर नियन्त्रण किया है। इसी शक्ति के अन्तर्गत उसने तार 
टेलीफोन तथा रेडियो आदि से सम्बन्धित विधियाँ बनाई हैं तथा विद्य॒त, तेल 
इंत्यादि के स्थानान्तरण को विधियों के द्वारा नियंत्रित किया है। आज कांग्रेस 
इंसी शक्ति के अधीन किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान परं ले जाए जाने 
पर निबन्ध लगा सकती है तथा लगाती रही है। इसी प्रकार संविधान में कांग्रेस 
को संयुक्त राज्य की साख पर धन ऋण लेने की जो शक्ति दी गई है उसके 
अधीन कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेंक, सद्ठीय आरक्षित बैंक (८०८०४ १८४८०४ए८ 
9597£5 |), आंतरिक ऋण बन्धक निगम ([लि077९ ॥.0470 (४०0772982८ 
(.0770/2707) आदि की स्थापना की है तथा उनकी कार्यवाहियों का 
अधीक्षण करती है। संविधान में कांग्रेस को सेना संगठित करने तथा उसका 
पोषण करने की जो शक्ति दी गई है उसका युद्ध काल में इतना विस्तृत अर्थ 
लगाया गया था कि उसकी कल्पना करना भी कठिन होता। इस शक्ति के 
अधीन कांग्रेस ने लाखों लोगों को सेना में भरती किया, विदेशी भेदियों के लिए, 
अत्यन्त कड़े दरड की व्यवस्था की, रेल, तार और टेलीफोन लाइनों का संचालन 
किया, यह आदेश दिया कि अमुक उद्योग संप्ताह के अमुक दिन बन्द रहेंगे तथा 
यह निश्चित किया कि सप्ताह के इन दिनों जनता को अन्न या मांस नहीं 
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मिलेगा |! सद्भीय शासन को थे सब शक्तियाँ निहित शक्तियों के सिद्धांत से: ही 
प्राप्त हुई । 


संविधान-निर्माताओ्ों का यह विश्वास था कि नव-संविधान के अन्तर्गत संयुक्त 
राज्य के सच्ठीय शासन की शक्तियाँ इनी-गिनी तथा अत्यन्त सीमित रहेंगी तथा 
अधिकांश विषयों में राज्यों की स्वतन्त्रता पूवंबत्‌ बनी रहेगी। शायद होता भी 
ऐसा ही; पर “निहित शक्तियों के सिद्धांत' ने स्थिति को पूरी तरह परिवर्तित कर 
दिया। राज्यों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की संख्या आंज भी कम नहीं है 
परन्तु अधिक महत्व के अधिकांश काय सद्डीय शासन द्वारा ही किये 
जाते हैं। 


सद्ध तथा राज्यों की यथाथ स्थिति 


सद्ठ तथा राज्यों के बीच शक्ति-वितरण से परिचित हो जाने पर तथा यह 
जान लेने पर कि संविधान-निर्माण के समय से अन्न तक सद्भीय शासन को 
शक्तियों में निरन्तर बृद्धि होती रही है, यह जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक 
ही है कि संघ तथा राज्यों की यथार्थ स्थिति कया है ! इस प्रश्न का उत्तर देना 
अत्यन्त कठिन है क्योंकि उनकी स्थिति में निरन्तर परिवतेन : होता रहता है. । 
संविधान के प्रवर्तन के पश्चात्‌ पर्याप्त समय तक राज्यों-की स्थिति बहुत अच्छी 
थी । संधीय शासन को जनता के ह्ृदयों में स्थांन पाने में. पर्यात समय लगा 
क्योंकि नागरिकों में अपने-अपने राज्य के प्रति अत्यन्त ममत्व ओर सम्मान का 
भाव था। परन्तु जैसे-जैसे संघीय शासन अपने कार्यों को दक्कुतापुबक सम्पादित 
करता रहा वैसे-बैसे नागरिकों में मी अपने को एक राष्ट्र के अज्भ मानने का भाव: 
हृढ़ होता गया । ऐसी स्थिति में राज्यों का महत्व स्वाभाविकतया कम होता गया 
ओर संघीय शासन का प्रभाव्र बढ़ता गया । गह-यद्ध के समय तक राज्य अपनी 
प्रधानता की स्थिति को बनाये रखने का प्रयत्न करते रहे, परन्तु सन्‌ १८६५ में 
दक्षिणी राज्यों की पराजय के पश्चात्‌ से निश्चय ही सद्डछ का प्रभाव बहुत बढ़ 
गया । सद्भडीय शासन का प्रभाव बढ़ने का दूसरा कारण वे न्यायिक निर्शंय थे 
जिन्होंने उसे अनेक नवीन शक्तियों से यक्त कर दिया। बीसवीं शताब्दी म॑ प्रथम 
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महायुद्ध , महान्‌ आर्थिक संकट तथा द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने 
सब्दीय शासन को अ्सीमित शक्ति-सम्पन्न बना दिया। बस्तुतः राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
की नई योजना! (४८७ [2८9/) के काल में तो ऐसा लगने लगा था कि 
सद्बीय शासन सब्च कुछ करने में समथ है । प्रो० इलियट सरीखे कुछ लेखकों 
ने यह मत व्यक्त किया था कि परिस्थितियों में परिवर्तेन के कारण अरब राज्यों 
के श्रस्तित्व की आवश्यकता ही समाप्त हो गई है। उनका मत था कि राज्यों 
को समाप्त कर संयुक्त राज्य को कुछ ज्षेत्रों में विभक्त कर देना चाहिए और 
इन ज्षेत्रों को वे कार्य सौंप दिये जाने चाहिए, जिन्हें राष्ट्रीय सरकार को करेने में 
कठिनाई होती है ।१ परन्तु उनकी योजना को व्यापक समथन प्राप्त न हो सका | 
भविष्य में भी उनकी योजना के कार्यान्वित किये जाने की कोई आशा नहीं है 
क्योंकि ऐसा करने के लिए तीन-चोथाई राज्यों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक 
होगा, जिसका प्राप्त होना लगभग असंभव-सा ही है। राज्यों का अधिकारुज्षेत्र 
कितना ही सीमित क्‍यों न हो गया हो तथा सद्ठीय शासन की शक्तियों में कितनी 
ही वृद्धि क्यों न हो गई हो, पर राज्यों में अपना अस्तित्व बनाये रखने की प्रबल 
भावना विद्यमान है । द 


का 


यह सम्भव है कि भविष्य में संघीय शासन की शक्तियों में ओर अधिक 
वृद्धि हो जाय और लगभग समस्त महत्वपूर्ण विषयों में निर्देशन उसी के द्वारा 
किया जाय, परन्तु फिर भी राज्यों के शासनों का पर्यातत महत्व रहेगा। इसका 
एक मुख्य कारण यह है कि “निहित शक्तियों के सिद्धान्त' से संघीय शासन की 
शक्तियों में एक सीमा तक ही बृद्धि हो सकती है| उससे अधिक वृद्धि के लिए 
संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा जिसके लिए. तीन-चौथाई राज्यों 
का अनुसमर्थन आवश्यक होगा | राज्य कभी भी अपना अ्रस्तित्व नष्ट करने के 
प्रस्ताव का समथन करेंगे यह आशा करना कठिन ही है।. 


संयुक्त राज्य की संघोय व्यवस्था की अन्य संघ-राज्यों से तुलना 
संयुक्त राज्य के संविधान के निर्माण के पश्चात्‌ अन्य अनेक देशों में 
सच्चीय व्यवस्था अपनाई गई है । इन देशों में मुझ्य स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, 


) पाठ, एफ. ए.. प+ स्‍पि2ब[४ (कर हि, (:9/6: 9. 
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कनाडा, भारत तथा सोवियत संघ हैं। परन्तु उपयुक्त समस्त देशों में संधीय 
व्यवस्था का रूप पूर्णृत: समान नहीं है; यहाँ तक कि इनमें से कुछ राज्यों की 
स॑धीय व्यवस्था में संघवाद के कुछ आवश्यक तत्वों का भी अ्रभाव है। इसी 
कारण संयुक्त राज्य की सच्ठीय व्यवस्था का अध्ययन समाप्त करने के पूर्व हम 
उसका अन्य संघ-राज्यों की सच्छीय व्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे | 


संयुक्त राज्य, आस्टू लिया तथा स्विदजरलैंड--स्विटजरलेंड तथा आस्ट्रे- 
लिया में सड्डवाद क्रमशः सन्‌ ४८४८ तथा १९०० में अंगीकृत किया गया। 
आस्ट्रेलिया की सद्डीय व्यवस्था बहुत कुछ अमेरिका की व्यवस्था के अनुरूप है। 
दोनों ही देशों में लिखित तथा श्रनमम्य (7270) संविधान हैं, सद्ठू का निर्माण 
विभिन्न राज्यों के सम्मिलन से हुआ है, तथा दोनों के संविधानों के सड्ढ और 
एककों के मध्य शक्ति-वितरण में पर्याप्त साम्य है। दोनों में ही अवशिष्ट 
शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं। सज्लीय विधानमण्डल के उच्च सदन 
सिनेट, का निर्माण दोनों राज्यों में एककों के समान प्रतिनिधित्व के आधार पर 
दोता है | संयक्त राज्य तथा श्रास्ट्रेलिया दोनों में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान 
की व्याख्या करने का अधिकार प्रात्त है| दोनों सद्डु-राज्यों में एककों के अपने 
संविधान हैं । 


स्वि-जरलेंड के संविधान में भी उपयक्त विशेषताओं में से एक के अतिरिक्त 
प्राय: सभी विद्यमान हैं। स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय ( #८वंटाओओं 
४००४७) ) को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । 
इसी कारण स्विट्जरलैंड का सद्भीय न्यायालय सच्छडीय विधानमण्डल द्वारा पारित 
की गई किसी विधि को संविधान के प्रतिकूल होने पर भी अवैध घोषित नहीं 
कर सकता । परन्तु स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन (]ए०ऑंटांड ॥१९ए ०७) 
की व्यवस्था के अमभग्नव की पूर्ति एक अन्य व्यवस्था से हो जाती है; वहाँ नागरिकों 
की एक निश्चित संख्या की किसी विधि पर लोक-निर्णशय (१९६६८४८००४घ४४) 
की माँग करने का अधिकार दिया गया है। ऐसी माँग किये जाने पर वह विधि 
नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ओर वे मतदान में उसे स्वीकृत या अस्वी- 
कृत कर सकते हैं। अधिकांश लेखकों का मत है कि स्विट्जरलैंड में लोक-निर्णृय 
की व्यवस्था के कारण न्यायिक-पुनर्विलोकन की आवश्यकता रह ही नहीं जाती । 


१२० संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


इस प्रकार स्विट्जरलैंड में संघवाद को संशोधित रूप में ही स्वीकृत किया 
गया है । 

संयुक्त राज्य, आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के संविधानों में संघ और 
एककों के बीच किये गए शक्ति-वितरण' में पर्यात अंतर है। इसी प्रकार आस्ट्रे- 
लिया और संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय तथा सिनेग् की शक्तियों में भी 
अंतर है। इन विभेदों का विस्तृत उल्लेख करने के स्थान पर इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि इन देशों की सद्डीय व्यवस्था में अन्तर अवश्य हैं. परन्तु उनकी 
तुलना में समानंताओं का ही आधिक्य है । 

सयक्‍त राज्य, कनाडा तथा भारत--कनाडा तथा भारत की सल्लीय 
व्यवस्था से संयुक्त राज्य की सद्डीय व्यवस्था की तुलना करने पर हमें समानताएँ, 
कम ओर अन्तर अधिक मिलते हैं। मारत तथा कनाडा दोनों के संविधानों में 
अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय शासन को दी गई हैं, जब कि संयकत राज्य मेवे 
राज्यों को प्राप्त हैं। भारत तथा कनाडा दोनों में .एककों की कायपालिका के 
प्रधान अर्थात्‌ गबनरों की नियुक्ति केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती है जब कि 
संयुक्त राज्य में वे राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। भारत 
तथा कनाडा के संघीय विधानमंडलों के उच्च सदन का निर्माण संयक्त राज्य की 
सिनेट की भाँति एककों की समानता के सिद्धान्त के आधार पर नहीं होता । जहाँ 
पक एककों की स्वायत्तता का सम्बन्ध है इतना उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा 
कि जहाँ संयुक्त राज्य में एकक संघ को हस्तांरित किये गए विषयों के अतिरिक्त 
अन्य विषयों में संग्रभ्चु हैं, वहाँ कनाडा में संघीय शासन एककों द्वारा बनाई गई 
विधियों पर अभिषेधाधिकार (४८६४०) का प्रयोग कर सकता है। संयक्त राज्य 
के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी राज्य की सीमाओ्रों में उसकी इच्छा के 
बिना परिवर्तन नहीं किया जायगा और न उसके क्षेत्र में से कोई नवीन राज्य 
बनाया जायगा, परन्तु भारतीय संविधान के अनुसार संघीय विधानमण्डल राज्यों 
की इच्छा के ब्रभाव में भी उनकी सीमाश्रों में परिवर्तन कर सकता है | उपर्यक्त 
तथ्य इसी निष्कपषर की ओर इंगित करते हैं कि भारत तथा कनाडा की संघीय 
व्यवस्था का रूप अमेरिकी संघवाद से पर्याप्त मिन्न है। भारत तथा कनाडा 
दोनों में संयुक्त राज्य की तुलना में केन्र अधिक सशक्त है, तथा एककों की 
स्थिति तुलनात्मक दृष्ठि से नितल है । 
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संयुक्त राज्य तथा सोवियत सद्भु--सोवियत संघ की गणना भी संध- 
राज्यों में की जाती है, यद्यपि कुछ लेखक उसे यथार्थ संघ-राज्य मानने को 
प्रस्तुत नहीं हैं । संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से तुलना करने पर हम पाते 
हैं कि सोवियत संघ में संघवाद के तीन * आवश्यक समझे जाने वाले तत्वों में से 
एक--न्यायपालिका का संविधान की व्याख्या करने के अधिकार, का पूर्णतः: अभाव 
है। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत द्वारा बनाई हुई किसी विधि को सर्वोच्च 
न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता। जहाँ तक अन्य तत्वों का सम्बन्ध है; 
यद्यपि सोवियत संघ का संविधान लिखित भी है और अनम्य भी परन्तु उसे 
संयुक्त राज्य के संविधान के समान महत्ता प्राप्त नहीं है। उसमें संशोधन करने 
के लिए एककों की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती । केवल सच्डीय सर्वोच्च 
सोवियत दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसमें संशोधन कर सकती है 
और प्रायः उसके प्रत्येक सन्न में ही संविधान में संशोधन किये जाते हैं। यद्यपि 
सोवियत संविधान में संघ में सम्मिलित होने वाले गणराज्यों को “संप्रभु”? 
(507०/८४४) कहा गया है, तथा उन्हें प्रथक सेनाएँ रखने और विदेशों से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु सोवियत 
संविधान की एक विशेषता यह है कि एककों को विस्तृत शक्तियाँ देकर भी प्राय: 
प्रत्येक विषय में सामान्य निदेशन की शक्ति सद्ठडीय शासन को प्रदान की गईं 
है। इस शक्ति के अन्तर्गत केन्द्र को एककों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखने का 
अवसर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कभ्यूनिस्ट पार्टी के सवव्यापी प्रभाव के 
कारण सोवियत सट्ठ ओर एकीय राज्यों में विशेष अन्तर शेष नहीं रह जाता। 
तुलनात्मक दृष्टि से अमेरिकी राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी हे । 

सोवियत प्रवक्ता इस बात पर बहुत बल देते हैं कि केवल सोवियत संविधान 
में ही एककों को सच्चू से प्रथक होने का अ्रधिकार प्राप्त है ओर इस कारण 
सोवियत संविधान” ही एकमेव पूर्णतः: रुड्ठीय संविधान है | परन्तु व्यवहार में 
इस अधिकार का कभी प्रयोग किया जा सकेगा, यह अति सन्देहजनक है | 
अब तक के अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इस अधिकार 
का प्रयोग किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस अधिकार का सारा . 
महत्व ही नष्ट हो जाता है । 


्रध्याय 3 


संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति-पद 

संयुक्त राज्य के संविधान में न केवल केन्द्र ओर राज्यों के बीच ही शक्ति 
का वितरण किया गया है, वरन्‌ विभिन्न सद्ीय शासनांगों को भी प्रथक शक्तियाँ 
दी गई हैं तथा एक बड़ी सीमा तक उन्हें एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त रखा गया 
है। संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, विधायक 
शक्ति कांग्रेस में तथा न्यायिक शक्ति संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में निहित 
है । संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तथा उसका 
पद न केवल संयुक्त राज्य का सर्वाधिक गोरवशाली तथा सम्मानित पद है वरन्‌ 
संसार के समस्त राजनीतिक पदों में अद्वितीय है। इसी कारण सच्चीय शासन के 
अन्य अज्ञों का अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व हम राष्ट्रपति पद्‌॒ पर विचार 
करेंगे |. 

राष्ट्रति-यद का सृजन तथा विकास--राज्यमए्डल ( (.07/८0९6/६- 
४०00) के काल में संयुक्त राज्य में कार्यपालिका के नाम पर कुछ शासन-विभाग 
मात्र ही थे, जिनका श्रधिकार अ्रत्यन्त सीमित था। वस्तुतः राज्यमएडल के 
प्रयोग की असफलता का एक मुख्य कारण केन्द्रीय शासन में सशक्त कार्यपालिका 
का अभाव मी था। इसी कारण सन्‌ १७८७ में फिलाडेल्फिया में एकत्र हुए 
प्रतिनिधियों में इस प्रश्न पर प्रायः मतैक्य-सा ही था कि नव-संविधान के 
श्रन्तर्गत केद्ध में एक शक्तिशाली कार्यपालिका होना चाहिए, | परन्तु जहाँ उनमें 
इस प्रश्न पर मतैक्य था वहाँ इस प्रश्न पर तीव्र विवाद भी था कि सचन्चीय 
कार्यपालिका का स्वरूप क्‍या हो। सच्डछीय कार्यपालिका के प्रधान की नियुक्ति, 
कार्यकाल तथा शक्तियों आदि के सम्बन्ध में उनमें पर्यातत मतभेद थे । जहाँ एक 
ओर ऐसे प्रतिनिधि थे जो संयुक्त राज्य के प्रधान कार्यपालिका अधिकारी के रूप 
में एक वंशानुगत राजा चाहते थे, वहाँ दूसरी ओर ऐसे प्रतिनिधि भी थे जो 
जनता के द्वारा कार्यपालिका के प्रधान के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाने 
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के पक्त में थे । इन दो अ्रतिबादी मतों के अतिरिक्त मी अन्य अनेक मत थे। 
कुछ प्रतिनिधि कार्यपालिका के प्रधान की जीवन भर के लिए नियुक्ति के पक्ष 
में थे, कुछ उसे सदाचारपर्यन्त अपने पद पर कार्य करते रहने देना चाहते थे 
और कुछ उसके एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त या निर्वाचित किये जाने 
का समर्थन कर रहे थे। कायपालिका के प्रधान को दी जाने वाली शक्तियों के 
सम्बन्ध में भी उनमें तीत्र मतभेद थे | कुछ प्रतिनिधि चाहते थे कि वह विधान- 
मण्डल के अधीन रहे जबकि कुछ का मत था कि कार्यपालिका विधानमण्डल के 
प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहे | यह प्रश्न मी विवादग्रस्त था कि सच्छ की कार्य- 
पालिका एकल (2772०) हो या बहुल ([एा»॥; अर्थात्‌ सच्च की कार्य- 
पालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो अथवा अनेक व्यक्तियों की एक परिषद्‌ 
या समिति में । 

संविधान-निर्माताओं ने पर्यात वाद-विबाद और विचार के पश्चात्‌ 
वंशाधिकार के स्थान पर निर्वाचन प्रथा, अनिश्चित कार्यकाल के स्थान पर 
निर्धारित. कार्यकाल, तथा बहुल के स्थान पर एकल कार्यपालिका को प्रश्रय दिया । 
उन्होंने यह निश्चय किया कि सद्ठ की कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य के 
राष्ट्रपति में निहित रहे, जो कि चार वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रीति से निर्बाचित 
हो | जिन कारणों ने उन्हें उपयुक्त निश्चय पर पहुँचने के लिए, प्रेरित किया, 
उन पर विस्तार से विचार करना यहाँ सम्भव नहीं है। संक्षेप में इतना ही 
कहना पर्याप्त होंगा कि ब्रिटेन के सम्राट की दासता से मुक्त होने के पश्चात्‌ वे 
अन्य किसी व्यक्ति की दासता स्वीकार करने को प्रस्तुत न थे और इसी कारण 
उन्होंने एक निर्धारित कार्यकाल वाले निवचित राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था 
की | कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में सौंपने का प्रधान कारण यह था 
कि संविधान निर्माण के पूर्व संथुक्त राज्य के अनेक राज्यों में एक व्यक्ति, गवर्नर, 
को ही कार्यपालिका शक्ति प्राप्त थी, और उन राज्यों के अनुभव ने मी संविधान- 
निर्माताओं का मार्गदर्शन किया । यहाँ यह प्रश्न भी हमारे सम्मुख आता है कि 
संविधान-निर्माताओ्रों ने राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन की व्यवस्था _ 
क्‍यों की । क्ष्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन की व्यवस्था अमेरिका 
की जनतांजिक परम्पराओं के अधिक अनुरूप न होती १ इस प्रश्न का संक्ित 
उत्तर यही है कि संविधान-निर्माताओं में से अधिकांश को जनसाधारण को 
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विद्वता में विश्वास न था| वे नहीं चाहते थे कि जनता किसी ऐसे व्यक्ति 
के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे राष्ट्रपति निर्वाचित कर ले जो पदासीन 
होकर निरंकुश हो जाय । निरंकुशता के भय के कारण ही उन्होंने राष्ट्रपति को 
इनी-गिनी शक्तियाँ दी थीं | वे चाहते थे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित हों, 
पर उसे अतुलनीय सम्मान प्राप्त हो और उन्हें राष्ट्रपति-पद से आशा भी 
यही थी । 

राष्ट्रपति के निर्वाचन, कायकाल तथा शक्तियों के सम्बन्ध में मूल संविधान 
के उपबन्धों में अधिक परिवर्तन नहीं हुए हैं | संविधान के संशोधनों में राष्ट्रपति- 
पद से सम्बन्ध रखने वाले तीन संशोधन हैं-- बारहवाँ, उन्नीसवाँ तथा बाईसवाँ | 
इनमें बारहवेँ संशोधन का ही अधिक महत्व है। इसके द्वारा यह व्यवस्था की 
गई कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निवचिन प्रथक-प्रथक हुआ करेगा। 
उन्नीसवें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में परिवर्तन 
किया गया है तथा बाईसवें संशोधन के द्वारा इस पूर्बप्रचलित प्रथा को वैधानिक 
रूप दिया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपतिपद के लिए! दो बार से अधिक 
निर्वाचित न हो सकेगा। परन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति-पद के निर्वाचन की 
प्रणाली, उसकी शक्तियों तथा महत्व में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि 
स्वयं संविधान-निर्माताओ्ों को भी आश्चर्यचकित होना पड़ेगा । इन्हीं परिवर्तनों 
को ध्यान में रखते हुए मनरो ने लिखा है--““उन्होंने (संविधान-निर्माताओं ने) 
यह अनभव नहीं किया कि राष्ट्र के विकास के साथ-साथ यह पद संघीय 
शक्ति का केन्द्र तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन जायगा |” प्रो० मनरो के 
शब्दों में ही संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति पद आज “संसार का सर्वाधिक शक्ति- 
सभन्न निर्वाचनीय पद” * बन गया है। पग्रो० लास्की ने भी राष्ट्रपति-पद की 
महत्ता में हुए परिवर्तन को सट्ठीय व्यवस्था में हुआ सबसे बड़ा परिवर्तन 
माना है।2 
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संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति पद्‌ हज 


राष्ट्रपति का निर्वाचन 

निवाचन संबंधी सांविधानिक उपबंध--पंयुक्त राज्य के संविधान के 
द्वितीय अनुच्छेद की प्रथम धारा में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का उल्लेख 
है। इस प्रणाली में बारहवें संशोधन के,द्वारा कुछ परिवर्तन किये गये हैं । जैसा 
कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, संविधान में राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष 
रीति से निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से नहीं । 
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए, प्रत्येक राज्य 
अपने विधान मंडल द्वारा निर्धारित रीति से उतने निर्वाचक ( ८६८६४०१$ ) 
नियुक्त करेगा जितने कांग्रेस के दोनों सदनों में मिल्लाकर उसके प्रतिनिधि हों। 
उदाहरणाथ, यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि-समा (70032 07 रि८०१९४८४६०- 
४7८४७) में चार प्रतिनिधि हों ओर सिनेट (5८7५/८) में दो, तो वह राष्ट्रपति 
के निर्वाचन में भाग लेने के लिए छुः प्रतिनिधि निर्वाचित करेगा। कोई भी 
ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो, अथवा 
संयुक्त राज्य के अधीन किसी लाभ या उत्तरदायित्व के पद पर कार्य कर रहा 
हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियुक्त नहीं किया जा सकता। 
निर्वाचक अपने-अपने राज्य में एकत्र होकर दो ऐसे प्रत्याशियों ((#70090८8) 
को मत देंगे जिनमें से कम से कम एक उनके राज्य का निवासी न हो | मतदान 
के पश्चात्‌ संविधान में मत-पत्नों को सील बन्द कर सिनेट के अध्यक्ष के पास भेजे 
जाने का आदेश दिया गया है। सिनेय के अध्यक्ष को कांग्रेस के दोनों सदनों 
के समक्ष मत-पत्रों की गणना करने को कहा गया है । सर्वाधिक मत पाने वाला 
व्यक्ति, यद्‌ उसे निर्वाचकों की पूर्ण संख्या के आधे से अधिक मत ग्राप्त हों, 
तो बह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जायगा | मूल संविधान में यह भी उपबंध था कि 
जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी के अतिरिक्त अन्य 
समस्त प्रत्याशियों से अधिक मत मिलें तथा यदि उसे निर्वाचकों की पूर्ण संख्या 
के आधे से अधिक भाग के मत भी प्राप्त हों, वह संयुक्त राज्य का उपराष्ट्रपति 
(५३१८८ ?7८४0०7८) निर्वाचित घोषित किया जाय । 

उपयक्त व्यवस्था में यह सम्मव है कि एक से अधिक व्यक्तियों को 
निर्वाचकों की पूर्ण संख्या के अर्द्धभाग से अधिक मत प्रात हों तथा उनको 
प्रात मतों की संख्या समान हो । यह भी सम्भावना है कि किसी मी ग्रत्याशी को 
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निर्वायकों की पूर्ण संख्या के अर्द्धभाग से अधिक मत श्राप्त न हों। संविधान में 
इन दोनों ही अवस्थाओ्रों के लिए विकल्प व्यवस्था की गईं है । एक से अधिक 
प्रत्याशियों के निर्वाचकों की बहुसंख्या द्वारा समर्थित होने दथा समान मत पाने 
पर प्रतिनिधि-सभा ( 7075८ ०६ 8७०४०5८४४/।ए८५ ) को यह अधिकार 
दिया गया था कि वह उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति चुन ले। इसी प्रकार 
किसी व्यक्ति के निर्वाचकों की बहुसंख्या के मत न पाने पर प्रतिनिधि-सभा को 
यह अधिकार दिया गया था कि वह पाँच सर्वाधिक मत पाने वाले व्यक्तियों में 
से किसी एक को राष्ट्रपति चुन ले | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधि-सभा 
द्वारा चुनाव किये जाने की दशा में मतदान के समय एक राज्य के समस्त 
प्रतिनिधियों को मिल कर एक मत प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में एक राज्य 
के समस्त प्रत्रिनिधियों को परस्पर सर्वसम्मति या बहुमत से यह निश्चय करना 
पड़ेगा कि वे किस व्यक्ति को राष्ट्रपति-पद के लिए मत देना चाहते हैं | वे 
स्वतंत्र रूप से प्रथक-प्रथक मत नहीं दे सकते | प्रत्येक ग्रवस्था में राष्ट्रपति-पद 
के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति के बाद सर्वाधिक मत पाने वाले व्यक्ति के 
उपराष्ट्रपति चुने जाने की मूल संविधान में व्यवस्था थी | संविधान में यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि एक से अधिक व्यक्तियों को समान संख्या में 
मत प्राप्त हों तो उपराष्ट्रपति सिनेट द्वारा निर्वाचित किया जाय | 


संविधान में निर्वाचकों की नियुक्ति के समय तथा उनके द्वारा मतदान की 
तिथि आदि का उल्लेख नहीं है”। ४इन्‍हें निश्चित करने का अधिकार कांग्रेस को 
दिया गया है| संविधान में केवल इतना द्वी उपबंध है कि मतदान का दिन 
समस्त संयुक्त राज्य में एक ही होगा | 


उपयुक्त निर्वाचन-पणाली के संबंध में यहाँ दो शब्द कहना अ्रनुपयुक्त न 
होगा | इससे जनता के प्रति अविश्वास की भावना का तो घोष होता ही है, 
साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मूल संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के 
सम्बन्ध में राज्यों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी। उनके विधानमंडल निर्वाचकों की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में मनचाही व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। 
प्रतिनिधि-सभा द्वारा निर्वाचन की अवस्था में भी मतदान राज्यों के अनुसार 
होने के कारण छोटे राज्यों को पर्याप्त सुविधा प्रदान की गईं थी | इस निर्वाचन 
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प्रणाली में राजनीतिक दलों का तथा प्रत्याशियों के नामांकन (007777%07) 
का कहीं उल्लेख न था। इसका कारण यही था कि संविधान-निर्माता राष्ट्रपति- 
पद को दलबन्दी की दलदल से दूर दी रखना चाहते थे | उनकी यह इच्छा थी 
कि निर्वाचकगण परस्पर स्वतंत्रतापूर्वक ब्विचार-विनिमव कर योग्यतम व्यक्तियों 
को ही इस उच्च पद के लिए चुनें। 


प्रारम्भिक निर्वाचन तथा राजनीतिक दलों का उदय--संविधान में 
उल्लिखित उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार केवल प्रथम दो निर्वाचन हुए | इन 
दोनों निर्वाचनों में जाजे वाशिंगटन को, जिन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम में अमेरिकी 
उपनिवेशों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था तथा तत्पश्वात्‌ फिलाडेल्फिया के 
सांविधानिक सम्मेलन का कुशलता के प्ताथ समापतित्व किया था, नि्वचिकों 
द्वारा सर्वसम्मति से (५४७॥४॥7008]ए) राष्ट्रपति चुना गया। तृतीय निर्वाचन 
सन्‌ १७९६ में हुआ, पर उस समय तक परिस्थिति में परिब्तेन होना आरभ्म 
हो गया था। राजनीतिक दलों का उदय होने लगा था और यह प्रायः निश्चित- 
सा हो गया था कि निर्वाचक जॉन एडम्स अथवा टॉमस जैफरसन में से ही 
किसी को मत देंगे। चतुर्थ निर्वाचन पूर्णतः दलीय आधार पर हुआ । इस 
समय तक जनतांत्रिक गणराज्यवादी ([2270८27८ ९ि८७प०।०७05) तथा 
संघवादी ( 7८१८४४॥४७७ ) नामक दो दल क्षेत्र में आ गए थे और उन्होंने 
निर्वाचन में अपने दो-दो प्रत्याशी खड़े किये थे। उस समय से अब तक 
निर्वाचन निरन्तर दलीय आधार पर ही होता है। संविधान-निर्माताओ्ं का 
सुखद स्वप्न कि निर्वाचकगण दलगत राजनीति से मुक्त रह कर परस्पर विचार- 
विनिमय कर स्वतंत्रतापूबंक मतदान करेंगे, सदैव के लिए छित्न-मिन्न हो गया । 


सन्‌ १८०० का चुनाव तथा बारह॒वाँ संशोधत--सन्‌ १८०० के 
निर्वाचन में एक व्यावहारिक कठिनाई प्रस्तुत हुई जिसका डस समय तो समाधान 
हो गया, पर भविष्य में वैसी कठिनाई को उत्पन्न न होने देने के लिए संविधान 
में संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव की गई। मूल संविधान में यह 
उपबंध था कि प्रत्येक निर्वाचक दो व्यक्तियों को मत दे। सन्‌ १:०० में दो 
व्यक्तियों को समान संख्या में मत प्राप्त हुए । उस समय यह कठिनाई उत्पन्न 
हुई कि उनमें से किसे राष्ट्रपति घोषित किया जाय | इस कठिनाई को हल करने 
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के लिए सांविधानिक उपबंध के अनुसार ग्रतिनिधि-सभा के द्वारा निर्वाचन 
कराया गया | संघर्ष इतना तीत्र था कि छुत्तीस बार मतदान करना पड़ा | 
भाग्यवश, जैसी कि जनतांत्रिक दल की इच्छा थी, जैफसन ही राष्ट्रपति निर्वाचित 
हुए, परन्तु इस कठिनाई को स्थायी रूप-से दूर करने के लिए सन्‌ १८०४ में 
संविधान में बारहवाँ संशोधन सम्मिलित कर यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचक 
अपने मत-पत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख करे कि वे किसे राष्ट्रपति-पद के लिए मत 
दे रहे हैं और किसे उपराष्ट्रपति-पद के लिए. । 


प्रतिनिधि-प्रभा द्वारा किया गया श्रव्य चुनाव--सन्‌ १८०० के बाद से 
अत्र तक केवल एक बार और प्रतिनिधि-समा ने राष्ट्रपति को निर्वाचित किया है। 
सन्‌ १८२४ के निर्वाचन में राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशियों में किसी को निर्बाचकों 
की पूर्ण संख्या का बहुमत नहीं प्राप्त हुआ | तब प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति का. 
चुनाव किया। यद्यपि निर्वाचकों द्वारा मतदान में ऐणड्रयू जैकसन ( .070/6फ 
॥४८४८४०7 ) को अधिक मत प्राप्त हुए थे, पर प्रतिनिधि-सभा ने जॉन क्विन्सी 
एडम्स (]070 (0०४०८ए &02775) को राष्ट्रपति निर्वाचित किया | 


निर्वाचन की वर्तमान प्रणाली 


यद्यपि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सांविधानिक उपबंध अभी भी 
मुख्यतः वही हैं जिन्हें सन्‌ १७८७ में अंगीकृत किया गया था और जिनके 
अनुसार राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, पर 
व्यवहार में अब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से ही होता है। इसीलिए 
यह आवश्यक है कि हम केवल सांविधानिक उपबंधों के अध्ययन से ही 
संतुष्ट न होकर निर्वाचन की वास्तविक प्रणाली पर दृष्ठि डालें। निर्वाचन 
की पूर्ण प्रणाली को हम दो स्थूल भागों में विभक्त कर सकते हैं--(१) संविधा- 
नेतर प्रक्रिया (707-(-07४/0प072) 970८८वं०४6) »तथा (२) सांवि- 
घानिक प्रक्रिया ( (०750प४07% [270०८60०४८ )। चंविधानेतर प्रक्रिया 
में दो चरण ( 5:32८5 ) होते हैँ--राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों का 
नामांकन ( 7077740707 ) तथा राष्ट्रपति के निर्वाचकों का नामांकन । 
सांविधानिक प्रक्रिया इसके पश्चात्‌ प्रारम्म होती है और उसमें तीन चरण 
होते हँं--निर्वाचकों का निर्वाचन, निर्वाचकों द्वारा मतदान, तथा मतों की 
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कै 


गंणना । सिनेट के अध्यक्ष द्वारा मतों की गणना राष्ट्रपति के निर्वाचन का 
अंतिम चरण है और उसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति-पद के लिए निर्वाचित ब्यक्ति के 
नाम की घोषणा कर दी जाती है। यहाँ हम संक्षेप में उपयक्त पाँचों चरणों 
पर प्रकाश डालेंगे | 


१. राष्ट्पति-पद के लिए तामांकन--सामान्यत: निर्वाचनों में प्रत्याशियों 
के नामांकन किसी सरकारी अधिकारी के सम्मुख होते हैँ, पर संयुक्त राज्य के 
राष्ट्रपति-पद के निर्वाचन में नामांकन इस प्रकार नहीं होते | जैसा कि ऊपर 
उल्लेख किया जा चुका है संविधान-निर्माताओं ने नामांकन संबंधी कोई व्यवस्था 
नहीं की थी। इसी कारण राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशियों का नामांकन प्रमुख 
राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में किया जाता है | प्रत्याशियों के नामांकन 
की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है इस कारण हम केवल उसकी मुख्य बातों पर ही 
विचार करेंगे । 


राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि के प्रायः एक वष पूर्व द्सिम्बर या जनवरी 
में मुख्य राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय समितियों के द्वारा अपने-श्रपने दल के 
राष्ट्रीय सम्मेलन की तिथि तथा स्थान के संबंध में निश्चय किया जाता है तथा 
राज्यों के संगठनों को एक निश्चित संख्या में प्रतिनिधि भेजने को कहा जाता 
है । राष्ट्रीय सम्मेलन प्राय: जून या जुलाई में होते हैं ओर परम्परा के अनुसार 
पहले रिपब्लिकन दल का सम्मेलन होता है ओर उसके कुछ समय पश्चात्‌ 
डेमोक्रेट दल का सम्मेलन होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्याप्त संख्या में प्रति 
निधि एकत्र होते हैं इस कारण सम्मेलन बड़े नगरों में ही होते हैं । 


सन्‌ १९१२ तक संयुक्त राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों--रिपब्लिकन 
तथा डेमाक्रेट--के राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रत्येक राज्य को अपने प्रतिनिधि सभा 
तथा सिनेट के सदस्यों की संख्या के दुशुने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था। 
परन्तु उसके बाद रिपब्लिकन दल ने उन राज्यों को जिनमें रिपब्लिकन दल के 
अधिक प्रत्याशी विजयी होते थे अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था 
की । सन्‌ १९४० के बाद डेमोक्रेट दल ने भी अपने समर्थक राज्यों को राष्ट्रीय 
सम्मेलन में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की व्यवस्था की है। प्रतिनिधियों 
के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य उतने ही विकल्प प्रतिनिधि ( 20८772765 ) भी 
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भेजता है । इस प्रकार रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट दलों के सम्मेलनों में प्रायः 
दो-ढाई हजार प्रतिनिधि तथा विकल्प प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सन्‌ १९०५ 
तक राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए. प्रतिनिधि दलों के राज्य सम्मेलनों के द्वारा 
निर्वाचित किये जाते ये पर उस वर्ष कुछ राज्यों ने प्रत्यक्ष प्रारंभिक निर्वाचन 
( 3॥6८ |777%०5$ ) की प्रणाली कों अपनाया | इस प्रणाली के श्रनुसार 
राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य सम्मेलनों द्वारा न किया 
जा कर प्रत्यक्ष रीति से मतदाताओ्रों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः मतदाता 
अपने दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष 
रीति से निर्वाचित करते हैं । सन्‌ १६१६ तक अनेक राज्यों ने इस प्रणाली 
को स्वीकृत कर लिया था पर उसके बाद इसे किसी नवीन राज्य ने नहीं 
अपनाया तथा अनेक राज्यों ने इसे त्याग दिया। 


अपने निर्वाचन के पश्चात्‌ अ्रतिनिधि दल राष्ट्रीय समिति द्वारा पूव- 
निर्धारित समय तथा स्थान पर एकत्र होते हैं, तथा राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्य- 
वाही आरंभ होती है | राष्ट्रीय सम्मेलन का वातावरण अत्यंत भव्य तथा 
दर्शनीय होता है । प्रायः अत्यंत गम्भीर प्रकति के तथा प्रौढ़ावस्था प्राप्त व्यक्ति 
भी कुछ समय के लिए. किशोरावस्था, के बालकों जैसा व्यवहार करते हैं ।* 
सम्मेलन के प्रथम दिनों में सभापति का निर्वाचन तथा प्रतिनिधियों के प्रमाण 
पत्रों का परीक्षण किया जाता है तथा पार्टी के घोषणा-पत्र ( 92(60777 ) को 
अंगीकृत किया जाता है। तीसरे या चौथे दिन सभापति द्वारा राष्ट्रपति-पद के लिए, 
नामांकित प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। नामांकन के पश्चात्‌ कभी-कभी 
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प्रत्याशियों के समर्थन में वक्तताएँ भी दी जाती हैं और इसमें प्राय: दो दिन का 
समय लग जाता है । 


नामांकन की कार्यवाही के समाप्त होने के पश्चात्‌ प्रत्येक प्रत्याशी के 
नाम पर मतदान कराया जाता है। सन्‌ १९३६ तक डेमोक्रेट दल के सम्मेलन 
में “एकक नियम” (पा 7०८) का पालन किया जाता था जिसके अनुसार 
एक राज्य के समस्त प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति को मत दे सकते थे | परन्तु अब 
दोनों दलों के सम्मेलनों में प्रतिनिधियों को स्वतन्त्रतापृबक मत देने का अधिकार 
है । वस्तुत: मतदान मतपत्रों (99/0/8) के द्वारा नहीं होता । प्रत्येक राज्य 
का बारी-बारी से नाम पुकारा जाता है ओर राज्य के प्रतिनिधिमंडल का समा- 
पति अपने राज्य के प्रतिनिधियों का सर्वसम्मत मत घोषित करता है। यदि 
सवसम्मति से निर्णय नहीं हो पाता तमी व्यक्तिशः मतदान कराया जाता है। 

सन्‌ १९३६ के पूर्ब डेमोक्रेटिक दल के सम्मेलन में राष्ट्रपति-पद के लिए 
प्रत्याशी का निर्णय दो तिहाई बहुमत से किया जाता था परन्तु अब दोनों दल 
साधारण बहुमत से ही निर्णय करते हैं। प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने पर 
कभी-कभी अनेक बार मतदान कराना आवश्यक हो जाता है । प्रति बार मतदान 
में कुछ कम मत पाने वाले प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लेते हैं और उनके 
समर्थक किसी दूसरे प्रत्याशी के समर्थक बन जाते हैं। इस प्रकार अन्त में 
एक प्रत्याशी बहुमत पाने में सफल हो जाता है। अब तक सर्वाधिक मतदान 
कराने की आवश्यकता सन्‌ १९२४ के डेमोक्रेटिक सम्मेलन में पड़ी। नो दिन 
के गतिरोध तथा १०३ बार मतदान के पश्चात्‌ ही जान डेविस (.]०0७॥ 
]0207$) को राष्ट्रपति-पद के लिए डेमोक्रेट्कि प्रत्याशी घोषित किया जा सका | 
इसके विपरीत सन्‌ १९२८ में रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट दोनों दलों के 
राष्ट्रीय सम्मेलनों में एुक बार मतदान केद्वारा ही निर्णंय किया जा सका | 
नामांकन का निर्णंय हो जाने के पश्चात्‌ विजयी प्रत्याशी को औपचारिक रूप 
से सूचना दी जाती है ओर यदि सम्भव हो सकता है तो वह स्वयं सम्मेलन 
में आ उपस्थित होता है । 


उपराष्ट्पति-पद के लिए नामांकन--राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशी का 
निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ प्रायः उसी प्रक्रिया से उपराष्ट्रपति-पद्‌ के लिए, 
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प्रत्याशी नामांकित किया जाता है। परन्तु उस समय तक सम्मेलन में भाग लेने 
वाले प्रतिनिधि इतने अधिक थक और ऊब जाते हैं कि वे उसमें विशेष रुचि 
नहीं लेते | सामान्यतः राष्ट्रपति-पद के लिए नामांकित व्यक्ति द्वारा समथित व्यक्ति 
को ही उपराष्टपति-पद के लिए. नागांकित कर दिया जाता है। परन्तु यह 
अपवादरहित नियम नहीं है। कभी-कमी राष्ट्रपति-पद के लिए चुने गए. व्यक्ति 
के विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए उनके द्वारा समर्थित व्यक्ति को ही 
उप राष्ट्रपति-पद के लिए नामांकित कर दिया जाता है । 


२. राष्ट्रपति के निर्वाचकों का नामांकन--राष्ट्रपति के निर्वाचन की 
प्रक्रिया का द्वितीय चरण निर्वाचकों का नामांकन होता है। प्रत्येक राज्य उतने 
निर्वाचक नियुक्त कर सकता है जितने कांग्रेस के दोनों सदनों में उसके प्रतिनिधि 
हों ।" निर्वाचकों के नामांकन तथा निर्वाचन की विधि राज्य के विधानमंडल 
द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य में राजनीतिक दल निर्वाचकों के 
पद के लिए श्रपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः दल के 
प्रमुख कार्यकर्ताओं को ही निर्वाचक्र-पद के लिए नामांकित किया जाता है, 
परन्तु ऐसा होना आवश्यक नहीं है । कमी-कभमी ऐसे व्यक्ति भी नामांकित 
किये जाते हैँ जिनका जनता ने नाम भी न घुना हो । 


३, निर्वाचकों का चुनाव--निर्वाचकों का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन 
की सांविधानिक प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आजकल लगभग सभी राज्यों में 
उनका निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होता है.। निर्वाचन के अवसर 
पर मतदाताओं को जो मतपत्र ( 92[00 99|2०४$ ) दिये जाते हैं उनमें प्रंथक 
कालमों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की सूची छुपी होतीं है। कुछ 
राज्यों में निर्वाचक-पद के प्रत्याशियों के नाम के नीचे राष्ट्रपति तथा डपराष्ट्रपति- 
पद के उस प्रत्याशी का नाम भी छुपा रहता है जिसका वे रुम्थन करेंगे | वस्तुतः 
मतदाता निर्वाचक-पद के प्रत्याशियों को मत न देकर राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी 
को ही मत देते हैं क्योंकि वे इस तथ्य से भली भाँति अवगत होते हैं कि 
. निर्वांचक चुने जाने पर अमुक व्यक्ति राष्ट्रपति-पद के लिए अमुक प्रत्याशी को 


) अनुच्छेद २ धारा (१) 
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मत देगा । इसी कारण कुछ राज्य मतपत्रों पर निर्वाचकों का नाम देने के 
स्थान पर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का नाम ही देते हैं ।* 
अधिकतर अधिकांश मतदाता यह जानते ही नहीं कि उन्होंने किन व्यक्तियों 
को निर्वाचक-पद के लिए मत दिया है। 

समस्त राज्यों में यह नियम है कि मतदान में बहुमत पाने वाले दल के 
ही समस्त प्रत्याशी निर्वाचक निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं ओर अल्पमत 
पाने वाले दल या दलों का एक भी नहीं | इस कारण कुछ थोड़े से मतदाताश्रों 
के मत परिवर्तन का भी निर्वाचन पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है । निर्वाचन 
की उपयुक्त प्रणाली संविधान-निर्माताओं की इच्छा पर सीधा प्रहार है क्योंकि 
वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजनीतिक दलों का प्रभाव नहीं चाहते थे । 

... ४. निर्वाचकों द्वारा मतदान-यद्मपि निर्वाचकों का चुनाव सम्पन्न हो 
जाने पर यह ज्ञात हो जाता है कि अगले चार वर्षों में 'हाइट हाउस! 
( ९४४७॥६८ प्र०0०७८ ) में बैठ कर न केवल संयुक्त राज्य बरन्‌ समस्त विश्व 
से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर कौन व्यक्ति निर्णय करेगा परन्तु इसके 
बाद भी निर्वाचन की प्रक्रिया के दो औपचारिक चरण शेष रह जाते हैं। 
इनमें से प्रथम है निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपति-पद के लिए मतदान तथा द्वितीय 
है सिनेट के अध्यक्ष द्वारा मतों की गणना ओर फल की घोषणा। कांग्रेस द्वारा 
बनाई गई एक विधि के अनुसार दिसम्बर के द्वितीय बुधवार के पश्चात्‌ प्रथम्‌ 
सोमवार को निर्वाचक चुने गए, व्यक्ति अपने-अपने राज्यों की राजधानी में 
एकत्र होते हैँ तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपतिपद के लिए मत देते हैं। एक 
राज्य के समस्त निर्वाचकीं के एक ही दल के होने के कारण इस मतदान का 
महत्व औपचारिक ही होता है, वे सभी एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मत देते 
हैं और यह पहले से ही विदित रहता है कि वे किसे मत देंगे। यद्यपि ऐसा 
कोई वैधानिक निर्बंध* नहीं है कि निर्वाचक जिस राजनीतिक दल के सदस्य 

हों उसी दल के प्रत्याशियों को राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति-पद के लिए मत दें, 


१ प्रो० जिंक के अनुसार ऐसे राज्यों की संख्या तेईस है। देखिए : 
27, पि., (908/%%#08#/ #8 /2 छ#7724 47427०४, 0. 255: 


३३४८, 9,256. 
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परन्तु किसी श्रन्य दल के प्रत्याशी को मत देने के शिए असाधारण साहस 
की आवश्यकता होगी । ऐसा करने वाला निर्वाचक न केवल पुष्ट परम्परा कोंही 
तोड़ता है, वरन्‌ समाचार पत्रों में चर्चा का विषय भी बन जाता है । 

५. मतगणना तथा फल की घोषणा--सिनैट के अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के 
दोनों सदनों के समक्ष मतों की गणना राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का 
अंतिम चरण है। निर्वाचकों द्वारा मतदान के पश्चात्‌ प्रत्येक राज्य की राजधानी 
में ही मतगणना होती है तथा मतदान के परिणाम का विवरंण तैयार किया 
जाता है। इस विवरण को प्रमाणित कर राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन में सिनेट 
के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। छः जनवरी को प्रतिनिधि सभा के 
भवन में कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य एकत्र होते हैं तथा सिनेट का 
अध्यक्ष समापति का आसन ग्रहण करता है। सिनेट के अ्रध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में एक अस्थायी सभापति समापतित्व ग्रहण करता है। इसके पश्चात्‌ राज्यों से 
आये हुए प्रमाणपत्र खोले जाते हैं ओर मतगणना की जाती है ओर उसका 
परिणाम घोषित कर दिया जाता हैं। परिणाम के विषय में किसी को कोई 
उत्सुकता नहीं होती क्योंकि वह' निर्वाचकों के चुनाव के पश्चात्‌ ही ज्ञात हो 
जाता है। द द द 

बिकल्प प्रणाली द्वारा तिर्वाचत--मतंगणना के परिणामस्वरूप यदि. यह 
पता चले कि राष्ट्रपति-पद के लिए दो प्रत्याशियों को समान मत मिले हैं अथवा 
उनमें से किसी की निर्वाचकों की पूर्ण संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो 
प्रतिनिधि समा (0786 ० ि००7८७८०/४४ए८७) सर्वाधिक मत पाने वाले 
तीन प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है । इस मतदान में 
एक राज्य के समस्त सदस्यों को मिल कर एक मत देने का अधिकार होता 
है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति-पद के लिए, किसी प्रत्याशी को निर्वाचकों को 
संख्या का पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो, अथवा अंथि (४८) पड़ जाय तो सिनेट 
सर्वाधिक मत पाने वाले दो प्रत्याशियों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है।! 


अब तक विकल्प पद्धति (॥0०४7%7ए८ ॥7०(7०0) द्वारा केवल दो 
बार (सन्‌ १८०० और १८२४ में) राष्ट्रपति को निर्वाचित किया गया है तथा 
केवल एक बार (सन्‌ १८३७ में) उपराष्ट्रपति सिनेट द्वारा चुना गया है। 


संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति-पद १३५ 


राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण--संविधान के प्रवर्तित किये जाने के समय 
से सन्‌ १९३३ तक नव-निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा कार्य-भार अहण करने की तिथि 
४ मार्च थी। सन्‌ १९३३ में बीसवाँ संशोधन अंगीकृत किया गया जिसके 
अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि २० जनवरी कर दी गई । 
इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि नवीन राष्ट्रपति के निर्वाचन के 
पश्चात्‌ पिछुले राष्ट्रपति का कार्य करते रहना उचित नहीं प्रतीत होता था। 
भीसवें संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि नव-निर्वाचित कांग्रेस का सन्न 
३ जनवरी को आरंभ हो । इसलिए, भी यह उचित समझता गया कि नव-निर्वा- 
चित राष्ट्रपति को नवीन कांग्रेस से सम्प्क स्थापित करने का अवसर प्रदान किया 
जाय | बतंमान व्यवस्था के अनुसार श्रपने निर्वाचन के पश्चात्‌ २० जनवरी को 
नव-निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति परभार ग्रहण करते हैं | 
_बीसवें संशोधन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपबंध भी हैं। उसके अनुसार 
यदि राष्ट्रपति-पद के लिए. निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति की कार्यभार ग्रहण 
करने के पूव मुत्यु हो जाती है तो नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति-पद्‌ पर 
श्रासीन होगा । इसी प्रकार यदि २० जनवरी तक राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं 
हो पाता,) तो नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन तक कार्यकारी 
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । संशोधन में उस स्थिति के लिए जब्र राष्ट्रपति 
वथा उपराष्टरपति दोनों में से कोई निर्वाचित न किया जा सका होः व्यवस्था करने - 
का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है ।* कांग्रेस को ऐसी स्थिति में भी विधि 
द्वारा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है जन्न प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति 
चुनना हो अथवा सिनेट को उपराष्ट्रपति चुनना हो ओर उन व्यक्तियों में से जिन 
में से राष्ट्रतिं या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना हो किसी की मुत्यु 
हो जाय ।३ 


१ ऐसा उस स्थिति में होना संभव है जब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि 
सभा को करना पड़े । 

२ बीसवाँ संशोधन, धारा (३) 

3 बीसवाँ संशोधन, धारा (४) 


१३६ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली की आलोचना 

संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली की अनेक लेखकों हरा कठोर 
श्रालोचना की गई है। आलोचकों का मत है कि जब व्यवहार में राष्ट्रपति का 
निर्वाचन लगभग उत्यक्ष रीति से ही होता है तत्र क्यों न संविधान में संशोधन 
कर निर्वाचकों द्वारा निर्वाचन की प्रणाली का अंत कर दिया जाय तथा जनता के 
द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को अंगीकृत कर लिया जाय। उनका यह 
सुझाव सारहीन नहीं प्रतीत होता। आज जबकि नागरिक निर्वाचक-पद के 
लिए प्रत्याशी को मत देते समय यह निश्चित रूप से जानते हैं कि अमुक 
प्रत्याशी राष्ट्रपति-पद के ल्विए, अमुक व्यक्ति को मत देगा, निर्वाचकों के निर्वाचन 
की आवश्यकता रह ही नहीं जावी। 

राष्ट्रपति की वतमान निर्वाचन प्रणाली की इस कारण भी आलोचना की 
जाती है कि निर्वाचकों के निर्वाचन के समय एक राज्य में जिस दल को प्रयुक्त 
मतों का बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के समस्त प्रत्याशी निर्वाचक निर्वाचित 
घोषित कर दिये जाते हैं । इस प्रणाली के परिणामस्वरूप बहुमत पाने वाले दल 
से केवल कुछ कम मतपाने वाले दल का एक भी प्रत्याशी निर्वाचित नहीं 
होता । इस पद्धति के पक्ष में भी अधिक नहीं कहा जां सकता । क्‍ 

उपयुक्त दोनों पद्धतियों में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट ही है। इसके 
: अतिरिक्त भी अनेक बातों में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के 
सम्मेलनों में प्रत्याशियों के नामांकन के समय जैसा वातावरण रहता है, उनमें 
जैसी छुल-कपटपूर्ण यक्तियाँ प्रयक्त की जाती हैं, और नामांकन तथा निर्वाचन 
से धन का जिस प्रकार अनुचित रूप से प्रयोग होता है उसे किसी भी प्रकार 
उचित नहीं माना जा सकता | इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रो० 
लास्की* सरीखे अनेक पर्यवेक्षुकों ने निर्वाचन-प्रणाली को अत्यंत दोषपूर्ण बताते 
हुए उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है । 
शपथ, कार्यकाल, वेतनादि तथा उम्सृक्तियाँ 

शपथ--नव-निर्वाचित राष्ट्रपति को अपना कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व 
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संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति-पद्‌. १३७ 


निम्नलिखित शपथ अथवा प्रतिज्ञान ( 07%72007 ) ग्रहण करनी 
होती है;--- 


“में हृढ़ संकल्प होकर शपथ लेता हूँ ( प्रतिज्ञा करता हूँ ) कि मैं संयक्त 
राज्य के राष्ट्रपति के पद का कार्य भ्रद्धापूषक करूँगा तथा अपनी पूर्ण सामर्थ्य 
से संयुक्त राज्य के संविधान का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षा करूँगा ।”* 

राष्ट्रपति को सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा 
शपथ ग्रहण कराई जाती है। परन्तु यदि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के 
पूर्व किसी कारण से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाये तो उसे तुर्त शपथ अहण 
कराई जाती है। ऐसे अवसर पर किसी भी न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण 
कराई जा सकती है। जब तक राष्ट्रपति शपथ गअरहण नहीं कर लेता तब तक बह 
कोई पद सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकता | 


कार्यकाल--जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं; सन्‌ १७८७ के 
सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में राष्ट्रपति के कार्यकाल के सम्बन्ध में 
' मतैक्य नहीं था। दो वर्ष से लेकर जीवनपर्यन्त कार्यकाल निश्चित किये जाने के 
सुभाव प्रस्तुत किये गये थे । एक बार सम्मेलन ने इस निर्बन्ध के साथ कि एक 
व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति चुना जायगा राष्ट्रपति का कार्यकाल सात वर्ष 
निर्धारित भी कर दिया था, परन्तु उसे इस विनिश्चय में परिवर्तन करना पड़ा । 
अंत में यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वध हो।* 
पुनर्निर्वांचन सम्बन्धी निबन्ध भी समाप्त कर दिया गया। 
, संविधान में पुनर्निर्वाचन पर कोई निर्बन्‍्ध न होने पर भी संयुक्त राज्य में 
यह एक सुदृठढ़ परम्पत बन गई थी कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक इस पद 
पर कार्य न करेगा । इस परम्परा का आरम्म करने का श्रेय संयुक्त राज्य के 
प्रथम तथा द्वितीय शब्ट्रपति जाज॑ वाशिंगटन तथा टॉमस जैफरसन को है। इन 
दोनों से तृतीय बार राष्ट्रपति पद के लिए. खड़े होने का अनुरोध किया गया था, 
परन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वाशिगटन ने अपनी इंद्धा- 


* अनुच्छेद १ धारा (७) 
२ देखिए, अ्रनुच्छेद २ धारा (१) 


१३८ संथक्त राज्य अमेरिका का शासन 


वस्था को तृतीय बार न खड़े होने का कारण बताया था, पर जैफरसन ने स्पष्ट 
रूप से कहा कि तृतीय पदावधि सावंजनिक हित के अश्रनुकूल न होगी।" 
जैफरसन के पश्चात्‌ लगभग सो व्र तक किसी राष्ट्रपति ने तृतीय पदावधि के 
लिए, खड़े होने की इच्छा न की। राष्ट्रपति आन्ट और थियोडोर रूजवेल्ट ने इस 
परम्परा को तोड़ने का प्रयत्न किया, पर असफल रहे। इनमें प्रथम को दलीय 
सम्मेलन द्वारा नामांकित नहीं किया गया और द्वितीय को निर्वाचन में पराजित 
होना पड़ा। सन्‌ १९४० में राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट के तृतीय पदावधि 
के लिए चुने जाने का कारण यत्रपि.मुख्यतः विश्वयुद्धजनित परिस्थितियाँ थीं, 
परन्तु उससे इस परम्परा का अंत हो गया। सन्‌ १९४४ में रूजवेल्ट चतुथ बार 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । यह एक असाघारण महत्व की घटना थी। इसकी 
पुनरावृत्ति रोकने के लिए कांग्रेस के समज्ष संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव 
रखा गया । सन्‌ १९४७ में कांग्रेस के द्वारा पारित हो जाने पर बाइसवाँ संशोधन 
राज्यों के पास भेजा गया और तीन-चौथाई राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होने पर 
सन्‌ १९५१ में प्रवर्तित हो गया। इस संशोधन के अनुसार कोई व्यक्ति दो बार 
से अधिक राष्ट्रपति-पद के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता तथा कोई ऐसा 
व्यक्ति जिसने किसी ऐसी पदावधि ((6777) में जिसके लिए कोई अ्रन्य व्यक्ति 
राष्ट्रपति चुना गेया हो, दो वर्ष से अधिक तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है 
अथवा जो दो वर्ष से अधिक तक कायकारी राष्ट्रपति रहा है, एक बार से अधिक 
राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति 
पद के लिए. पुननिर्वाचन पर प्रतिबंध लगवाने के प्रयत्न सन्‌ १९१२ से किये 
जा रहे थे, पर कांग्रेस के दोनों सदनों ने इस सम्बन्ध में सन्‌ १९४७ में ही 
प्रस्ताव पारित किया।* 

वेतन, भत्ते श्रादि--संयक्त राज्य के संविधान में राष्ट्रपति को दिये जाने 
वाले वेतनादि का उल्लेख नहीं है। उसमें केवल यही उपबन्ध है कि राष्ट्रपति 
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२ सन्‌ १९१२ में सिनेट ने राष्ट्रपति का कार्यकाल छुः वर्ष करने तथा 
राष्ट्रपति-पद के लिए. पुननिर्वाचन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव 'पारित कर 
दिया था, पर प्रतिनिधि सभा ने उसे पारित नहीं किया |... 


संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति-पद १३९, 


को निर्धारित समय पर अपनी सेवाओं के लिए प्रतिकर (८०7८7६दवत०) 
मिलेगा ।। आजकल राष्ट्रपति को एक लाख डालर वार्षिक वेतन मिलता है। 
इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने उसे नब्बे हजार डालर वार्षिक कर-मुक्त भत्ता दिये 
जाने की व्यवस्था की है। इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रपति को अन्य बहुत से भत्ते 
आदि मिलते हैं । राष्ट्रपति को एक सुसजित वायुयान, जलयान तथा निवास- 
स्थान (%४४॥7८ ॥40056) भी मिलता है। यद्यपि राष्ट्रपति का वेतन तथा उसे 
उपलब्ध सुविधाएँ स्पष्टत: ही पर्यात हैं, परन्तु अनुमान किया गया है कि ब्रिटेन के 
के नरेश तथा कुछ यूरोपीय देशों के प्रधान कार्यपालिका अधिकारी को संयुक्त राज्य 
के राष्ट्रपति से भी अधिक आय तथा सुख-सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं| किसी राष्ट्रपति 
की पदावधि में उसके वेतन में बृद्धि या कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति 
अपनी पदावधि में संयुक्त राज्य अथवा उसके किसी राज्य से अन्य किसी प्रकार 
की उपलब्धियाँ ( &770[प्7९7४8 ) प्राप्त नहीं कर सकता | 

राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ--प्रत्येक देश में कार्यपालिका के प्रधान को कुछ 
उम्मुक्तियाँ ( 477प76८४ ) प्राप्त होती हैं। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की 
उम्मुक्तियों के सम्बन्ध में यद्यपि संविधान मौन है परन्तु न्यायालयों ने उनका 
अस्तित्व स्वीकार किया है। राष्ट्रपति को किसी न्यायालय में साज्ञी या प्रतिवादी 
के रूप में नहीं बुलाया जा सकता | केवल सिनेट में महामियोग (77[722८7- 
770270) की सुनवाई के समय ही राष्ट्रपति को बुलाया जा सकता है। एक बार 
संयक्त राज्य के एक दोरा न्यायालय ((.८पा (_. ०प४४) ने राष्ट्रपति जैफरसन 
को न्यायालय में उपस्थित होने .को कहा था, परन्ठु उन्होंने ऐसा करने से इस 
कारण इन्कार कर दिया कि न्यायालय को उन्हें बुलाने का अधिकार ही नहीं है। 
उन्होंने प्रश्न किया कि यदि कार्यपालिका का प्रधान न्यायपालिका की आशश्रों के 
अधीन हो और उसकी आज्ञा के उल्लंघन के लिए. दण्ड का भागी हो तो क्या 
कार्यपालिक न्यायैपालिका के प्रभाव से स्वतन्त्र होगी १ बाद में सर्वोच्च न्यायालय 
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ने अपने एक निर्णय में यह स्वीकार किया कि राष्ट्रपति अपनी सांविधानिक 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अन्य सभी विभागों के प्रभाव से मुक्त है।' 
एक अन्य मामले में यह निश्चित हुआ कि राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश 
( ॥7270%7708 ) श्रथवा आदेश ( 0]०7०८४०४ ) के लेख भी जारी नहीं 
किये जा सकते |* राष्ट्रपति यदि स्वयं चाहे तो वह साक्षी ( ए00655 ) के 
रूप में न्यायालय भें उपस्थित हो सकता है । 
राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अहंताएं द 

संविधान में उल्लिखित अहंताएँ--संविधान में राष्ट्रपति-पद के लिए 
जिन अहताओ्ं ( १०४।८६४०४३ ) का होना आवश्यक बताया गया है 
उनकी संख्या अधिक नहीं है |? स्व प्रथम, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये 
प्रत्याशी को संयक्त राज्य का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक है | इस निबेन्ध 
से उन व्यक्तियों को मुक्त रखा गया था जो संविधान के अ्रज्ञीकृत किये जाने के 
समय संयुक्त राज्य के नागरिक थे। इस उपबंध के संविधान में सम्मिलित किये 
जाने का कारण यह था कि सांविधानिक सम्मेलन के श्रनेक सदस्यों का जन्म 
संयक्त राज्य के राज्य-क्षेत्र के बाहर हुआ था। राष्ट्रपति-पद्‌ के लिए निर्वाचित 
होने वाले व्यक्ति की आयु पेंतीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। यह भी. 
आवश्यक है कि उसने कम से कम चोदह वर्ष तक संयुक्त राज्य में निवास किया 
हो, यद्यपि चौद॒ह वर्ष तक अनवरत (८078८८८८४८) निवास की आवश्यकता 
नहीं है । 

ग्रन्य अहंताएँ--यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति पद के लिये उपयुक्त 
अहंताओं के अतिरिक्त अन्य किसी अहता का उल्लेख नहीं है, परन्तु यह समभना 
असछ्ूत होगा कि राष्ट्रपति-पद के लिये अन्य किसी अहता की आवश्यकता नहीं 
है। संविधान में उल्लिखित न होने पर भी कुछ अहंताएँ सांविधानिक 
अहंताओ्रों के समान ही आवश्यक सिद्ध हुईं हैं, जिनका उल्लेख यहाँ कर देना 
आवश्यक है। 
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अब तक का अनुभव यह सिद्ध करता है कि संविधान में विभिन्न जातियों 
तथा धर्मों के लोगों की समानता की घोषणा किये जाने के बावजूद भी किसी 
नीग्रो नागरिक अथवा किसी कैथोलिक या यहूदी का राष्ट्रपति निर्वाचित होना 
लगभग असम्भव ही है। वस्वुतः कोई प्रमुख राजनीतिक दल निकट भविष्य में 
किसी श्वेतांग तथा प्रोटेस्टेंट मतावलम्बी के अतिरिक्त अ्रन्य किसी नागरिक को 
अपना प्रत्याशी नामांकित करेगा, यह संदेहजनक है। इसी प्रकार किसी स्त्री के 
राष्ट्रपति-पद के लिये निर्वाचित होने पर कोई प्रतिबन्ध न होते हुए भी ऐसा 
होना श्रसम्भव ही है । प्रो० ब्रॉगन का मत है कि यदि कोई दल किसी स्त्री को 
राष्ट्रपति-पद के लिए नामांकित करेगा तो वह जितने पुरुषों का मत अधिक 
पायैगी उससे अधिक स्त्रियों के मतों से हाथ धो बैंठेगी ।* 


ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति-पद पर बड़े तथा घनी जनसंख्या वाले 
राज्यों का एकाधिकार-सा है। ऐसे अनेक राज्यों के नाम गिनाये जा सकते हैं 
जहाँ से आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं चुना गया। इसका कारण स्पष्ट ही है; बड़े 
राज्य के निवासी को प्रत्याशी घोषित करने वाला राजनीतिक दल एक छोटे राज्य 
के निवासी को प्रत्याशी घोषित करने वाले दल से अधिक मत पाने की आशा 
कर सकता है। इस सम्बन्ध में एक रोचक तथ्य यह है कि राजनीतिक दलों के 
नेता उस राज्य से अपना प्रत्याशी नामांकित नहीं करते जिसके मतदाताओं पर 
उनका श्रत्यधिक प्रभाव होता है। राष्ट्रपति-गपद के लिए ऐसे राज्य के प्रत्याशी 
को नामांकित किया जाता है जहाँ दल का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है और 
जहाँ के प्रत्याशी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण अधिक मत पाने की आशा 
रहती है । 


यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति-पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी प्रकार के 
अनुभव को आक्श्यक नहीं ठहराया गया है, परन्तु व्यवहार में ऐसे ही व्यक्ति 
राष्ट्रपति चुने जाते हैं जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में कार्य का पर्यात अनुभव हो । 
..स्वभावतया राजनीतिक दल प्रत्याशी नामांकित करते समय यह ध्यान रखते हैं 
कि प्रत्याशी लोकप्रिय हो और इस बात का निर्णय कि कौन व्यक्ति कितना लोक- 
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ग्रिय है पिछली सफलताओं के आधार पर ही किया जा सकता है। यही कारण 
है कि बड़े राज्यों के गवर्नरों की राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नामांकित किये 
जाने की अधिक सम्भावना रहती है। सिनेट के सदस्यों की लोकप्रियता भी उन्हें 
निर्वाचन में प्राप्त मतों से विदित हो ज्यती है और इस कारण गवनरों के 
पश्चात्‌ सिनेठ के सदस्यों को ही राष्ट्रपति पद के लिए प्रश्रय दिया जाता है । 
कभी-कभी मंत्रिमण्डल के सदस्यों में से भी किसी को राष्ट्रपति-पद्‌ के लिए 
प्रत्याशी चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति टैफ्ट और हूवर राष्ट्र के सर्वोच्च पद के 
लिए निर्वाचित होने के पूव मन्त्रमएडल के सदस्य रह चुके थे | परन्तु कुछ 
लेखकों का मत है कि दीघ काल का राजनीतिक अनुभव राष्ट्रपति बनने में 
सहायक नहीं होता । यह स्वाभाविक ही है कि दीघ काल तक राजनीतिक क्षेत्र 
में कार्य करने वाले व्यक्ति से बहुत-से व्यक्ति असंतुष्ट हों और इस कारण उसका 
प्रचल विरोध करें | ऐसे व्यक्ति की दुबलताएँ भी स्पष्ट हों जाती हैं। इसी कारण 
दीर्धकालीन राजनीतिक अनुभव राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के 
लिये अनिष्टकर सिद्ध होता है। प्रो० मनरो का मत है कि राष्ट्रपति पद के 
प्रत्याशी को अनुमव होना चाहिए, पर बहुत अधिक नहीं | 


यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए. न्यूनतम आयु पेतीस 
वर्ष निश्चित की गई है पर व्यवहार में प्राय: पचास वध से अधिक श्रायु के 
व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नामांकित किये जाते हैं।... 
.. जनता द्वारा राष्टपति में अपेक्तित वेयक्तिक गएण--लाडे ब्राइस ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'माडन डेमाक्रेसीज” में उन वैयक्तिक शुणों का भी उल्लेख 
किया है जिनकी जनता राष्ट्रपति से अपेक्षा करती है।* उनके मतानुसार प्रबल 
व्यक्तित्व जनता को सर्वाधिक आक्ृष्ठ करता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से 
ही वह सफल नेतृत्व की आशा कर सकती है। उत्साह, साहस, चतुराई तथा 
नोद्धिक शक्ति वाला व्यक्ति सहज ही जनता को प्रिय लगता है। यदि प्रत्याशी 
उत्तम वक्‍ता हो तो यह उसके लिए लाभकर सिद्ध होता है। इन शुणों के 
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अतिरिक्त जनता यह भी चाहती है कि राष्ट्रपति-पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति 
सच्चरित्र तथा ईमानदार हो। कम से कम उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई 
आरोप तो नहीं ही होना चाहिए. | इन सब शुर्ों के अतिरिक्त प्रत्याशी को सदैव 
प्रसन्‍नवदन दिखना चाहिए । इससे जनृता बहुत अधिक प्रमाबित होती है। 
राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी का चुनाव करते समय जनता की रुचि का विशेष 
ध्यान रखते हैं, क्योंकि यदि उनका प्रत्याशी जनता को प्रभावित नहीं कर सकता 
तो उसके सफल होने की आशा कैसे की जा सकती है। 


राष्ट्रपति को पद से हटाने की पद्धति--संयुक्त राज्य के किसी राष्ट्रपति 
को उसका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व केवल महामियोग ([:0०2८777८7/) 
की कार्यवाही के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता हैं। महामियोग का कारण 
देशद्रोह, भ्रष्शाचार अथवा कोई अन्य गम्मीर अपराध, तथा असदाचरण 
(77780९07०%7007) ही हो सकते हैं। राष्ट्रपति पर मंहामियोग लगाने का 
अनन्य अधिकार प्रतिनिधि समा (0086 ० 0॑ [१८७०॥८४८०(॥४४८४) को 
प्राप्त है। यदि प्रतिनिधि सभा बहुमत से राष्ट्रपति पर महामियोग लगाती है, 
तो सिनेट में उसकी सुनवाई होती है। इस अवसर पर सिनेट की अध्यक्षता 
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति' को दो-तिहाई 
बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही दोषी ठहराया जा सकेतां है। महाभियोग के 
द्वारा दंड के रूप में राष्ट्रपति को केवल पद से हटाया जा सकता है तथा अनहीं- 
कृत (084८०) किया जा सकता है। परन्तु बाद में उस पर सामान्य 
प्रक्रिया के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। द 


पु 


अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत 
नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महामियोंग लगाया गया था 
परन्तु उन्हें दोषी न ठहराया जा सका | अन्य किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महा- 
मियोग नहीं लगाया गया है। 


भ्रध्याय ८ 
राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा ऋृत्य 


संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को आज इतनी विस्तृत तथा व्यापक शक्तियाँ प्राप्त 
हैं कि उसे विश्व के सांविधानिक राज्यों के पदाधिकारियों में सर्वाधिक शक्ति- 
संपन्न कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा |" लाडं ब्राइस ने तो उसके द्वारा प्रयुक्त 
शक्तियों तथा उसे प्राप्त सम्मान को ध्यान में रखते हुए, उसे ऐसा “निर्वाचित 
नरेश” बताया है जो शासन भी करता है ओर राज भी ।* जब हम इस तथ्य 
पर ध्यान देते हैं कि संविधान-निर्माता राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने 
के पक्ष में न थे और इसी कारण उन्होंने उसे इनी-गिनी शक्तियाँ ही सौंपी थीं, 
तो हमें राष्ट्रपति की वर्तमान स्थिति पर निश्चय ही आश्चर्य होता है।. आज 
उसके द्वारा अनेक ऐसी शक्तियाँ प्रयुक्त .की जाती हैं जिनका प्रयोग करने की 
शक्ति उसे संविधान में किसी स्थान पर प्रदान नहीं की गई है ।. इसी कारण 
हम पहले राष्ट्रपति की शक्तियों के खोतों पर तथा तत्पश्च।त्‌ उसकी शक्तियों 
ओर कृत्यों पर विचार करेंगे । 
राष्ट्रपति की शक्तियों के स्नोत--राष्ट्रपति की शक्तियों के चार मुख्य लोत 
हैं। ये हैं;--( १) संविधान, (२) संधीय विधियाँ (०0८४७) 995), (३) 
न्यायिक विनिश्चय, तथा (४) प्रथाएँ | इनमें से केवल प्रथम के बारे में ही 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उससे राष्ट्रति को कौन-कौन 
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शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। शेष खोतों से प्राप्त समस्त शक्तियों का परिंगणन करना 
संभव नहीं है, इस कारण हम केवल प्रत्येक खोत से प्राप्त मुख्य शक्तियों के 
उदाहरण मात्र का उल्लेख करेंगे | 
. १. संविधान--संयक्त राज्य के संबिधान के द्वितीय अनुच्छेद की दूसरी 
धारा मे राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। रक्षेप में ये शक्तियाँ निम्नलिखित 
हैं:--संधीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, सिनेट की मंत्रणा तथा सहमति 
से संधियाँ करना, अपराधियों को ज्ञमा करना, कांग्रेस के विशेष सत्र बुलाना, 
कांग्रेस द्वारा पारित विधियों पर अमिषेधाधिकार का प्रयोग करना, विभिन्न 
कार्यपालिका विभागों के प्रमुखों से आख्याएँ (:200708) माँगना, स्थल तथा 
अल-सेना के प्रधान-सेनापति के रूप में कार्य करना | विधियों के निष्ठापूवक 
कार्यान्‍वय का ध्यान रखना तथा संविधान का संरक्षुण करना । राष्ट्रपति की इन 
शक्तियों की संविधान में संशोधन किये बिना अपहृत नहीं किया जा सकता । 
संविधान में राष्ट्रपति की जिन शक्तियों का उल्लेख है, वे सामान्य हैं। दूसरे 
शब्दों में शक्षितयों के विवरण का उल्लेख नहीं है । 
२. संघीय विधियाँ--राष्ट्रपति की शक्तियों का दूसरा मुख्य खोत समय- 
समय पर कांग्रेस द्वारा पारित ऐसे अधिनियम हैं जिनमें राष्ट्रपति को स्वविवेक 
से कार्य करने का अधिकार दिया जाता है । यद्यपि कांग्रेस अपनी विधि-निर्माण 
शक्ति को प्रत्यायोजित (6०02290८) नहीं कर सकती, पर वह सामान्य नियम 
बना कर विवरण संबंधी निश्चय राष्ट्रपति पर छोड़ सकती है। सन्‌ १९३३-३५ के 
काल में आर्थिक संकट से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए, उसने 
अनेक बार ऐसा किया था। सन्‌ १९४१ के 'लीज ऐड लेश्ड बिल! (,८986 
270 ॥,८00 9) के द्वारा कांग्रेस ने राष्ट्रपति को मितरराष्ट्रों की शस्त्रास्त्र से 
सहायता करने का अधिकार प्रदान किया था | कभी-कमी तो सर्वोच्च 
न्यायालय को अपने निर्णय के द्वारा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में बृद्धि 
को अवेैधानिक भी घोषित करना पड़ा है।'* 


१ उदाहरणाथ, सर्वोच्च न्यायालय ने सन्‌ १९३६ में राष्ट्रीय पुनरुद्धार 
अधिनियम ( ]२३४४०४७  ४८००ए८४ए ०६) को अवैध घोषित करने के जो दो 


कारण दिये थे उनमें एक यह था कि इसके द्वारा कांग्रेस ने अपनी शक्तियों को 
प्रत्यायोजिब किया था जब कि वह ऐसा नहीं कर सकती | 
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३. न्यायिक विनिश्चय--न्यायालयों के विनिश्चयों (( 0०४४ 6८८७।079) 
के द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में इृद्धि हुईं है। संविधान के उपबंधों की व्याख्या 
न्यायालय करते हैं और अनेक अवसरों पर उन्होंने उनकी ऐसी व्याख्या की है 
कि उससे राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुईं है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रश्नों 
के सम्बन्ध में संविधान मौन है और ऐसे प्रश्नों पर न्यायालयों का निर्णय ही 
अंतिम होता है। उदाहरणाथथ, संविधान में राष्ट्रपति को पदाधिकारियों की नियुक्ति 
करने का अधिकार तो दिया गया है पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह 
उन्हें पदच्युत कर सकेगा या नहीं । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया 
गया है कि कया उनकी नियुक्ति की भाँति उनकी पदच्युति के लिए भी सिनेट की 
सहमति आवश्यक होगी । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक विनिश्चय में यह 
घोषित किया है कि राष्ट्रपति, बिना सिनेट की मंत्रणा या सहमति के, पदाधिकारियों 
को पदच्युत कर सकता है ।* राष्ट्रपति ट्रमैन ने इसी शक्ति के अधीन जनरल 
मैकार्थर को सुदृर-पूर्व में संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के प्रधान सेनापति-पद से 
पदच्युत किया था। 

४. प्रथाएं--राष्ट्रपति के द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का खोत प्रथाएँ भी हैं । युद्ध, 
आंतरिक अशांति तथा आर्थिक अव्यवस्था सरीखे राष्ट्रीय संकट के अवसरों 
पर राष्ट्रपति को अश्रनेक ऐसे काय करने पड़ते हैं जिन्हें करने का स्पष्ट अधिकार 
उसे प्रास नहीं होता | कालांतर में बहुधा यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति 
को उन कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य के इतिहास 
के धआरंभिक काल में राष्ट्रपति वाशिंगगन ने 'हिस्की विद्रोह! ( ७]95ए २९- 
०८07 ) के समय आंतरिक अशांति को दबाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
ले लिया, यद्यपि संविधान में उसके इस उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं था। तब 
से यह राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों में सम्मिलित माना जाता है। राष्ट्रपति ट्रमैन ने 
कांग्रेस से परामश लिये बिना ही कोरिया में संयुक्त राज्य की सेनाओं को संयुक्त 
राष्ट्र की सदस्यता के उत्तरदायित्वों की पूर्ति के नाम पर भेज दिया, यद्यपि कांग्रेस 
ही युद्ध की घोषणा कर सकती है । राष्ट्रपति ट्रमैन के इस कार्य को अनुचित नहीं 
ठहसया गया ओर इस कारण राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रास हो गया। 





| ]॥ए८४६ #, [रतष्त छा... 
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राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्गीकरण--राष्ट्रपति की शक्तियों का विभिन्न 
लेखकों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है | जहाँ मनरो ने उन्हें सात वर्गों 
में विभक्त किया है वहाँ आग और रे तथा हैराल्ड जिक ने उन्हें केवल तीन 
स्थूल वर्गों में विभक्त कर प्रत्येक वर्ग को अनेक उपवर्गों में विभक्त किया है-- 
यद्यपि इन दोनों के वर्गीकरण में भी अंतर है। अध्ययन की सुविधा के लिए 
हम भी राष्ट्रपति की शक्तियों को पहले कुछ स्थूल वर्गों में विभक्त करेंगे और 
फिर प्रत्येक वर्ग में आने वाली मुख्य शक्तियों का प्रुथक-पुथक उल्लेख करेंगे। 
शक्तियों की प्रकृति के आधार पर उनके निम्न तीन वर्ग बनाये जा सकते हैं 

१. कायपालिका शक्तियाँ 

. २. विधायिनी शक्तियाँ 

२. दल तथा राष्ट्र के नेता के रूप में शक्तियाँ 

शक्तियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उपयुक्त निश्चय कर हम प्रत्येक वर्ग 
की शक्तियों पर कुछ अधिक विस्तार से विचार करेंगे | 


राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ 


जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, संविधान के अनुसार संयक्त राज्य 
की समस्त कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्रपति में निहित है । “कार्यपालिका-शक्ति? का 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापक तथा अस्पष्ट है | इस शक्ति में हम निम्नलिखित शक्तियों 
तथा कृत्यों की गणना कर सकते हैं ४... श्र क्‍ 

(१) विधियों को प्रवर्तित करने तथा व्यवस्था-स्थापन की शक्ति, (२) सच्छीय 
शासन के प्रशासनीय अज्ञों के अधीक्षण की शक्ति, (३) सद्ठछीय पदाधिकारियों 
की नियक्त तथा पदच्यत करने की शक्ति, (४) क्षमादान वथा प्रविल्म्बन 
(+८०7८ए८) की शक्ति, (५) वैदेशिक सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्तियाँ, तथा 
(६) स्थल तथा जलै-सेना का संचालन करने की शक्ति | 

९. विधियों का प्रवतेन तथा व्यवस्था-स्थापन--संविधान में राष्ट्रपति का 
यह एक कर्तव्य बताया गया है कि वह “यह ध्यान रखे कि विधियों को श्रद्धा- 
पूर्वक कार्यान्िवित किया जाता है।”* राष्ट्रपति-पद्‌ की शपथ में भी राष्ट्रपति को 


१ अनुच्छेद २ धारा (३) 
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“संविधान के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षा” का भार सौंपा गया है। इन 
सांविधानिक उपबन्धों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधियों को प्रवर्तित कराने 
का मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही है| विधियों को प्रवर्तित करने के अधिकार 
में ही संधियों को प्रवर्तित करने की शक्ति भी सम्मिलित मानी जाती है, क्योंकि 
संधियाँ भी कांग्रेस द्वारा निर्मित विधियों के समान ही प्रमाव रखती हैं। यहाँ यह 
ध्यान रखना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को विधियों के ओचित्य या अनोौचित्य 
अथवा उनकी सांविधानिकता के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने का अधिकार 
नहीं है; यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। कांग्रेस द्वारा 
बनाई हुई ऐसी विधियों को भी जो संविधान का श्रतिक्रमण करती हों पर जिन्हें 
सर्वोच्च न्यायालय ने अनेध घोषित न किया हो, प्रवर्तित करने के लिए राष्ट्रपति 
बाध्य है। यद्यपि राष्ट्रपति के इस कृत्य के महत्व के सम्बन्ध में दो मत नहीं 
हो सकते, पर राष्ट्रपति को विधियों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अधिक कार्य नहीं 
करना होता । यह कार्य विभिन्न सच्लीय अधिकारियों के द्वारा यथाक्रम होता 
रहता है | 
विधियों के प्रवतन से ही संबंधित राष्ट्रपति का राष्ट्र में व्यवस्था बनाये 
रखने का कृत्य है | स्पष्ट ही है कि अव्यवस्था के काल में विधियों को प्रवर्तित 
करना संभव नहीं है | संविधान में इस संबंध में कोई उपबंध न होने पर भी 
ग्रव यह निश्चित हो चुका है कि किसी राज्य में व्यवस्था भंग होने पर राष्ट्रपति 
राज्य-शासन के अनुरोध के अभाव में भी आवश्यक पग उठा सकता है। यहाँ 
तक कि वह राज्य-शासन के विरोध की भी अवहेलना कर सकता है । खशहयुद्ध के 
काल में राष्ट्रपति लिंकन द्वारा उठाये गए पग सवंविदित हैं। अन्य अवसरों 
पर भी राष्ट्रपतियों ने शांति व व्यवस्था बनाये रखने के लिए. आवश्यक कार्य- 
'बांही की है ।* बस्तुतः विधियों को प्रवर्तित करने की शक्ति का महत्व आंतरिक 
अशांति अथवा युद्ध आदि के काल में ही विद्त होता है । 
२. प्रशासनिक अंगों का भ्रधीक्षण----संयुक्त राज्य में सच्लीय शासन 


१ राष्ट्रपति क्लीवलैंड ( (.०४८!४०० ) ने अपनी पदावधि के काल में 
इलिनाइस ( !!7075 ) राज्य में डाक की रक्षा के लिए. सैनिक भेजे थे 
ओर उन्होंने उस राज्य के गवनर के विरोध की कोई चिन्ता नहीं की थी। 
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के अधीन आज बीस लाख से अधिक पदाधिकारी तथा कर्मचारी कार्य करते 
हैं ।! संविधौन-निर्माताओं ने कमी यह कल्पना भी न की होगी कि संयुक्त 
राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कमी इतना विशाल रूप ले लेगी। यही कारण 
है कि उन्होंने संविधान में प्रशासनिक ढाँचे के स्वरूप अथवा उसके अधीक्षण 
के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की । परन्तु संविधान के विकास के साथ 
विभिन्न प्रशासनिक अंगों के अधीछुण की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो गई है। 
वस्तुत: ऐसा होना आवश्यक भी है, अन्यथा राष्ट्रपति विधियों के प्रवर्तन संबंधी 
अपने कृत्यों को पूर्ण न कर सकेगा। द 


प्रशासनिक अंगों का राष्ट्रपति द्वारा अधीक्षित होना इसलिए भी आवश्यक 
है कि वर्तमान काल की जटिल सामाजिक और आश्िक दशाश्रों में कांग्रेस 
प्रत्येक विषय पर पूर्ण विवरणयुक्त विधियाँ नहीं बना सकती। उसे अनेक 
विषयों में कार्यपालिका को स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार प्रदान करना 
होता है । इसी अधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रपति विभिदऋ्र आदेश और अनुदेश 
जारी करता है जिनसे शासुन-कार्य में एकसूत्रता स्थापित की जाती है। जैसे-जैसे 
सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था अधिक जटिल होती जा रही है वैसे ही वैसे 
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति ( (0£602706-774/779 
7०८४ ) विस्तृत होती जा रही है । राष्ट्रपति हूवर के काल में आर्थिक संकट 
के कारण उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए इस शक्ति का व्यापक 
प्रयोग हुआ, परन्तु राष्ट्रपति रूजबैल्ट के कार्यकाल में तो इस शक्ति का इतना 
अधिक प्रयोग हुआ कि अनेक उदार विचारों के राजनीतिज्न भी भयाक्रांत 
हो उठे | अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कांग्रेस द्वारा 
पारित राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार अधिनियम ( 'कप00%) तेप्रशडांदन 
६९८८०ए०८ए ८ ) इस कारण अवैध है कि इसके द्वारा कांग्रेस 
ने अपनी विधि-निर्माण शक्ति को राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर दिया 


१ सन्‌ १९४५ में महायुद्धजनित परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या 
तीस लाख तक पहुँच गई थी, परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ उनकी संख्या 
में कमी कर दी गईं । 


१५० संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


है।' सन्‌ १९४० के पश्चात्‌ राष्ट्रपति रूजबैल्ट द्वारा अध्यादेश जारी करने 
की शक्ति का पुनः अत्यन्त व्यापक प्रयोग किया गया। पहायुद्ध के कारण 
उत्पन्न राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुए इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी 
कुछ अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाथा। यद्यपि “कार्यपालिका आदेशों” के 
प्रति सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण बदलता रहा है, पर यह उसने सदैव 
स्वीकार किया दै कि युक्तियुक्त सीमाओं के अन्तर्गत इनका जारी किया जाना 
अवैध नहीं है । क्‍ 

यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अध्यादेश ((0:078706) 
अथवा अनुदेश ( [78:7ए८९८078 ) आदि जारी करने में राष्ट्रपति का बहुत 
अधिक सक्रिय माग नहीं रहता । अधिकतर वें विभिन्न विभागों के प्रधानों के 
द्वारा तैयार किये जाते हैं और अपने मूल रूप में अथवा कुछ संशोधन के साथ 
राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित (9707प्8&76) कर दिये जाते हैं। कभी-कभी 
राष्ट्रपति को कुछ कठनाइयाँ उलन्न होने पर प्रशासनिक अंगों के अधीक्षण 
सम्बन्धी कार्य में विशेष अमिरुचि लेनी पड़ती है पर ऐसा अपवादस्वरूप ही 
होता है | व्यवहार में अधीक्षण सम्बन्धी शक्ति का प्रयोग विभागाध्यक्षों के 
द्वाश ही होता है । | 

पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा पदच्युति--संविधान में राष्ट्रपति को 
सिनेट की “मंत्रणा और सहमति” से राजदूतों, वाणिज्यदूतों तथा अन्य 
सार्वजनिक मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य ऐसे समस्त 
सं्रीय पदाधिकारियों की, जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में संविधान में अन्य कोई 
व्यवस्था नहीं है तथा जिनके पदों की सृष्टि विधि के द्वारा हो, नियुक्ति करने 





- १ब्रो> जिंक के अनुसार जब इस अधिनियम की वैधानिकता पर विचार 
करते समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस अधिनियम के अधीन जारी 
किये गये “कार्यपालिका आदेशों” की प्रतियाँ माँगीं तो शासन-विभागों को यह 
स्वीकार करना पड़ा कि वे उन सब्चको प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। यह 
राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अत्यधिक प्रयोग के कारण 


उत्पन्न हुईं अव्यवस्थित दशा का उदाहरण है। देखिए प4एणव 270 ०: 
८४... [2- 280. ह ह 
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का अधिकार दिया गया है। साथ ही कांग्रेस को यह शक्ति प्रदान की गईं है 
कि वह ऐसे निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों की, जिनके बारे में वह उचित समम्े, 
नियुक्ति करने की शक्तित अकेले राष्ट्रपति में, न्यायालयों में अथवा विभागाध्यक्षों 
में विधि द्वारा निहित कर सकती है ।१ इस सम्बन्ध के अनुसार राष्ट्रपति की 
पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति पर दो निर्बंध हैं--(१) अधिक 
महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए. सिनेट की सहमति लेना अनिवाय होता है 
तथा (२; कांग्रेस निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति 
राष्ट्रति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को भी सौंप सकती है । 

संविधान में निम्न और उच्च पदों में भेद करने की कोई कसौदी न दी गई 
होने के कारण कांग्रेस को हो पदाधिकारियों का वर्गीकरण करने की शक्ति प्राप्त 
है | व्यवहार में सद्डीय पदाधिकारियों में से अधिकांश निम्न श्रेणी में ही आते 
हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती । श्रतुमान किया गया है कि 
लगभग बीस लाख पदों में से ऐसे पदों की संख्या केवल सोलह हजार है, 
जिन पर राष्ट्रपति द्वारा सिनेट की सहमति से नियुक्ति की जाती है । शेष पदों में 
से प्रायः अस्सी प्रतिशत पर नियुक्तियाँ गुणों के आधार पर लोक सेवा आयोगों 
(ठरां] $०००४०९ (००7०॥7४$अ०79) के द्वारा की जाती हैं। शेष बीस प्रतिशत 
पदों पर नियुक्तियाँ बिभागीय अथवा न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा की जाती 
हूँ । संयुक्त राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना उस समय हुईं जब सन्‌ १८८१ 
में एक पदाकांद्ी ने निराश होकर राष्ट्रयति गारफील्ड की हत्या कर दी थी। उसके 
पूर्व समस्त नियुक्तितियाँ राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती थीं। उस समय छूट प्रणाली 
( 5/00]8 5ए४८४८7 ) का प्राधान्य था जिसके अनुसार विजयी राजनीतिक 
दल सद्डीय शासनिक पदों को दल के समर्थकों में लूट के माल के सामान 
वितरित करता था। लोक सेवा आयोग की स्थापना से यद्यपि लूट प्रणाली 
का पूर्णतः अन्त नहीं हुआ, पर उसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित हो गया है। अब 
केवल ऐसे पदों पर ही राष्ट्रपति अपने समर्थकों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें 
कांग्रेस ने अधिक महत्व के पद माना है । ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए भी 
सांविधानिक उपबन्ध के अनुसार सिनेठ की सहमति आवश्यक होती है। 


अनुच्छेद २ धारा (२) 


हरे संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


हैमिल्टन के कथनानुसार सांविधानिक सम्मेलन ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में 
सिनेट की मंत्रणा और सहमति प्राप्त करने की प्रणाली इसलिए नहीं अपनाई 
कि राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व कम हो जाय, वरन्‌ उसका उद्देश्य पक्षुपातपूर् 
नियुक्तियों को रोकना था | ? 

व्यवहार में सिनेय प्राय: सदैव ही राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्यों की 
नियुक्ति पर अपनी सहमति दे देती है । अब तक सिने: द्वारा केवल छः 
मंत्रियों की नियुक्तियों को रद्द किया गया है। सिनेट द्वारा कार्यपालिका विभागों 
के इन उच्चतम अधिकारियों की नियुक्ति पर आपत्ति न करने का कारण यह 
है कि उनके आधिकारिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है। पर 
विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नियुक्तियों का सिनेट 
में तीव्र बिरोध किया जाना असाधारण बात नहीं है । यदि सिनेट किसी पद 
प्र राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति का अनुसमर्थन नहीं करती तो राष्ट्रपति द्वारा 
दूसरा नाम प्रस्तावित किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है 
कि सिनेट केवल राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सहमति या असहमति 
व्यक्त कर सकती है; वह स्वयं कोई नाम प्रस्तावित नहीं कर सकती। राष्ट्रपति द्वारा 
की गई नियक्तियों का अनुसमथन या रद्द किया जाना बहुत कुछ इस तथ्य 
पर निभर करता है कि राष्ट्रपति के दल्ल की सिनेट में क्या स्थिति है। यदि 
राष्ट्रति के दल का बहुमत हो ओर दल के सदस्यों में पारस्परिक विवाद न 
हो तो सिनेट द्वारा राष्ट्रति के नामांकनों का विरोध किये जाने की अधिक 
संभावना नहीं रहती । परन्तु इसके विपरीत यदि सिनेट में राष्ट्रपति के विरोधी 
दल का बहुमत हो तो नियक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को पर्याप्त कठिनाई 
का सामना करना पड़ सकता है | 

सिनेट की शिष्टता-जिन पदों पर राष्ट्रपति के द्वारा सिनेट की सहमति 
से नियक्तियाँ की जाती हैं, उन पर नियक्तियों के सम्बन्ध से अब एक सुदृढ़ एवं 
महत्वपूर्ण परम्परा बन गई है । जिस राज्य में नियक्ति की जाती है, उस राज्य 
के सिनेट-सदस्यथ जिस व्यक्ति के नाम को स्वीकृत कर लेते हैं उसी व्यक्ति के 
नामांकन पर सिनेट का अनुसमर्थन प्राप्त हो जाता है । इस प्रथा को सिनेय की 
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शिष्टता ($20%४077% (:००7४८४ए) कहते हैं। इस प्रथा के कारण राष्ट्रपति 
किसी पद के लिए किसी व्यक्ति का नामांकन करने के पूर्व ही उस राज्य के 
अपने दल के सिनेट-सदस्यों की सहमति प्राप्त कर लेता है । वस्तुतः सिनेट 
के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किये जाने की ग्रवोक्षा करते ही नहीं। वे 
राष्ट्रपति को अपने प्रत्याशियों की सूचना पहले ही दे देते हैं आर राष्ट्रपति को 
उन्हीं को नामांकित करना होता है। यदि वह ऐसा न करे तो लगभग समस्त 
सिनेट-सदस्य उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति का विरोध करेंगे और इस प्रकार 
सिनेट का अनुसमर्थन प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब राष्ट्रपति को किसी ऐसे राज्य में 
किसी पद पर नियुक्ति करनी होती है, जहाँ से उसके दल का कोई सिनेठ-सद्स्य 
न हो तो वह अपेक्नाकृत अधिक स्वतंत्र रहता है। परन्तु ऐसी स्थिति में उसे उस 
राज्य के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों अथवा अपने दल के प्रधान नेताओं को बात 
माननी होती है। इन कारणों से राष्ट्रति को नियुक्तियों के सम्बन्ध में स्वयं 
निर्णय करने का अधिक अवसर नहीं मिलता है। फिर भी उसकी यह शक्ति 
अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी के कारण उसका अपने दल पर तथा कांग्रेस के 
सदस्यों पर प्रभाव रहता है। 


अल्पात्रकाश नियुक्तियाँ (१९८०७७४ 2 9[2077767/8) -- जिन सद्ठडीय 
पदों पर नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति को सिनेट की मंत्रणा ओर सहमति ग्रा्त करना 
आवश्यक है उन पर भी राष्ट्रपति सिनेट के सत्रावकाश काल में अपने विवेक से 
नियुक्ति कर सकता है। सिनेट का सत्र आरम्भ होने पर उस नियुक्ति पर सिनेट 
की पुष्टि प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि सिनेट नियुक्ति की पुष्टि नहीं 
करती और उसका सत्र समाप्त हो जाता है तो पदाधिकारी को पदच्युत कर दिया 
जाता है | परन्तु राष्ट्रपति उसे सिनेट के सन्नावकाश काल में पुनः नियुक्त कर 
सकता है, और इसु प्रकार की गई नियुक्तित सिनेट के अगले सत्र के अंत तक 
वैध रहती है। परंतु जब सिनेट के सन्न के काल में ही कोई स्थान रिक्त 
हो और उस पर नियुक्ति सन्नाबकाश काल में की जाय तो संबंधित पदाधिकारी 
वेतन पाने का अधिकारी नहीं होता । 


पदाधिकारियों की पदच्युति--यद्॒पि संविधान में राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप 
से पदाधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार नहीं दिया गया है, परन्तु 
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सर्वोच्च न्यायाज्षय ने इस अ्रधिकार को राष्ट्रपति को दिये गए अन्य अधिकारों में 
निहित माना है।' परंतु राष्ट्रपति सद्ठीय न्यायाधीशों को पदच्यत नहीं कर 
सकता | उनको केवल महामियोग (!77/0०2८॥/767:) की प्रक्रिया के द्वारा ही 
पदच्यत किया जा सकता है । राष्ट्रपति की पदच्यत करने की शक्ति पर एक 
प्रतिबंध यह मी है कि वह अद्ध-न्यायिक ((१८७४।-००ंटां) अथवा अडद्ध 
विधायक शक्तियों ((१५०७87-2275]90ए6) का प्रयोग करने वाले आयोगों के 
सदस्यों को केवल उन्हीं कारणों के आधार पर पदच्युत कर सकता है, जिनका 
उल्लेख आयोग का निर्माण करने वाली संविधि में हो ।* राष्ट्रपति की पदच्युत 
करने की शक्ति पर एक अन्य प्रतिबंध यह है कि लोक सेवा नियमों ((#एा! 
5८/ए7०४५ रिप०$) के अधीन नियक्त किये गए अधिकारियों की केवल 
ऐसे ही कारणों से पदच्यति की जा सकती है जिनसे सेवा की कार्यपटुता में 
वृद्धि हो। 

सन्‌ १८६७ में कांग्रेस ने यह प्रयत्न किया था कि राष्ट्रपति की पदच्युति 
करने की शक्ति का प्रयोग सिनेट की सहमति से हो। उसने इस सम्बन्ध सें 
एक विधि भी पारित की थी पर वह बाद में रद्द कर दी गई । अब राष्ट्रपति 
अपनी पदाधिकारियों को पदच्युत करने की शक्ति का अनन्य रूप से प्रयोग कर 
सकता है। न सिनेट उसे किसी पदाधिकारी को पदच्युत करने से रोक सकती है 
ओर न उसे किसी को पदच्युत करने के लिए बाध्य ही कर सकती है।3 सर्वोच्च 
न्यायालय के एक निर्णय के द्वारा यह भी निश्चित हो गया है कि सिनेट 
किसी व्यक्ति के नामांकन की पुष्टि करने का अपना निश्चय बदल नहीं 
सकती ।४ 
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3 सन्‌ १९२४ में सिनेट ने नौसेना मंत्री एडबिन डेनबी के बारे में 
अ्रशचार का सन्देह प्रकट कर राष्ट्रपति से उनको पदच्यत करने की माँग 
की, पर राष्ट्रपति कूलिज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया | 
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यहाँ यह उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि राष्ट्रपति श्रपनी पदाबि- 
कारियों को पदच्युत करने की शक्ति का विस्तृत उपयोग नहीं करता | यदि किसी 
पदाधिकारी को पदच्युत करने की आवश्यकता पड़ती ही है तो सामान्यतः उससे 
त्यागपत्र देने को कहा जाता है। यदि बृह त्यागपत्र नहीं देता तभी उसे पद- 
च्युत किया जाता है | 


४. धामादान, प्रविलम्बन तथा सर्वेक्षमा--अन्य अनेक राज्यों की माँति 
संयुक्त राज्य में भी कार्यपालिका के प्रधान अर्थात्‌ राष्ट्रपति को न्यायालयों द्वारा 
दश्ड-प्रात अपराधियों को क्षमा करने, उनके दण्ड को प्रविलम्बरित करने 
( 7८7776ए6 ), वथा अनेक अपराधियों को सामूहिक रूप से ऋ्षमादान 
( 2777८80ए ) करने की शक्ति प्रदान की गई है । राष्ट्रपति की इस शक्ति को 
कभी-कभी न्यायिक या श्रद्ध-न्यायिक शक्ति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति दश्ड 
को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, अथवा केवल अंशतः: क्षमा कर सकता है । 
वह अपराधी को कुछ शर्तों के साथ भी ऋ्षमादान कर सकता है। ऐसी स्थिति 
में यदि अपराधी उन शर्तों का पालन नहीं करता तो क्षमा की आज्ञा को रह 
किया जा सकता है । राष्ट्रपति कारावास के दंड को अर्थदंड में और मृत्युदंड को 
आजीवन कारावास दंड में परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति, यदि वह ऐसा 
चाहे तो, किसी अ्मियक्त को बंदी बनाये जाने के पूर्व ही अथवा मुकदमे के 
दोरान में भी क्षमा कर सकता हैं |" यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति पर दो निन्ध हैं ; (१) राष्ट्रपति केवल 
सच्धीय विधियों के विरुद्ध किये गए, अपराधों को क्षमा कर सकता है, राज्यों की 
विधियों के विरुद्ध किये गए, अपराधों को नहीं, ओर (२) राष्ट्रपति महाभियोग 
द्वारा दिये गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता | परन्तु इन निबन्धों के होते हुए 
भी राष्ट्रपति की ऋ्षमादाम करने की शक्ति अत्यन्त व्यापक है । 


व्यवहार में क्षमादान सम्बन्धी निर्ण॑य राष्ट्रपति द्वारा नहीं, प्रत्युत न्याय 
विभाग (])०02//70677 ० ]५४४८८) द्वारा किये जाते हैं। इसी विभाग 
के अधिकारी क्षमादान सम्बन्धी ग्रार्थनापत्रों पर विचार करते हैं। केवल अत्यन्त 
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महत्वपूर्ण मामलों में ही राष्ट्रपति ज़्मादान के सम्बन्ध में स्वविवेक से निर्णय 
करता है। परन्तु प्रत्येक दशा में अन्तिम निर्णय करना राष्ट्रपति का ही कार्य 
है। यद्यपि राष्ट्रपति लगभग सदैव ही न्‍्याय-विभाग की सिफारिशों को मान लेता 
है, पर वह ऐसा करने के लिए बाध्य न्नहीं है । क्षमादान के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
को कांग्रेस अथवा न्यायालयों से मंत्रणा या सम्मति प्राप्त करने की तनिक भी 
आवश्यकता नहीं है । 


५, वैदेशिक सम्बन्ध--यद्यपि संविधान में स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रपति को 
वैदेशिक सम्बन्धों को संचालित करने की शक्ति नहीं दी गई है, परन्तु व्यवहार 
में वेदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में राष्ट्रपति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्तियों को प्रयक्त 
करता है। वैदेशिक सम्बन्धों के शीर्षक के अन्तर्गत हम राष्ट्रपति के निम्नलिखित 
कृत्यों की गणना कर सकते हैं ; ्ः 


१. विदेशी राज्यों में राजदूतों आदि की, सिनेट का अनुसमर्थन प्राप्त कर, 
नियुक्त करना 
२. विदेशी राज्यों के राजदूतों के प्रमाण+त्र स्वीकृत करना तथा आवश्यक 
समभने पर उन्हें अ्रस्वीक्षत करना 
. नवीन राज्यों तथा शासनों को मान्यता प्रदान करना 
४, विदेशी सरकारों से सम्पर्क स्थापित करना तथा संयुक्त राज्य के प्रधान 
प्रवक्ता के रूप में कार्य करना शी 
. विदेशी राज्यों से संधियाँ (इन पर सिनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करना 
आवश्यक है) तया कार्यपालिका समंभोते करना 
६. विदेशी नीति का उपक्रमण करना 
७. विदेशों में अमेरिकी नागरिकों तथा अमेरिका में विदेशी नागरिकों के 
हितों की रकत्चा करना 


जैसा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति-सम्बंन्धी शक्तियों पर विचार करते समय 
उल्लेख किया गया है, विदेशों में संयुक्त राज्य के समस्त प्रतिनिधियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि ऐसी समस्त नियुक्तियों पर सिनेट का अनु- 
समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है, परन्तु सिनेट के नाम प्रस्तावित करने का 
अधिकार न होने के कारण केवल राष्ट्रपति के विश्वासपात्र व्यक्ति ही विदेशों 


नशा 
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में संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं। समस्त आवश्यक विषयों पर 
राष्ट्रपति इन्हें समय-समय पर अनुदेश देता रहता है, जो कि सामान्यतः राज्य- 
सचिव ( 56८४८४४ए ०६ 5६92 ) के द्वारा भेजे जाते हैं। अपने अनुदेशों 
का पालन न करने वाले किसी राजदूत आदि को राष्ट्रपति किसी भी समय 
पदच्युत कर सकता है । 


अ्रन्य राज्यों की भाँति संयुक्त राज्य में भी विदेशी राज्यों से आने वाले 
राजदूतों आदि के प्रमाणपत्र कार्यपालिका के प्रधान अर्थात्‌ राष्ट्रपति के सम्मुख 
ही प्रस्तुत किये जाते हैं | यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी राज्य से अपने 
प्रतिनिधि को वापस बुलाने की माँग कर सकता है। 


. किसी नए राज्य अ्रथवा नई सरकार को संयुक्त राज्य “मान्यता” (#९८०९- 
74007) प्रदान करे श्रथवा नहीं इस प्रश्न का निर्णय भी राष्ट्रपति के द्वारा 
किया जाता है । अब तक विभिन्न राष्ट्रपतियों के द्वारा इस शक्ति का अनेक बार 
प्रयोग किया गया है | इस अधिकार के सम्बन्ध में किसी सांविधानिक उपबन्ध 
की अनुपस्थिति के कारण कुछ लोगों ने यह मत व्यक्त किया है कि कांग्रेस भी 
प्रस्ताव पारित कर किसी नवीन सरकार को मान्यता प्रदान कर सकती है । यदि 
कांग्रेस ऐसा करती भी है तो भी उससे वस्तुस्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं 
आयेगा, क्योंकि न तो कांग्रेस स्वयं उस राज्य में राजदूत नियुक्त कर सकती है 
न उससे संधि कर सकती है और न राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य 
ही कर सकती है । क्‍ 

संयुक्त राज्य में न तो कांग्रेस, न कोई संघांतरित राज्य और न कोई 
बैयक्तिक संस्था ही राजनीतिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों पर किसी विदेशी 
राज्य से सम्पक स्थापित कर सकती है। विदेशी राज्यों से वार्ता करने के लिए. 
राष्ट्रपति तथा उसके अधीन कार्य करने वाला राज्य-विभाग ( [227%#776॥7 
04 5६80० ) ही उचित माध्यम है। सामान्यतः: राष्ट्रपति राजदूतों अथवा राज्य- 
विभाग के द्वारा ही विदेशी राज्यों से सम्पर्क स्थापित करता है, परन्तु वह उनसे 
प्रत्यक्ष रूप से भी सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति विदेशी राज्यों की 
सरकारों के अधिकारियों से वार्ता आदि के लिए विदेशयात्रा कर सकता है 
जैसा कि राष्ट्रपति वि्सन ने वार्साई की संधि ([7८४८ए ० ८४३७८) 
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के सम्बन्ध में हुई पूर्ववार्ता के समय किया था। राष्ट्रपति रूजवैज्ड भी मित्र- 
राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों से अनेक बार संयुक्त राज्य के बाहर मिले थे। राष्ट्रपति 
“विशेष”, “शुप्त? अथवा “वैयक्तिक” प्रतिनिधियों के द्वारा भी विदेशी राज्यों 
से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इनकी नियुक्ति के लिए. सिने की सहमति 
प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती ओर इनका वेतन राष्ट्रपति की “आक- 
स्मिकता निधि!” ((0097782०॥7 7७४०) में से दिया जाता है। ऐसे प्रतिनिधि 
अनेक बार नियुक्त किये गए हैं। उदाहरखा्थ, राष्ट्रपति विल्सन ने प्रथम 
महायुद्ध के काल में कर्नल हाउस ((:0086! ०08७) को यूरोप में विशेष 
प्रतिनिधि नियुक्त किया था । हि 

विदेशी राज्यों से संधियाँ करना संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का अन्य महत्व- 
पूर्ण कृत्य है, परन्तु उसे संधियाँ करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति 
द्वारा किसी विदेशी राज्य के साथ की गई कोई संधि तमी प्रभावी होती है 
जब सिनेट उसे दो-तिहाई बहुमत से अनुसमथित कर देती है। प्रारम्म में 
संधि के सम्बन्ध में वार्ता किये जाने के समय भी सिनेट को सूचित किया जाता 
था, परन्तु कुछ काल के अनुभव ने ही इस प्रणाली की अव्यावहारिकता सिद्ध 
कर दी | इसी कारण कुछ समय पश्चात्‌ ही यह प्रथा चल पड़ी कि विदेशी 
राज्यों से संधि कार्यपालिका-अधिकारियों के द्वारा की जाय और बाद में उसे 
सिमेट के समक्ष “मंत्रणा और सहमति” के लिये प्रस्तुत किया जाय । यदि 
सिनेट संधि को अनुसमर्थित कर दे तब तो वह प्रभावी हो जाय और यदि वह 
उसमें कुछु संशोधन प्रस्तावित करे तो वह तब तक प्रभावी न हो जब तक 
उसे सिनेठ मूल या संशोधित अबस्थ। में अनुसमर्थित कर दे। सिनेट द्वारा 
रद की गई संधि के प्रवर्तित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । सिनेट ने अनेक 
बार राष्ट्रपति द्वारा विदेशी राज्यों से की गईं संधियों प्रर अपनी सहमति प्रदान 
करने से इनकार कर दिया है ओर इसी कारण वे प्रभावी न हो सकीं। सिनेट 
द्वारा अस्वीक्षत की गई संधियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण वार्साई 
की संधि है, जिसमें राष्ट्र संघ ( [,2920८ ० 7२५४०४४ ) का चाट्र भी 
सम्मिलित था । इस संधि के अस्वीकृत किये जाने के ही कारण संयुक्त राज्य 
राष्ट्र संघ का सदस्य न बन सका । द 

कार्यपालिका द्वारा किसी विदेशी राज्य से की गई कोई संधि सिनेट द्वारा 
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स्वीकृत की जायगी या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ राष्ट्रपति के वैयक्तिक 
प्रभाव तथा सिनेट में उसके दल की स्थिति पर निर्भर करता है । यद्रपि 
सामान्यतः सिनेट में राष्रपति के दल का प्रबल बहुमत होने पर संधि के स्वीकृत 
कर दिये जाने की अधिक संभावना रहती है, पर ऐसा होना आवश्यक नहीं 
है। केवल सिनेटरों का एक-तिदहाई भाग और एक सिनेट सदस्य (३+९१) 
मिल कर सिनेट द्वारा संधि को अस्वीकृत करा सकते हैं । फिर मतदान भी 
सदैव दलीय आधार पर नहीं होता । कभी-कमी राष्ट्रपति के दल के ही सदस्य 
उसकी संधि को अस्वीकृव करने में योग देते हैं। इसके विपरीत यदि राष्ट्रपति 
विरोधी दलों के सिनेट-सदस्यों को सन्तुष्ट करने में सफल हो जाय तो सिनेट 
द्वारा संधि के अनुसमर्थन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है | इसी कारण 
अधिकांश राष्ट्रपति किंसी विदेशी राज्य से कोई महत्वपूर्ण संधि करते समय 
सिनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति (70728 'रि७७६0708 (:0797776८) 
तथा विरोधी दल के प्रमावशाली सिनेग्रों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं । राष्ट्रपति ट्रमैन ने उत्तरी अव्लांदिक संधि तंथा जापान से की गई 
शान्ति संधि पर अनुसमथन प्राप्त करने के लिए इसी उपाय का अवलम्धन 
किया था। सिनेग् की कार्यपालिका द्वारा विदेशों से की गई संधियों को रद 
करने की शक्ति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राज्य के प्रतिनिधियों 
को अत्यधिक सशंक रहना पड़ता है; उन्हें सदैव यह भय बना रहता है कि 
कहीं सिनेट उनके प्रयत्नों को विफल न कर दे | ः 
सिनेट द्वारा संधियों को अनुसमर्थित कराने में जो कठिनाई उपस्थित होती 
है उससे मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रपति ने एक नवीन मार्ग अपनाया है। संधियों 
पर सिनेट के पृष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है, अतएव वे अनेक विषयों 
पर संधियाँ नहीं करते; वे “कार्यपालिका समभोते” (४56८प्र/ए० ै8ै7०९- 
77278) करते हैं । स्प्रथम कार्यपालिका समझोता सन्‌ १८१७ में किया गया 
था जो रश-बैबट समझौते ( रिप॑# 38790 /27०८०८॥६ ) के नाम से 
प्रसिद्ध है ।।* इस सममभोते के द्वारा संयक्त राज्य और कनाडा की सीमा का 
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असेनिकीकरण ( 6०आां।८734007 ) किया गया था । इसके पश्चात्‌ 
समय-समय पर अनेक समझौते किये गए. ओर द्वितीय महायुद्ध के काल में 
तो ऐसे समभोतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुईं | व्यवहार में इन समभोतों 
का वही प्रभाव होता है जो संधियों का होता है। संयुक्त राज्य के सर्वोच्च 
न्यायालय ने कार्यपालिका समभौतों को संधियों की माँति ही राज्य की सर्वोच्च 
विधि ( 577/276 ४ए ०076 [&70 )" माना है। ड़ 


कार्यपालिका समभौते किन-किन विषयों पर किये जा सकते हैं, यह पूर्णतः 
अस्पष्ट है । सामान्यतः यह माना जाता है कि ऐसे समभौते किसी संधि के 
उपबंधों के अनुकूल विषयों पर अथवा राष्ट्रपति की प्रधान-सेनापंति की शक्तियों 
के अधीन, या उसकी कार्यपालिका के प्रधान की हैसियत से शक्तियों के अधीन 
विषयों पर किये जा सकते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि राष्ट्रपति केबल 
इन्हीं विषयों पर कार्यपालिका समझौते कर सकता है; तो भी उसकी ऐसे सम- 
भोते करने की शक्ति पर्याप्त विस्तृत होगी, परन्तु सन्‌ १९४१ में राज्य विभाग 
के एक उत्तरदायी अधिकारी ने तो यहाँ तक दावा किया था कि वह समस्त 
कार्य जो संधियों द्वारा किये जा सकते हैं कार्यपालिका-समभौतों के द्वारा भी 
किये जा सकते हैं | * यदि यह कथन सत्य है तब तो कार्यपालिका समभौतों 
पर कोई निर॑न्ध रहता हीं नहीं | 


इस सम्बन्ध में व्यवहार पर दृष्टि डालने से हम पाते हैं कि संविधान प्रवर्तित 

होने के समय से अब तक कुल मिला कर संधियों , से कार्यपालिका समम्धैंते ही 
अधिक किये गए हैं |३ यह समभोते कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं और संयुक्त 
राज्य के वेदेशिक सम्बन्धों को किस सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं यह हम 
द्वितीय महायुद्ध के काल में किये गए. कार्यपालिका समभौतों से अनुमान लगा 
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सन्‌ १७८९ और फरवरी १९४१ के बीच १२५० से अधिक समभौते 
किये गये | इस बीच की गई संधियों की संख्या से यह संख्या एक-तिहाई 
अधिक है | (४४. 06९९एपराढ, 7#/2:द//0 47 +068087796 “482742/8267:5).. 


११ राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा झृत्य १६१ 


सकते हैं | याल्थ ( ४०॥६४ ) और पाट्सडम ( 7०807 ) में राष्ट्रपति 
रूजवैल्ट ने मित्र-राष्ट्रों के प्रधान मंत्रियों के साथ जो समभोते किये थे उनका 
महत्व स्वविदित है। इसके पूर्व राष्ट्रपति रूजबैल्ट ने ही ब्रिठेन के साथ सममोता 
कर नौ सेना के अड्डों के बदले विध्यंसक-धान ([0८8:70ए०४) दिये थे । 

यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि कभी-कभी कांग्रेस स्वयं 
भी राष्ट्रपति को अनेक प्रश्नों का निर्णय कार्यपालिका-समभोतों के द्वारा करने 
का अधिकार दे देती है। उदाहरणार्थ, कांग्रेस से प्राप्त प्राधिकार के अन्तर्गत 
ही विदेशों से “हल व्यापारिक संधियाँ' ( िणी ॥+%06 7:६क768 ) की 
गई थीं । 

वैदेशिक सम्बन्धों से संबन्धित उपर्यक्त महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होने के 
फलस्वरूप व्यवहार में संयुक्त राज्य की विदेश-नीति राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित 
की जाती है। आज तक संयुक्त राज्य की वैदेशिक नीति में जितने महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए. हैं, वे मुख्यतः राष्ट्रपतियों द्वारा अपनाई गई नीति के ही परिणाम 
हूँ | संयुक्त राज्य की शैशवाबस्था में राष्ट्रपति वाशिगठन ने उसे प्रथकत्व की 
नीति ( ?0ए0० ० 802007 ) अपनाने का परामर्श दिया था। एक 
लम्बी अवधि तक संयुक्त राज्य उसी नीति पर चलता रहा। सन्‌ १८२३ में 
राष्ट्रपति मनरो ने कांग्रेस को भेजे गए अपने एक संदेश में 'मनरो सिद्धान्त! 
()07706 [0०८६776) का प्रतिपादन किया था जिसमें योरोपीय राजसत्ताशओ्रों 
को श्रमेरिकी महाद्वीपों में स्थित देशों में अनुचित हस्तक्षेप न करने की मंत्रणा दे 
कर उन्होंने संयुक्त राज्य को अन्य अमेरिकी राज्यों का संरक्षुक बना दिया | चीन 
के सम्बन्ध में जिस खुले द्वाए (07०० 70007) की नीति का संयुक्त राज्य 
एक लम्बे समय तक अनुसरण करता रहा उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम राष्ट्रपति 
टाइलर के राज्य-सचिव द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वैल्ट ओर 
टाफ़्ट को कैरिबियन भणराज्यों के ऊपर आशिक संरक्षण स्थापित करने की नीति 
का श्रेय प्राप्त है। प्रथम महायुद्ध में संयुक्त राज्य अपनी तट्स्थता की नीति त्याग 
कर मित्रराष्ट्रों का सहयोगी बना, पर इसके लिए एक बड़ी सीमा तक राष्ट्रपति 
विल्सन के प्रयत्न ही उत्तरदायी हैं। राष्ट्रपति रूज़वैल्ट की कैरिबियन राज्यों के 
प्रति अच्छे पड़ोसी की नीति! (#660व 'डिश्हॉग90प7 ए०7८ए”) , 
राष्ट्रपति रूजवैल्ट द्वार सन्‌ १९४१ में ब्रिटिश प्रधान मंत्री चचिल के साथ 


१६२ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


अटलांटिक चार्टर की घोषणा, ट्रमन योजना, (+पा7०7 7?[20), राष्ट्रपति 
आइसनहोवर की अरुशक्ति तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी नीति इस बात के कुछ 
अन्य प्रमाण हैं कि संयक्त राज्य में वैदेशिक नीति मुख्यतः राष्ट्रपति के द्वारा 
निर्धारित की जाती है । हु द 
उपयुक्त कथन से यह न समभना चाहिए कि राष्ट्रपति संयुक्त राज्य को मन- 
चाही विदेश नीति पर चलाने के लिए स्वतंत्र है । कांग्रेस राष्ट्रपति को अपनी 
विदेश-नीति में परिवर्तन करने के लिए अथवा कभी-कभी अनिच्छित विदेश- 
नीति पर चलने के लिए बाध्य कर सकती है। इसका कारण न केवल यह है कि 
राष्ट्रपति को विदेशी राज्यों से की गई संधियों को सिनेट के समक्ष पुष्टीकरण के 
लिए प्रस्तुत करना होता है वरन्‌ यह भी कि युद्ध घोषित करने की शक्ति कांग्रेस 
को दी गई है, राष्ट्रपति को नहीं। सन्‌ १८१२ तथा १८९८ में कांग्रेस द्वारा 
उठाये गए पगों के ही परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य को युद्ध करना पड़ा। राष्ट्रपति 
विल्सन भरसक प्रयत्न करके भी संयुक्त राज्य को, सिनेट के विरोध के कारण, 
राष्ट्र संघ का सदस्य न बना सके । राष्ट्रपति की अपनी विदेश नीति को 
कार्यान्वित करने के लिए कांग्रेस से आवश्यक धन की स्वीकति करानी होती है 
और कांग्रेस उसकी स्वीकृति न देकर भी राष्ट्रपति को अपनी नीति में परिवर्तन 
करने के लिए बाध्य कर सकती है । राष्ट्रपति आइसनहोवर द्वारा विदेशों को दी 
जाने वाली सहायता में कमी कर कांग्रेस राष्ट्रपति की विदेश-नीति को बड़ी सीमा 
तक प्रभावित कर रही है। परन्तु जहाँ यह सत्य है कि कांग्रेस विदेश-नीति को 
नियंत्रित कर सकती है वहाँ यह भी सत्य है कि राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर सकता है जब कांग्रेस को उसकी नीति अपनानी ही पड़े | राष्ट्रपति संयुक्त 
राज्य की स्थल ओर जल-सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते सेना या युद्धपोतों 
को कहीं भी भेज सकता है ओर इस प्रकार यद्धू का सूत्रपात कर सकता है--- 
यद्यपि वह युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता | सन्‌ (८४८ में संयुक्त राज्य और 
मेकि को में जो युद्ध हुश्रा उसका कारण राष्ट्रपति पोल्क ( ]9४76७8  20६8) 
: की नीवि ही थी।" कांग्रेव द्वारा युद्ध की घोषणा के अभाव में ही राष्ट्रपति ट्र्मैन 
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राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कृत्य १६३ 


ने अमेरिकी सेनाओं को सन्‌ १९:६० में कोरिया में उत्तरी कोरियाई सेनाओं के 
विरुद्ध लड़ने को भेज दिया | ये उदाहरण यही सिद्ध करते हैं कि विदेश-नीति 
के सम्बन्ध में कांग्रेस और सिनेट के नियंत्रण के बावजूद भी सामान्यतः राष्ट्र- 
पति की इच्छा ही सर्वप्रधान रहती है । वह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता 
है जिनमें कांग्रेस को उसकी नीति स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही. 
शेष न रहे | 

विदेशों में निवास करने वाले संयुक्त राज्य के नागरिकों को संसक्षुण प्रदान 
करना भी राष्ट्रपति का ही कार्य है। यदि किसी अमेरिकी नागरिकों के प्रति 
दुव्यवहार किया जाता है अथवा उसे किसी राज्य में न्याय नहीं प्रात्त होता तो 
राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करने के अतिरिक्त अन्य सप्रस्त पग उठा सकता है । 
इस सम्बन्ध में सामान्यतः: सारा कार्य राज्य-विभाग के द्वारा किया जाता है। 
इसी प्रकार संयुक्त राज्य में निवास ऋरने वाले विदेशी राज्यों के नागरिकों को 
संरक्षण प्रदान करना राष्ट्रपति का कृत्य है। राष्ट्रपति संयुक्त राज्य के विभिन्न 
राज्यों के शासनों से भी विदेशी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए. आवश्यक 
कार्यवाही करने को कह सकता है । 

 सेन्‍्य संचालन--राष्ट्रपति संयुक्त राज्य की स्थल और जल-सेना का 

प्रधान सेनापति होता है | जब संयुक्त राज्य की सक्रिय सेवा के लिए विभिन्न 
श्रमेरिकी राज्यों की नागरिक सेना (7789) को बुलाया जाता है तब राष्ट्रपति 
उसका भी प्रधान सेनापति होता है।' प्रधान सेनापति होंने के नाते राष्ट्र की 
प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व भी राष्ट्रपति के कंधों पर आ जाता है | यत्रपि समस्त 
सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा (सिनेट का अनुसमथन प्राप्त कर).. 
की जाती है; परन्तु सामान्यतः वह इस सम्बन्ध में सैनिक विभागों की सिफारिशों 
को ही स्वीकार कर लेता है | यद्ध काल में राष्ट्रपति को प्रायः असीमित सैनिक _ 
शक्तियाँ प्रात होती हैं । यदि राष्ट्रपति-पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति सैनिक 
विषयों की विस्तृत जानकारी रखता है तो वह सैन्य संचालन तथा व्यूहस्चना 
आदि की योजनाएँ तक स्वयं बना सकता है ।* ऐसा न होने पर सामान्यत 





अनुच्छेद २ घारा (२) | 
२ट्टि तीय महायुद्ध के काल में राष्ट्रपति रूजवैल्ट पर यह आरोप लगाया गयां 
था कि वे सैनिक मामलों में बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं।... 


१४ संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


यह कार्य उच्च सैनिक अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है। स्थल और जल- 
सेना के आकार का निर्णय करना, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए विनियोगों 
(४[070[279079) पर स्वीकृति देना तथा स्थल और जल-सेना के संगठन 
आदि से सम्बन्धित सामान्य विधियाँ पारित करना कांग्रेस का कार्य है परन्तु 
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वीकृत धन के व्यय के सम्बन्ध में व्यवस्था करना तथा 
सैन्य संगठन आदि के सम्बन्ध में विनिमय बनाना युद्ध और नौसेना विभागों 
का कार्य है जो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं ! 


राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियाँ (,८275)2/ए8 707८5) 


यद्यपि अमेरिकी संविधान के प्रथम अध्याय में ही यह कहा गया है कि 
संविधान द्वारा प्रदत्त समस्त विधायिनी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होंगी, परल्तु 
इसका यह अर्थ लगाना कि राष्ट्रपति को विधि-निर्माण के सम्बन्ध में कोई शक्ति 
दी प्राप्त नहीं है श्रान्तिमूलक होगा। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ ऐसे 
महत्वपूर्ण झत्य सौंपे गए हैं जिनके कारण वह विधि-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भाग 
ले सकता है| संविधान-निर्माताओं की शक्ति-प्रथक्करण के सिद्धान्त में आस्था 
को देखते हुए कुछ लोगों को यह तथ्य आश्चर्यजनक अवश्य प्रतीत होगा; परन्तु 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ संविधान-निर्माताओं ने शक्ति पथक्करण के 
सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की थी वहाँ उन्होंने अवरोध और संतुलन ((.४९८८5 
3यत 92970८७) की भी उचित व्यवस्था की थी। राष्ट्रपति को विधायी झृत्य 
सौंपे जाने का यही कारण है। संविधान में राष्ट्रपति के चार विधायी कृत्यों का 
उल्लेख है--(१) कांग्रेस के विशेषाधिवेशनों को बुलाना, ( ) कांग्रेस को संदेश 
भेजना, (३) किसी विधि को पारित करने का सुकाव देना, तथा (४) कांग्रेस 
द्वारा पारित विधियों पर हस्ताक्षर करना अथवा उनका अभिषेध ( ४८० ) 
करना | इन सांविधानिक कृत्यों के अतिरिक्त भी अन्य कुछ ऐसे ज़पाय हैं जिनसे 
राष्ट्रपति विधि-निर्माण के सम्बन्ध में कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है । 


१. कांग्रेस के विशेषाधिवेशन बुलाना--अनेक देशों में कार्यपालिका के 
प्रधान को विधानमंडल के सत्र बुलाने, स्थगित करने तथा विधानमंडल को 
विघटित करने का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरणाथ ब्रिटिश-नरेश तथा 
भारत के राष्ट्रपति ही संसद को बुलाते हैं, उन्हें स्थगित करते हैं. तथा आवश्यकता 
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पड़ने पर संसद के निम्न सदन को विधटित कर नव-निर्वाचन का आदेश देते हैं | 
संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की स्थिति इनसे मिन्न है । कांग्रेस के सामान्य सच्च आरंभ 
होने की तिथि का संविधान में उल्लेख है ओर राष्ट्रपति के द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता | संसदीय शासन-प्रशाली वाले देशों के कार्यपालिका-प्र धानों 
की भाँति सयुक्त राज्य का राष्ट्रपति कांग्रेस या उसके किसी सदन को विदष्रटित 
(0550ए८) नहीं कर सकता | वह केवल एक विशेष परिस्थिति में ही कांग्रेस 
के सत्रों को स्थगित (40]००४) कर सकता है| ऐसा तब किया जा सकता है 
जब कांग्रेस के दोनों सदन सत्र के स्थगन के सम्बन्ध में एकमत होने में 
असफल रहें | परन्तु संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी समय कांग्रेस या उसके 
किसी एक सदन के विशेष सत्र बुलाने का अधिकार दिया गया है |" 

.. व्यवहार में संविधान प्रवर्तित किये जाने के समय से अब तक कभी भी 
राष्ट्रपति ने कांग्रेस के सत्र को स्थगित नहीं किया है।' कांग्रेस के विशेष सत्र 
बुलाने के अधिकार का अनेक बार प्रयोग हुआ है। पर इसकी आवश्यकता 
सन्‌ १९३२ के पूर्व अधिक पड़ती थी जब कांग्रेस का सत्र राष्ट्रपति के पद 
ग्रहण करने के लगभग नो मास बाद आरंभ होता था। बीसवें संशोधन द्वारा 
की गई व्यवस्था के अनुसार अब कांग्रेस का सामान्य सनच्र राष्ट्रपति के पद ग्रहण 
करने के कुछ ही समय पूर्व आरंभ होता है ओर इस कारण सामान्यतः विशेष 
सन्न बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती | अब तभी ही विशेष सत्र बुलाने की 
आवश्यकता पड़ती है जब युद्ध आदि के कारण कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न 
हों जाय । 3 परन्तु विशेष सन्न बुलाने की शक्ति का एक अन्य रीति से भी 
उपयोग किया जा सकता है | यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि कांग्रेस किसी 
विधेयक या प्रस्ताव पर विचार करे ओर कांग्रेस अपना सत्र स्थगित करने ब्राली 
है तो राष्ट्रपति विशेष सन्न बुलाने की धमकी देकर उसे अपना सत्र जारी रखने 
के लिए प्रेरित कर सकता है । कांग्रेस के २ दस्यों को वार्षिक वेतन मिलता है, 
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3सन्‌ १९३०१ में योरोप में महायुद्ध आरंभ होने पर राष्ट्रपति रूज़वे-ट ने 
कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाया था। 
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इस कारण विशेष सत्र उनके लिए. असुविधा और अतिरिक्त व्यय का ही कारण 
बनते हैं | इसी कारण राष्ट्रपति को अपने उद्देश्य में सफलता मिलती है। 
राष्ट्रपति के संदेश--संविधान में राष्ट्रपति को यह झत्य सौंपा गया है कि 
वह समय-समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति “( 58406 0६ ए6 एसॉा07 ) 
के बारे में सूचना दे तथा ऐसे प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मुख विचाराय प्रस्तुत करे 
जिन्हें वह आवश्यक और उचित सममे ।* राष्ट्रपति को यह कृत्य सौंपा जाना 
यक्तियुक्त है क्योंकि आंतरिक और वैदेशिक मामलों का जितना ज्ञान उसे 
होता है उतना कांग्रेस के सदस्यों को नहीं होता । अपने विस्तृत ज्ञान ओर 
अनुभव के आधार पर राष्ट्रपति जो सुकाव देगा, निश्चय ही वे अत्यन्त महत््व- 
पूर्ण होंगे | 
राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य नहीं होता इस कारुण उपयुक्त 
सूचना तथा सुकाव वह संदेशों के द्वारा ही प्रस्तुत करता है। संविधान में यह 
कहीं उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार कांग्रेस को संदेश भेजेगा, ऐसे 
संदेश किन-किन विषयों से सम्बन्धित होंगे, ये संदेश लिखित हं।गे अथवा 
राष्ट्रति के वक्तव्य के रूप में | इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्रपति को इन 
मामलों में स्वविवेक से कार्य करने की स्वतन्त्रता है। व्यवहार में कांग्रेस का सन्र 
आरम्भ होने के पश्चात्‌ औपचारिक कार्यवाहियों के समात्त हो जाने पर राष्ट्रपति 
“सद्ठः की स्थिति” के सम्बन्ध में एक लम्बा संदेश कांग्रेस के पास भेजता हैं, या 
स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करता है, जिसमें देश की अ्रवस्था तथा समस्याश्रों 
का उल्लेख होता है तथा उन विधानों (,०28]8707) का सुक्ाव रहता है 
जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या उचित समभता है। इस दृष्टि से यह संदेश बहुत 
कुछ ब्रिटिश-नरेश तथा भारत के राष्ट्रपति के उस भाषण के अनुरूप होता है जो 
उनके द्वारा संसद के सत्र का उद्घाटन करते समय दिया जाता है । परन्तु इस 
सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जहाँ ब्रिटेन और भारत में 
क्रंमश; नरेश और राष्ट्रपति के भाषण के प्रायः सभी सुझावों को कार्यान्वित कर 
दिया जाता है वहाँ संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के संदेश के बारे में यह नहीं कहा 
जा सकता । अनेक बार उसके सुझावों को कांग्रेस नहीं मानती । प्रथम विस्तृत 


“अनुच्छेद २ धारा (३) 


राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कृत्य १६७ 


संदेश के पश्चात्‌ राष्ट्रपति कांग्रेस को अन्य अनेक संदेश भेजता है। इनमें से 
दो मुख्य हैं--वार्षिक आय-व्ययक सम्बन्धी संदेश तथा आ्थिक आखख्या 
(9८0०7077८ +७००४0) । ये दोनों संदेश प्रथम संदेश के कुछ ही दिन बाद 
कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। (इनके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति समय-समय 
पर अनेक संदेश भेजता रहता है। इन अनुपूरक संदेशों की संख्या कितनी ही 
हो सकती है। 
संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रपति जाज॑ वाशिगटन ने अपने महत्त्वपूर्ण संदेशों 
को स्वयं कांग्रेस के सम्मुख उपस्थित होकर ग्र॒स्ुत करना ही उचित समक्ता। 
राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने भी उनका ही अनुकरण किया | पर राष्ट्रपति जैफ़रसन 
कभी कांग्रेस के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने लिखित संदेश भेजने की 
परिपाटी आरम्भ की | यह परिपादी लगभग सौ वर्ष तक स्थिर रही, परन्तु बुडरो 
विल्सन ने पुन: वैयक्तिक रूप से अपने महत्त्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत किये। उनके 
पश्चात्‌ के राष्ट्रपतियों में किसी ने लिखित संदेश दिये ओर किसी ने मौखिक । 
यदि राष्ट्रपति प्रमावशाली वक्ता मी होता है तो निश्चय ही मोखिक संदेशों का 
अचधिक प्रभाव पड़ता है। परन्ठु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक दे कि जिन _ 
राष्ट्रपतियों ने संदेशों को वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत किया उन्हें भी अनेक अनु- 
पूरक संदेशों को लिखित रूप से भेजना पड़ा | लिखित संदेशों को सदन का एक 
कर्मचारी पढ़कर सुनाता है | 
संदेश में किस विषय की चर्चा हो यह राष्ट्रपति स्वविवेक से निर्णय करता 
है। यद्यपि सामान्यतः उनमें उन विधेयकों आदि के सुकाव रहते हैं. जिन्हें 
राष्ट्रपति पारित कराना-चाहता है, परन्तु कभी-कभी उनके द्वारा राष्ट्रपति देश 
की जनता अथवा विदेशों के शासनों से भी कुछ कह सकता है। राष्ट्रपति अपने 
संदेश के द्वारा किसी विषय पर सार्वजनिक बाद-विवाद श्रारम्भ कर सकता है 
शोर इस प्रड्ार जनमत जान सकता है। वह इनके द्वारा विदेशों के शासनों को 
अपने शासन को नोति से भी परिचित करा सकता है। राष्ट्रपति मनरो ने सन्‌ 
१८१३ में कांग्रेत को भेजे गए सं १ श में ही योरोपीय राष्ट्रों को यह चेतावनी दी 
थी कि संयुक्त राज्य अ्रमेरिकों मदादोपों में नवीन उपनिवेशीकरण को सहन नहीं 
करेगा। राष्ट्रति विह्तत ने भी अपने विख्यात “चोदह सूत्रों! (#0प66॥7 
7047/58) को घोषणा कांग्रेस को भेजे गये संदेश में ही की थी। 
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यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के संदेशों 
का क्या प्रभाव होता है। सामान्यतः इन संदेशों का प्रभाव राष्ट्रपति के व्यक्तित्व, 
कांग्रेस के दोनों रुदनों में उसके दल की स्थिति, तथा उसकी नीति के प्रति 
जनता के भावों पर निर्भर करता है। कद राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्ति होता है 
ओर उसे जनता का प्रतत्त समर्थन प्राप्त होता दे तो उसके संदेशों की कांग्रेस 
द्वारा अवहेलना नहीं की जा सकती | यदि राश्पपति के दल को कांग्रेस के दोनों 
सदनों में पूर्ण बहुमत प्राप्त दो तो भी राष्ट्रपति के संदेश बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध 
होते हैँ । परन्तु इसके विपरीत स्थिति होने पर यह सम्भव है कि वे सर्बंथा 
प्रभावहीन खिद्ध हों। यह भी निश्चित नहीं है कि राष्ट्रपति के दल का दोनों 
सदनों में बहुमत होने पर उसके संदेशों में दिये गए सुभावों को मान ही लिया 
जायगा, क्योंकि कभी-कर्मी राष्ट्रपति के दल के सदस्य ही उसके सुझावों के विरुद्ध 
मत देते हैँ। मनरो ने ठीक ही लिखा है कि राष्ट्रपति का वार्षिक संदेश ब्रिटिश. 
नरेश के भाषण के समान इस बात की भविष्यवाणी नहीं होती कि सत्र समाप्त 
होने के पूर्व कौन-कोन विधियाँ बन जायँगी ।* 

३. विधियों तथा वित्तीय योजनाग्रों का उपक्रमशा--यद्यपि संविधान में 
राष्ट्रपति को विधियों का उपक्रमण (77709/८) करने की शक्ति स्पष्ट व: प्रदान नहीं 
की गई है, परन्तु कांग्रेस को ऐसे उपाय (77०85प7८8) जिन्हें वह आवश्यक 
ओर उचित समझे सुभाने के कृत्य के अन्तर्गत उसकी यह शक्ति सम्मिलित मानी 
जाती है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का यह कतेव्य माना जाने लगा है कि बह 
कांग्रेस के सम्मुख अपने अनुभव के आधार पर उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करे | 
कांग्रेस द्वारा प्रति वर्ष पारित किये जाने वाले अधिनियमों पर एक दृष्टि डालने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक शासन के कार्याक्ष 
(८४८८पाा/ए८ ०४2») के द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। कार्यपालिका द्वारा 
प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों में से बहुत से पूर्व-प्रवर्तित विधियों के विस्तार, 
व्याख्या अथवा परिवर्धन से संबंधित होते हैं; परन्तु उनमें ऐसे भी अनेक विधे- 
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थक होते हैं जिनका श्रत्यंत गम्भीर महत्व होता है। यत्रपि यह नहीं कहा जा 
सकता कि कार्यपालिका-विभागों के द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की प्रेरणा 
से तैयार किया जाता है, परन्तु सामान्यतः ऐसे सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति का 
समर्थन प्रात्त कर लिया जाता है क्योंकि 'इससे उन्हें पारित कराने में सरलता 
होती है। राष्ट्रपति का विधियों के उपक्रमण में भाग बहुत कुछ राष्ट्रपति की 
वैयक्तिक अ्रमिरुचि तथा देश की आंतरिक एवं वाह्म परिस्थितियों पर निर्भर 
करता है । बहुत से राष्ट्रपति विधियाँ प्रस्तावित करने में बहुत सक्रिय रहे हैं, 
परन्तु कुछ राष्ट्रपतियों ने इस काये की अवहेलना-सी की है। इसी प्रकार 
परिस्थितियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सन्‌ १९३३ में आ्िक संकट ओर 
द्वितीय महायुद्ध के कारण राष्ट्रति को अनेक महत्वपूर्ण विधेयक उपस्थित करना 
आवश्यक हो गया । 

राष्ट्रपति न केवल महत्वपूर्ण विधेयक ही प्रस्तावित कराता है वरन्‌ वित्त: 
संबंधी योजनाएँ. भी उसी के द्वारा संदेश के रूप में कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत की 
जाती हैं | सन्‌ १९२१ में कांग्रेस ने आय-व्ययक तथा लेखा अधिनियम 
(8092० ४04 ॥०८०००४४४०९ ८० पारित कर आय-व्ययक तैयार करने 
का कार्य आय-व्ययक ब्यूरो ( 3002०: 307८७ए ) को सौंपा था। प्रारम्भ में 
यह ब्यूरो राष्ट्रपति की तधषामान्य देख-रेख में कार्य करती रही, परन्तु राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने इसे पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया। अब आय-व्ययक तैयार 
कराना राष्ट्रपति का ही इत्य हो गया है। यद्यपि कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित 
आय-व्ययक में परिवर्तन करके ही उसे अज्जीकृत करती है पर उसके द्वारा पारित 
आय-व्ययक का आधार राष्ट्रपति की योजनाएँ ही होती हैं । 

४. राष्ट्रपति को श्रभिवेध-शक्ति (४०८० ?०४०7)--राष्ट्रपति की जिन 
विधायिनी शक्तियों (,22752£४76 ?0फ८४७) का उल्लेख ऊपर किया गया 
है उन सब से अधिक महत्वपूर्ण उसकी अमिषेध-शक्ति है। वस्तुतः यही शक्ति 
उसे विधि-निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भाग प्रदान करती है। इस सम्बन्ध 
में सांविधानिक उपबंध इतना स्पष्ट है कि उसका उद्धुत कर देना मात्र ही 
पर्याप्त होगा । 

“प्रत्येक विधेयक, जिसे प्रतिनिधि समा और सिनेट पारित करें, विधि 
बनने के पूर्व संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा । यदि वह 
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उसे अंगीकृत कर लेता है तो वह उस पर हस्ताक्षर कर देगा, परन्तु अंगीकृत न 
करने की दशा में वह उसे अपनी आपत्तियों के साथ उस सदन को लौथा देगा 
जिसमें उसका आरंभ हुआ हो । वह सदन समस्त आपत्तियों को अपने कार्यक्रम 
((४/८००५/) में उल्लिखित कर उसपर पुनविचार करेगा | यदि पुनविचार के 
वश्चात्‌ उस सदन के दो-तिहाई सदस्य उस विधेयक को पारित करने के लिए 
सहमत हों तो वह विधेयक आपत्तियों के साथ दूसरे सदन के पास भेज दिया 
जायगा, जहाँ उस पर उसी प्रकार पुनर्विचार किया जायगा | और यदि उस 
सदन के दो-तिहाई सदस्यों के द्वारा वह अंगीकृत कर लिया जाता है तो वह 
विधेयक विधि बन जायगा । परन्तु ऐसी सच्न अवस्थाओं में दोनों सदनों के मतों 
का निर्णय हाँ और न की ध्वनि से होगा, ओर विधेयक के पक्ष या विपक्ष में 
मतदान करने वाले व्यक्तियों के नाम उनके सदन की विवरणु-पत्रिका ([00009/) 
में अंकित किये जायेंगे | यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने 
के पश्चात्‌ उसके द्वारा (रविवारों को छोड़ कर) दस दिन के अन्दर वापस नहीं 
किया जायगा तो वह उसी प्रकार विधि बन जायगा जिस प्रकार कि उसके 
हस्ताक्षर प्राप्त कर लेने के बाद बनता । यदि विधेयक की वापसी कांग्रेस के 
स्थगन के कारण संभव न हो सकेगी तो बह विधि नहीं बनेगा ।??* 


संविधान के इस उपबंध के अनुसार कांग्रेस द्वारा पारित कोई विधेयक जब 
राष्ट्रपति के पास पहुँचता है तो वह उस पर निम्न विकल्प कार्यों में से कोई एक 
कर सकता है ; 


१. राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, ऐसा कर देने पर वह 
विधि बन जाता है | ह 

२. राष्ट्रपति को यदि विधेयक पर या उसके किसी भाग पर आपत्ति हो 
तो बह उसे दस दिन की अवधि में कांग्रेस के उस सदन को वापस कर सकता 
है जिसमें उसका सूत्रपात हुआ था । राष्ट्रपति विधेयक के साथ एक संदेश भी 
संलग्न कर सकता है जिसमें उसकी आपत्तियों तथा “वांछित संशोधनों का 
उल्लेख हो। राष्ट्रपति द्वारा बापस किये जाने पर विधेयक तमी विधि बन सकता है 
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जब कांग्रेस के दोनों सदन उससे राष्ट्रपति द्वारा वांछित संशोधन कर पुनः राष्ट्र- 
पति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दें अथवा उसे मूल रूप में ही दो-तिहाई 
बहुमत से पुनः पारित कर दें | 


३. राष्ट्रपति विधेयक पर कोई कार्यवाही न करे यह भी संभव है | यदि दस 
दिन के (रविवारों के अतिरिक्त) अन्दर राष्ट्रति न तो विधेयक पर हस्ताक्षर 
करता है और न उसे पुनर्विचार के लिए. वापस करता है ओर इस बीच कांग्रेस 
के सत्र का अंत नहीं होता तो वह त्रिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही विधि बन 
जाता है | यदि इस बीच कांग्रेस के सन्न का अंत हो जाता है तो विधेयक का भी 
अंत हो जाता है । क्‍ 

स्थगन के प्रश्न को छोड़ कर अन्य समस्त ऐसे आदेशों, प्रस्तावों तथा अर्थ 
सम्बन्धी निर्णयों के लिए जिन पर प्रतिनिधि समा और सिनेट दोनों का सहमत 
होना आवश्यक हो, उपयुक्त व्यवस्था ही लागू होती है। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा 
पारित सांविधानिक संशोधन के प्रस्ताव पर भी अभिषेध-शक्ति का प्रयोग नहीं 
कर मकता । राष्ट्रपति एक विधेयक के किसी भाग या कुछ भागों पर अथवा 
विनियोग विधेयक (9070]07%7075 |) की क्िती एक मंद पर अभिषेध 
शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता । इस नियम का ल्ञाभ उठा कर कांग्रेस कमी- 
कभी किसी विनियोग-विधेयक में अन्य उपबंध भी सम्मिलित कर देती है। राष्ट्रपति उस 
उपबंध से सहमत न होते हुए भी उसे अंगीकृत करने के लिए बाध्य हो जाता है 
क्योंकि पूर्ण विनियोग-विधेयक पर अभिषेध-शक्ति का प्रयोग करने से उसे धन 
सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस 
इस उपाय का अत्यन्त गमभ्मीर स्थिति में ही प्रयोग करती है, सदन नहीं । दोनों 
सदनों द्वारा पारित ऐसे “समवर्ती प्रस्तावों? ((00८प7#६०६४ #८80]प(075) 
पर भी जिनमें कांग्रेस किसी प्रश्न पर अपनी इच्छा मात्र व्यक्त करती है और 
जो विधियों का प्रभाव' नहीं रखते, राष्ट्रपति अभिषेध-शक्ति का प्रयोग नहीं 
करता । 

 अलैक्ज़ेंडर हैमिल्टन का मत था कि राष्ट्रपति को अमिषेध-शक्ति दिये जाने 
का मुख्य कारण उसे एक ऐसा अस्त्र उपलब्ध कराना था जिससे वह कांग्रेस द्वारा 
अपनी शक्तियों के अ्रतिक्रण तथा अनुचित विधियों के निर्माण को रोक 
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सके ।" हैमिल्टन का विश्वास था कि इस शक्ति का प्रयोग अत्यन्त सावधानी के 
साथ किया जायगा | संविधान के प्रवर्तन के पश्चात्‌ प्रथम चालीस वर्षों में ऐसा 
हुआ भी | इस काल में केवल नौ बार अमभिषेध-शक्ति का प्रयोग किया गया 
आर ऐसा उसी दशा में किया गया 'जत्र विधेयक में कोई ऐसा उपबंध पाया गया 
जो संविधान के प्रतिकूल था। परंतु राष्ट्रपति एल्‍्ड्र यू जेक्सन ने अभिषेध-शक्ष्ति 
का अत्यन्त व्यापक रूप से प्रयोग किया । उन्होंने न केवल ऐसे विधेयकों पर 
अभिषेध-शक्ति का प्रयोग किया जो संविधान का अतिक्रमण करते थे अ्रथवा 
दोषपूर्ण थे, परन्तु उन पर भी जो उनके राजनीतिक विश्वासों के विरोधी थे । 
यद्यपि उनके कार्य की प्रारम्भ में बहुत आलोचना हुईं पर बाद में यह मान लिया 
गया कि राष्ट्रपति किसी भी कारण से किसी विधेयक पर अ्रभिषेष-शक्ति का 
प्रयोग कर सकता है।* राष्ट्रपति जॉनसन ने भी इस शक्ति का अनेक विधेयक्ों 
पर प्रयोग किया, पर6न्तु कांग्रेस ने दो-तिहाई बहुमत से इन्हें पुनः: पारित कर 
राष्ट्रपति के अभिषेध को व्यर्थ कर दिया। राष्ट्रपति जॉनसन के पश्चात्‌ अमि- 
षेध शक्ति का व्यापक प्रयोग राष्ट्रपति श्रोवर क्‍्लीवलैंड के काल में हुआ उन्होंने 
लगभग दो सौ व्यक्तिगत निवृत्ति-वेतन विधेयकों (?#ए%८० एलआ्ंठा 
375) पर इसका प्रयोग किया। उनके पश्चात्‌ प्राय: सभी राष्ट्रपतियों ने इसका 
व्यापक ग्रयोग किया है ।३ 


) चाल्स बियर्ड द्वारा उद्धृत अलैक्ज़ेंडर हैमिल्टन का मत (8८४7०, 
-क्रहएंध46 (०608//228# द/॥व4 20/7:5, 02. 204-5) 


* संविधान के इस उपबंध “यदि बह उसे अंगीकृत करता है तो बह उस 
पर हस्ताक्षर करेगा, परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह उसे वापस कर देगा? 
का भी यही आशय प्रतीत होता है । 


3 अभिषेध-शक्ति का व्यापक प्रयोग करने वालों में राष्ट्रपति थियोडोर 
रुज़वेल्ट, याफ्रट, विल्‍्सन, कूलिज तथा हृवर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 
क्रमरा; बयालीस, तीस, तैंतीस, बीस और इक्कीस विधेयकों पर इस शक्ति का 
प्रयोग किया । राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूज़वेल्ट ने तो अपने प्रशासन में छुः सौ 
इकत्तीस विधेयकों पर अ्भिषेध-शक्ति का प्रयोग किया | 
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ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि कांग्रेस किसी ऐसे विधेयक को जिस 
पर राष्ट्रपति ने अभिषेध-शक्षित का प्रयोग किया हो दो-तिहाई बहुमत से दुबारा 
पारित कर राष्ट्रपति के अमिषेध को रद्द कर सकती है। परन्तु सामान्यतः कांग्रेस 
ऐसा नहीं करती । ऐसा वह तभी करती है जब उसकी किसी विधेयक में विशेष 
रूप से रुचि होती है अथवा उस पर ऐसा करने के लिए पर्याप्त दबाव डाला 
जाता है । राष्ट्रपति फ्रेकलिन डी० रुज्ञवेल्ट ने जिन विधेयकों पर अभिषेध- 
शक्ति का प्रयोग किया था उनमें से केबल नौ ही विधि का रूप ले सके | 
राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट और टाफ़्ट ने जिन विधेयकों पर अ्मिषेध-शक्ति का 
प्रयोग किया था उनमें से केवल एक एक ही कांग्रेस द्वारा दो-तिहाई बहुमत से 
पुनः पारित किये गए.। सामान्यतः यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के 
दल का ही बहुमत होता है तो राष्ट्रपति के अमभिषेध को रद्द नहीं किया जाता | परन्तु 
इसके अपवाद भी हैं। उदाहरणाथं, सन्‌ १९४३ में, जब कांग्रेस में भी 
डेमोक्रेटिक दल का बहुमत था, कांग्रेस ने स्मिथ कॉनली हड़ताल विरोधी विधेयक 
(97070 (०70%ए 270-807:6 9) पर राष्ट्रपति के अभिषेध की 
चिंता न कर उसे पुन: दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया था। जब्न राष्ट्रपति 
और कांग्रेस का बहुमत भिन्न दलों के होते हैं तो अभिषेध-शक्ति का प्रयोग .. 
अपेक्षाकृत अधिक होता है। कांग्रेस राष्ट्रपति के पाल ऐसे विधेयक हस्ताक्षर के 
लिए भेजती है जिनको अमिषिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति अपने को बाध्य अनुभव 
करता है। प्रो० ब्रॉगन का मत है कि राष्ट्रपति ठाफ़्ट ओर हूबर के ऊपर ऐसे 
विधेयकों की बोछार की गई थी जो कांग्रेस के युक्तियुक्त विधायक विचारों की 
अपेक्षा डेमोक्रेटिक राजनीतिजशञों के चतुराई से भरे विचारों को ही अधिक अमि- 
व्यक्ष्त करते थे ।१ 
राष्ट्रपति का अमिषेध एक और रूप ले सकता है जिसे अंग्रेजी में 'पॉकेट बीटो! 
( ?0८:८४ ५८४० )*कहते हैं । संविधान में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति 
विधेयक प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्‌ ( रविबारों को छोड़ कर ) दस दिन के 
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अन्दर उसे वापस नहीं करेगा तो वह विधि बन जायगा, परन्तु यदि कांग्रेस का 
स्थगन विधेयक की वापसी में बाधक होगा तो वह विधि न बनेगा। इस 
: उपबंध का अर्थ यह है कि ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के सम्मुख कांग्रेस के 
स्थगन की तिथि के दस से कम दिन प् प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर राष्ट्रपति 
को अमिषेष-शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बह उन्हें 
विधि नहीं बनने देना चाहता तो वह उन्हें केबल अपने पास रख कर ही सप्राप्त 
कर सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति के सम्मख प्रति वर्ष ऐसे अनेक विधेयक 
आते हैं जिन्हें “विधि न बनने देने के लिए उसे अमिषेध-शक्ति का प्रयोग 
करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती | इसका कारण यह है कि कांग्रेस के पास 
कार्य इतना अधिक रहता है कि सत्र के अन्तिम दिनों में वह जल्दी-जल्दी 
अनेक विधेयक पारित करके राष्ट्रति के पास भेज देती है।यह अ्रश्म भी 
महत्वपूर्ण है कि विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख कब प्रस्तुत किया गया। जब 
राष्ट्रपति विल्सन योरोप में थे तब जब विधेयक उनके पास पहुँच जाता था तभी 
वह प्रस्तुत किया गया माना जाता था। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा पारित किये 
. जाने के पश्चात्‌ मी किसी विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मृख प्रस्तुत किये जाने 
में कई दिन लग सकते हैं ओर इस प्रकार राष्ट्रपति को सरलता से उसका अंत 
करने का अवसर मिल सकता है। “पराकेट-बीटो” का महत्व कितना अधिक 
है यह इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट 
उसके द्वारा २६० विधेयकों को अन्त करने में सफल हुए थे ।"* यदि राष्ट्रपति 
किसी विधेयक पर प्रत्यक्ष अभिषेध के स्थान पर अभिषेध के अप्रत्यक्ष रूप 
पारेट-वीटो! का उपयोग कर सकते हैं तो वह उसी को प्रश्नय देते हैं। इसके 
दो लाभ हैं--प्रथम, राष्ट्रपति को अभिषेध के प्रयोग का कारण नहीं बताना 
पड़ता, ओर द्वितीय, ऐसे विधेयक को कांग्रेस पुन: दो-तिहाई बहुमत से पारित 
कर विधि का रूप नहीं दे सकती | 


रा्रपति की अमिषेध-शक्ति का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक है कि 


कभी-कभी वह केवल इसका प्रयोग करने की धमकी से दी कांग्रेस से अपनी 
बात मनवा सकता है। विधेयक के पारित होने के पूर्व ही यह घोषणा कर कि 
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यदि कांग्रेस उसमें उसके द्वारा बताये संशोधन नहीं कर देती तो वह उस पर 
अमभिषेध-शक्ति का प्रयोग करेगा, राष्ट्रपति कांग्रेस को यह अवसर दे देता है 
कि वह उसमें ऐसे संशोधन कर ले जिससे वह बिना कठिनाई के विधि का 
रूप ले सके | इसके अतिरिक्त अभिषेध-शक्ति इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है 
कि बहुत से विधेयक इस कारण प्रस्तुत या पारित ही नहीं किये जाते कि राष्ट्रपति 
निश्चित रूप से उन पर अभिषेध-शक्ति का प्रयोग करेगा | 


दलीय नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ 


अन्न तक हमने राष्ट्रपति की उन शक्तियों पर विचार किया है जो उसे 
सांविधानिक उपबंधों, संविधियों या न्यायिक निणयों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रीति से प्राप्त हुईं हैं। परन्तु राष्ट्रपति द्वारा व्यवहार में प्रयुक्त शक्तियों की 
सूची यहीं समाप्त नहीं हो जाती | वह न केवल कार्यपालिका का प्रधान होता 
है, वरन्‌ श्रपने राजनीतिक दल का प्रधान-नेता भी होता है। अपनी इस 
स्थिति के कारण भी उसे पर्याप्त प्राधिकार याप्त रहता है। इसके अतिरिक्त 
उसे राष्ट्र का प्रवक्ता तथा नेता होने के नाते भी अनेक शक्त्तियाँ प्राप्त रहती 
हैं जिन पर हम यहाँ विचार करेंगे। 


राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है और राष्ट्रपति पद के 
लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति निर्वाचन के पश्चात्‌ भी अपने दल का नेता 
बना रहता है। निर्वाचन के समय राष्ट्रपति का दल जनता के सम्मुख जो 
कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जनदा की दृष्टि में उसे क्रियान्वित करने का उत्तर- 
दायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है | इस कार्यक्रम को तमी क्रिबान्बित किया जा 
सकता है जब राष्ट्रपति के दल के अन्य नेता तथा कार्यकर्ता उससे सहयोग 
करें | यदि वे ऐसा नहीं करते तो अगले निर्वाचन में उन्हें इसका फल दल को 
पराजय के रूप में भौगना पड़ सकता है | इसी कारण सामान्यतः कांग्रेस के दोनों 
सदनों में राष्ट्रपति के दल के नेता राष्ट्रपति से सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखते 
हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के हाथ में हजारों पदों पर नियुक्तियाँ करने की 
शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण भी राष्ट्रपति का अपने दल के श्रन्य- 
नेताओं पर पर्याप्त प्रभाव रहता है | व्यवहार में राष्ट्रपति का कांग्रेस के विभिन्‍न 
स्थानों के लिए प्रत्याशी चुनने में प्र;ुख हाथ रहूता है। यद्यपि कभी-कभी 
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कांग्रेस के दोनों सदनों में राष्ट्रति के दल का बहुमत होने पर भी उसकी बात 
नहीं मानी जाती और कांग्रेस उसकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य करती है पर 
सामान्यतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब 
बह अपने प्रस्तावों के कांग्रेस द्वारा अनुशोदित किये जाने की विश्वासपूर्वंक आशा 
कर सकता है। न केवल कांग्रेस के दोनों सदनों के लिए प्रत्याशियों के चुनाव 
में उसका प्रमुख हाथ रहता है, वरन्‌ राष्ट्रपति पद के अगले निर्वाचन के लिए 
अपने दल के प्रत्याशी के चुनाव में भी उसका पर्यास प्रभाव रहता है। बुढरो 
विल्सन का मत है कि संविधान-निर्माता राष्ट्रपति को वैधानिक कार्यपालिका तथा 
राष्ट्र नेता के रूप में देखना चाहते थे, दलीय नेता के रूप में नहीं । परन्तु कुछ 
ऐसे प्रभावों ने जो शासन की प्रकृति में ही निहित हैं उसे तीनों ही बना 
दिया है ।' 

राष्ट-नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ 


प्राय: प्रत्येक देश के नागरिकों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे एक 
योग्य, उत्साही और साहसी नेता के नेतृत्व को पसंद करते हैं ओर उसके 
व्यक्तित्व के सामने सिद्धान्तों को अधिक महत्व नहीं देते । संयुक्त राज्य के 
निवासियों के बारे में भी यह कथन बहुत बड़ी सीमा तक सत्य है ।* इसी प्रवृत्ति 
को ध्यान में रखते हुए. वुडरो विल्सन ने लिखा था कि संयुक्त राज्य एक नेता 
की उत्कंठा से कामना करता है ३ संयुक्त राज्य के विभिन्न शासनांगों में राष्ट्रपति 
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ही इस स्थिति में होता है कि वह जनता की इस इच्छा को पूर्ण कर सके। इसी 
कारण जब राष्ट्रपति-पद पर कोई ऐसा व्यक्ति आसीन होता है जो अपने 
गुणों से जनता को प्रभावित कर सके तो उसे अपरिमित शक्ति प्राप्त हो जाती 
है । राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट, बुढरो' विल्सन, तथा फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट इस 
तथ्य से भली माँति परिचित थे और उन्होंने इसका भली माँति लाभ उठाया। 
राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूज़बेल्ट ने जनमत को अपने पक्ष में कर अपने हाथों में 
इतनी शक्ति अजित कर ली थी कि कुछ लेखकों ने तो उनकी गणना अधिनायकों 
([)0%00/5) में करना आरंभ कर दिया था ।१ उनका कांग्रेस पर प्रभाव 
इतना अधिक था कि शासन-व्यवस्था में कांग्रेस का स्थान गोण हो गया था । 
सन्‌ १९:६ में पुनर्निर्बाचित होने के पश्चात्‌ उन्होंने प्रायः यह घोषणा की कि 
जनता ने उनकी योजनाओं का अनुसमर्थन किया है और इस कारण उन्हें पूरा 
करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनका मार्ग 
अवरुद्ध किया तो उन्होंने उसकी तीत्र भत्सना की और उसके पुनर्संगठित किये 
जाने का प्रस्ताव रखा | 


बैसे तो लगभग सदा ही राष्ट्रपति जनमत को अपने पक्ष में कर अपनी शक्ति 
में बुद्धि कः सकता है, परन्तु संकटकालीन परिस्थितियों में विशेष रूप से वह 
जनता के हृदयों पर राज करने की क्षमता रखता है। आशथिक संकट हो या युद्ध- 
जनित संकट, जनता अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की ओर 
निहारती है और यदि राष्ट्रपति में साहसपूर्ण पग उठाने की क्षमता और योग्यता 
है तो वह उसे सर्वाधिकार समर्पित करने को प्रस्तुत रहती है। 


उपराष्ट्रपति 
राष्ट्रति की निर्वाचन-प्रणाली पर विचार करते समय उपराष्ट्रपति को 
निर्वाचन प्रणाली का भी उल्लेख किया गया है| इस कारण यहाँ उसे दोहराना 
अनावश्यक है। यहाँ केवल संक्षेप में उसके कृत्यों तथा स्थिति का डल्लेख कर 
देना पर्याप्त होगा । उसका केवल एक ही कार्य हे--सिनेट के सत्रों की अध्यक्षता 
करना | वह सिनेट का पदेन-अ्रध्यक्ष (7700#टा० ?76अंवेथ्ग) होता है । 


१ उदाहरणाथ, देखिए : फ८्छ55, उ#ं४ ८०त्रक्##ं7%, ४० 4., 9. 530. 
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सिनेट की अध्यक्षता करने के श्रतिरिक्त यदि उसका अन्य कोई कार्य गिनाया जा 
सकता है तो वह है राष्ट्रपति की मृत्यु या अस्वस्थता की प्रतीक्षा करना, जब कि 
वह उसका पद ले सके | उपराष्ट्रपति को बीस हजार डालर वार्षिक वेतन तथा भत्ते 
आदि मिलते हैं। 


उपराष्ट्रपति पद का जो भी महत्व है वह इसी कारण है कि वह किसी भी 
समय राष्ट्रपति की मृत्यु, पदच्युति अथवा कार्यमार सँमालने के अयोग्य हो जाने 
पर राष्ट्रपति हो सकता है | अब तक न तो किसी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 
पदच्युत ही किया गया है और न कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कार्यभार 
समालने के श्रयोग्य ही हुआ है। परन्तु अब तक सात बार राष्ट्रपति की मत्यु के 
कारण उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार सँमालना पड़ा है।' परन्तु जैसा कि 
इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में 
उपराष्ट्रपति-पद के नामांकन को अधिक महत्व नहीं दिया जाता | इसका 
परिणाम संयुक्त राज्य के लिए अत्यन्त बुरा हो सकता है। यदि कोई अयोग्य 
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उसके पद पर आसीन हो जाता है तो 
बह देश पर संकट ला सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि न केवल 
उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य व्यक्तियों को ही चुना जाय, वरन्‌ इस पद पर 
कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के कार्य से इस प्रकार परिचय कराया जाय 
कि वह किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति का कार्य कुशलतापूर्बक 
कर सके | इसी कारण अनेक लेखकों ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के 
कार्य का कुछ भाग उपराष्ट्रपति को सौंप दिया जाना चाहिए । 


राष्ट्रपति की सामान्य स्थिति तथा अन्य कार्यपालिका-प्रधानों से तुलना 


संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की शक्तियों पर विचार करने से हमें उसके पद की 
महत्वपूर्ण स्थिति का स्पष्ट बोध हो जाता है । परन्तु राष्ट्रपति-पद का अध्ययन 
समाप्त करने के पूव यह आवश्यक है कि कुछ शब्द संयुक्त राज्य की शासन- 


१ उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति होने वालों में हैरी ट्रमेन का नाम उल्लेखनीय 
है। सन्‌ १९४५ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाने से उपराष्ट्रपति टमैन 
राष्ट्रपति हो गए | 
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प्रणाली में राष्ट्रपति को सामान्य स्थिति तथा अन्य देशों के कार्यपालिका-प्रथानों 
से उसकी तुलनात्मक स्थिति के बारे में भी कहे जायेँ | . 
राष्ट्रपति-पद के सम्बन्ध में एक बात जिसे ध्यान रखना अत्यावश्यक है वह 
यह है कि समय-समय पर राष्ट्रपति पद की महत्ता घट्ती-बढ़ती रहती है। बुड़ों 
विल्सन के शब्दों में “राष्ट्रपति का पद किसी समय कुछ रहा है और किसी समय 
कुछ । राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और समकालीन परिस्थितियों में पद की विशेषता 
बदलती रहती है |?" इस कथन की पुष्टि संयुक्त राज्य के सांविधानिक 
इतिहास पर दृष्टि डालने से होती है। संविधान-निर्माण के समय से राष्ट्रपति 
जेक्सन के काल तक सामान्यतः राष्ट्रपतिपद के लिए ऐसे व्यक्ति निर्वाचित 
किए गए जिन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया । उसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति का प्रभाव 
अपेक्षाकृत कम हो गया | गह-युद्ध के काल में राष्ट्रपति लिकन ने पुन; असामान्य 
शक्तियों का प्रयोग कर यह दिखा दिया कि राष्ट्रपति-पद कितने महत्व का पद 
हो सकता है । परन्तु लिकन के पश्चात्‌ फिर पर्याप्त काल तक न तो कोई विशेष 
प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति ही राष्ट्रपति-पद पर आसीन हुआ और न ऐसी परिस्थितियाँ 
ही उत्पन्न हुईं जिनमें राष्ट्रपति-पद का प्रभाव बढ़ता | वस्तुत: इस काल में 
: राष्ट्रपति-गद पर आसीन होने वाले व्यक्तियों ने कांग्रेस का नेतृत्व इस सीमा तक 
स्वीकार कर लिया कि विल्सन को लिखना पड़ा कि राष्ट्रपति की शक्तियों और 
प्रतिष्ठा में भारी कमी हो गई है ।* जिस समय विल्सन ने उपरोक्त मत व्यक्त 
किया (सन्‌ १८८४) लगभग उसी समय लार्ड ब्राइस ने अपने पर्यवेज्षण के 
आधार पर यह मत व्यक्त किया कि प्रारम्भिक राष्ट्रपतियों के पश्चात्‌ कुछ महत्व- 
पूर्ण अपवादों को छोड़ कर सामान्यतः राष्ट्रपति पद पर महान्‌ तथा प्रभावशाली 
व्यक्ति आसीन नहीं हुए ।३ परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में थियोडोर 
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रूजवेल्ट, उसके दूसरे दशक में वुड्"ो. विल्सन तथा चोथे और पाँचवें दशक में 
फ्रैकलिन डिलेनो रूजवेल्ट तथा हैरी ट्रमैन ने राष्ट्रपि-पद को न केबल पुनः 
उसका पूर्व गौरव और शक्तियाँ प्राप्त कराई वरन्‌ उनमें महत्वपूर्ण इद्धि की 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट के काल में तो राष्ट्रर्ति की गणना अधिनायकों में की जाने 
लगी थी |" इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति पद का महत्व बहुत कुछ. उस पर 
आसीन व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 
वस्तुतः महायुद्ध, आर्थिक संकट आदि के काल में राष्ट्रपति की शक्तियों में 
न केवल अस्थायी रूप से .ही पृद्धि हुईं वरन्‌ उस वृद्धि का स्थायी प्रभाव 
पड़ा है। द 
राष्ट्रपति-पद पर विचार करते समय यह तथ्य भी ध्यान में रखना श्रावश्यक 
है कि संयुक्त राज्य में कायपालिका का नामधारी प्रधान तथा वाघ्त्तविक प्रधान दो 
भिन्न व्यक्ति नहीं होते । राष्ट्रपति ही राज्य ओर शासन दोनों का प्रधान होता 
है। राज्य का प्रधान होने के नाते उसे लगभग बैसा ही सम्मान और प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है जैसी कि इंग्लैंड में नरेश को अथवा भारत या फ्रांस में राष्ट्रपति 
को । जनता उसके प्रति श्रद्धा रखती है, जिससे उसके प्रभाव में वृद्धि होती है । 
राष्ट्रपति जनता का प्रत्यक्ष रूप से (यद्यपि वैधानिक दृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप से) 
निर्वाचित नेता होता है, यह तथ्य भी उसकी शक्ति और प्रभाव में बृद्धि करता 
है। उसे कांग्रेस के समज्ष झुकने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती, क्योंकि वह 
भी जनता के समर्थन से ही अपने पद पर आसीन होता है। राष्ट्रपति-पद को 
इतना अधिक शक्तिशाली बनाने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि उसका काय- 
काल निश्चित होता है। मुत्यु अथवा महामियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
प्रकार से उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता | प्रो० ब्रॉगन के शब्दों में श्रमेरिकी 
राष्ट्रति ( अपने कार्य-काल के लिए ) संसार के अंतिम एकतंत्री-शासकों 
(:007%/८78) में है, जिसके प्राधिकारों में कमी नहीं की जा। सकती पर बृद्धि हो 


१ प्रो० लास्की ने भी यह मत व्यक्त किया है कि विश्व-युद्धों के काल में 
वुड्रो विल्सन तथा फ्रेकलिन रूजवेल्ट की स्थिति को 'सहमति-प्राप्त अधिनायक! 
( एं5प्रशीए त९६४६०४४ >ए ८०75८7४ 4 कहना असंगत न होगा । ( 400665 
० 404६8 (५४४7. 0. 9 ) । ' 
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सकती है ।" कांग्रेस उससे कितनी ही असंतुष्ट क्यों न हो पर महाभियोग के अति- 
रिक्त अन्य किसी प्रक्रिया से वह उसे पदच्युत नहीं कर सकती । कांग्रेस ने राष्ट्रपति 
जॉनसन की नीति से अ्रसंतुष्ट होने के कारण उन्हें महाभियोग के द्वारा पदच्युत 
करने का प्रयास किया था पर वह उसमें सफल न हुईं | अन्य किसी राष्ट्रपति के 
विरुद्ध महामियोग की कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं की गई। 


.... परन्तु राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने वाले उपयुक्त तत्वों के साथ ही उन 

बातों का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है जो उसे कांग्रेस के दोनों सदनों के 
नेताओं से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने, उनका परामश लेने और उनकी बात मानने 
को विवश करती हैं । राष्ट्रपति की अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें वह 
सिनेट के साथ मिल कर ही प्रयुक्त कर सकता है। अतएव राष्ट्रपति को सदैव 
सिनेट की सहमति ग्राप्त करने का ध्यान रखना पड़ता है। राष्ट्रति को अपनी 
नीति को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है ओर उसकी 
स्वीकृति कांग्रेस ही देती है । राष्ट्रपति किसी भी प्रकार कांग्रेस को आवश्यक धन 
की स्वीकृति देने के लिए विवश नहीं कर सकता। कांग्रेस से मतभेद होने पर 
वह कांग्रेस या उसके किसी सदन को विघटित नहीं कर सकता राष्ट्रपति कांग्रेस 
को कोई विधेयक पारित करने से रोक नहीं सकता । यह सत्य है कि बह कांग्रेस 
द्वारा पारित विधेयक पर अमिषेध-शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पर कांग्रेस दो 
तिहाई बहुमत से उसे पुनः पारित कर उसके अमिषेध को रद्द कर सकती है| 
स्थिति यह है कि वह अपने किसी प्रस्ताव या विधेयक पर कांग्रेस में अपने दल 
के सदस्यों का समर्थन पाने के बारे में भी आश्वस्त नहीं रह सकता। अनेक 
अवसरों पर प्रतिनिधि सभा या सिनेट के सदस्य अपने ही दल के राष्ट्रपति के 
द्वारा प्रस्तावित या समर्थित प्रस्तावों के विपक्ष में मत देते हैं । इन्हीं सब कारणों 
से किसी विशेष काल में राष्ट्रपति-पद की कया स्थिति होगी, यह पहले से नहीं 
कहा जा सकता | परन्तु इतना निश्चित है कि राष्ट्रपति की कभी उपेक्षा नहीं की 
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जा सकती और न वह कभी निष्क्रिय रह सकता है। राष्ट्रपति-पद पर कार्य करने 
वाले व्यक्ति को व्यक्ति को निश्चय ही महत्त्वपूर्ण निर्णय करने होंगे । प्रो० ्रॉगन 
के शब्दों में वह सदैव “ड्राइवर! या श्रेंक' ही होता है, वह कभी भी “स्पेर व्हीज्ञ" 
नहीं होता |* यदि राष्ट्रपति प्रतिभासंपन्न, योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्ति है तो वह 
निश्चय ही चालक के समान राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है । अपनी विशद 
शक्तियों के कारण वह एक अ्रवरोध भी सिद्ध हो सकता है। ऐसा मुख्यतः तब 
होता है जब राष्ट्रपति और कांग्रेस का बहुमत मिन्न दल के हों | परन्तु शासन का 
अन्य कोई भी अंग राष्ट्रपति के कार्य स्वयं नहीं कर सकता । 

राष्ट्रपति-पद की तुलनात्मक स्थिति के संबंध में प्रो > लास्की का निम्न मत उद्धृत 
कर देना ही पर्याप्त होगा: “संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति एक राजा से कम और अधिक 
है, वह एक प्रधान मंत्री से मी कम और अधिक है । उसके पद का जितनी ही 
अधिक सावधानी से अध्ययन किया जाय उतना ही उसकी अनुपमता का बोध 
होता है |”* बस्ठ॒त: अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अनुपम और अतठुलनीय है| वह 
एक राजा से कम इस कारण होता है कि वह विजयी दल का नेता होता है, ओर 
पराजित दल के व्यक्ति कभी-कभी उसे सहन मात्र ही करते हैँ | उसके प्रति श्रद्धा 
ओर सम्मान का भाव नहीं रखते । इसके विपरीत ब्रिटिश नरेश की भाँति राजा 
निर्दल व्यक्ति होने के कारण देश की जनता के सभी वर्गों, सभी दलों के 
अनुयायियों का सम्मान प्राप्त करने में सफल हो सकता है । परल्तु हमें यह भी 
ध्यान रखना आवश्यक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति 
होता है | यदि वह योग्य और ग्रतिमासंपन्न व्यक्ति हो तो बह जनता के सभी 
वर्गों और भागों का उस सीमा तक विश्वास ग्रात्त कर सकता है जिस सीमा तक 
एक वंशानुगत राजा या सम्राट कभी प्राप्त नहीं कर सकता | 
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अमेरिकी राष्ट्रपति के एक प्रधान मंत्री से एक ही साथ कम और अधिक 
होने का कारण अ्रमेरिकी संविधान का शक्ति-प्रथक्करण सिद्धान्त है | एक संसदीय 
शासन वाले राज्य के प्रधान मंत्री को सदा विधानमंडल के बहुमत दल या 
बहुमत-ग्राप्त दलों के समूह का समर्थन "प्रात्त होता है, और इस कारण वह 
विधानमंडल से सरलतापूर्वक कोई भी विधेयक या प्रस्ताव पारित करा सकता है.। 
उसे अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिए धन का अनुदान प्राप्त करने में 
भी कठिनाई नहीं होती । यदि विधानमंडल उसकी राय न माने, उसके द्वारा 
अस्तावित या समर्थित किसी प्रस्ताव को पारित न करे अथवा धन का अनुदान 
देने से इन्कार करे तो वह डसे अथवा उसके लोकप्रिय सदन को विघटित करा 
सकता है | अधिकतर तो विघटन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि विधटन 
की धमकी ही उसकी बात मनवाने को पर्याप्त होती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है, संयुक्त राज्य के राष्ट्रति की स्थिति ऐसी नहीं होती | न तो 
उसे कांग्रेस के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है, न वह कांग्रेस में 
अपने दल के सदस्यों को अपने द्वारा प्रस्तावित विधेयक के पक्ष में मत देने के 
लिए बाध्य कर सकता है ओर न कांग्रेस का विघय्न कर सकता है | इसी कारण 
उसे प्रधान मंत्री से कम कहा जा सकता है। परन्तु वह इस दृष्टि से संसदीय 
शासन वाले देशों के प्रधान मंत्री से अधिक भी होता है कि उसकी शक्तियाँ संविधान 
में उल्लिखित हैं जिनमें कांग्रेस कमी नहीं कर सकती, उसका कार्यकाल निश्चित 
है जिसके पूव मुत्यु या महामियोग के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से. उसे 
पदच्युत नहीं किया जा सकता तथा वह न केवल शासन का ही प्रमुख होता है 
वरन्‌ राज्य का भी प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली में तो किसी भी क्षण 
विधानमंडल प्रधान मंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित कर सकता है, उसे अपनी नीति में परित्रतेन के लिए विवश कर सकता 
है अथत्रा उसे किसी' विषय पर सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है। अपने 
मंत्रिमंडल पर भी जिस सीमा तक अमेरिकी राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है उतना 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर नहीं रहता। ब्रिटिश प्रधान मंत्री 
केवल 'समकक्तियों में प्रथम” चाहे न हो पर वह अमेरिकी राष्ट्रपति के समान 
अपने मंत्रिमंडल का स्वामी भी नहीं होता | 
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प्रत्येक देश में कार्यपालिका के प्रधान की सहायता करने तथा उसे मंत्रणा 
देने के लिए, एक निकाय (007 ) श्रथवा परिषद्‌ होती है । ब्रिटेन, भारत, फ्रांस 
आदि देशों में इस निकाय को मंत्रिमंडल या मंत्रि-परिषद्‌ कहते हैं । संयक्त राज्य 
में भी प्रशासन-कार्य में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे मंत्रणा देने के 
लिए एक निकाय हे जिसे सामान्यतः मंत्रिमंडल! ((&०76:) अथबा 'राष्ट्रपति 
का मंत्रिमंडल” कह कर सम्बोधित किया जाता है। यह मंत्रिमंडल संसदीय 
शासन-प्रणाली वाले देशों के मंत्रिमंडल से भिन्न है क्योंकि जहाँ संसदीय शासन- 
प्रणाली का आधार स्तम्म मंत्रिमंडल ही होता है वहाँ अमेरिकी शासन-प्रणाली 
में मंत्रिमंडल का अधिक महत्व नहीं है| परन्तु इंग्लैंड और संयुक्त राज्य के 
मंत्रिमंडलों में उपयुक्त अन्तर के होते हुए भी एक महत्वपूर्ण साम्य है--दोनों 
ही का आधार सांविधानिक उपबंध न होकर परम्परा या प्रथा है। संयुक्त राज्य 
के संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल जैसे किसी निकाय का उल्लेख नहीं है। 
उसमें केवल एक स्थान पर प्रसंगवश '“कार्यपालिका-विभागों के प्रधान अधि- 
कारियों'१ का उल्लेख किया गया है | मंत्रिमंडल इन्हीं कार्यपालिका विभागों के 
प्रधान अधिकारियों का संयुक्त नाम है । 

मंत्रिमंडल का प्रादुर्भाव तथा विकास--संविधान-निर्माण के पश्चात्‌ 
सन्‌ १७८९ में कांग्रेस ने अपने प्रथम सन्न में तीन कार्यपालिका विभागों 
६ 2560प ४76 0298/0:767/8 ) की स्थापना की ।|ये विभाग थे--श्र्थ, 
युद्ध और राज्य-विभाग | इसी वर्ष पोस्टमास्टर जनरल और महान्यायवादी के 
पदों की सृष्टि हुई | बाद में इनके कार्यालयों को भी बिभाग मान लिया गया । 
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चाल्स बियर का मत है कि इन विभागों की स्थापना करते समय कांग्रेस ने इस 
संभावना को सोचा ही नहीं था कि इनके प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति की परिषद्‌ 
के रूप में कार्य करेंगे। वस्तुतः जिस विधि के द्वारा अर्थ विभाग (:८३४७४ए 
[0०727077८7६ ) की स्थापना की गई थी उसकी भाषा से यह इच्छा भलकती 
है कि इस विभाग के सचिव पर कांग्रेस अपना पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहती 
थी ।? परन्तु संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रपति जाजे वाशिंगटन ने इन विभागों के 
प्रमुखों को अपना वैयक्तिक परामशंदाता ही माना। इन विभागों के प्रमुखों 
को एक परिषद्‌ का रूप देने का श्रेय वाशिगटन को ही मिलना चाहिए | कुछ 
ही वर्षों में इन विभागों के प्रमुखों को सम्मिलित रूप से मंत्रिमंडल के नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगा। बाद में कांग्रेस के अन्य विभागों की स्थापना की | 
सन्‌ १७९८ में जलसेना विभाग, सन्‌ १८४९ में गृह विभाग, तथा सन्‌ १८८९ 
में कृषि विभाग की स्थापना हुईं | सन्‌ १६१३ में वाणिज्य विभाग तथा सन्‌ 
१९१३ में श्रम विभाग की स्थापना हो जाने पर इन विभागों की संख्या दस 
हो गई | तब से अब तक इनकी संख्या में कोई बृद्धि नहीं हुईं है |९ 

सन्‌ १६४७ में कांग्रेस ने एक विधि पारित कर युद्ध और जलसेना विभाग 
के स्थान पर एक नए, विभाग की सृष्टि की । इस विभाग का नाम है--राष्ट्रीय 
सेना विभाग ( १२०४07%/ १(॥87ए /45090]577767£ ) । देश की रक्षा 
से सम्बद्ध समस्त अमिकरण ( 3267८८४ ) इस विभाग के अ्रधीन हैं | 


मंत्रिमंडल की वर्तमान सदस्यता--आजकल मंत्रिमंडल में निम्न विभागों 
के प्रधान ( 5627८27768 ) सम्मिलित रहते हैं : 


१, राज्य विभाग 
२: श्र्थ विभाग 
३. रक्षा विभाग 
४, न्याय विभाग 


| छ्बात, (04785, 4कह्ारंध#॥ (680:क्क्ष/ #बे 20/#65, 9. 2०8. 
* म्न्त्रिमण्डल के प्रारम्मिक विकास पर विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए, 
2247८0, 7र, 8... 726 22/68/4262 35 (६०/४४४. 
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५, डाक विभाग 

६. कृषि विभाग 

७. गृह विभाग 

८. वाणिज्य विभाग, तथा 

९, श्रम विभाग 

सन्‌ १९३६ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह प्रयत्न किया था कि दो अन्य 
विभागों की स्थापना की जाय | इस सम्बन्ध में जो विधेयक कांग्रेस के समक्ष 
प्रस्तुत किया गया था वह पारित न हो सका। तब सन्‌ १९३९ में राष्ट्रपति ने 
तीन अमिकरणों ( 2&2०॥८65 ) की स्थापना की । ये अमिकरण थे--सल्चीय 
सुसज्ञा अमिकरण ( #6१८८४| $6०८०४ए /82०८7००८ए ), सच्डीय कर्मशाला 
अधिकरण ( #60860%॥। ए0०775 02०7८ए ), तथा सच्चीय ऋण अमिकरण 
( #€068679| [,090 02८०८ए ) । सन्‌ १९४२ में राष्ट्रीय ग़ह-निर्माण अभि- 
करण ('चिद्ाणाओं नठप्/ं।एु ॥2०7८ए ) की स्थापना की गई | इन 
अमिकरणों के प्रधान मंत्रिमंडलों की बैठकों में भाग लेते हैं, यद्यपि वे मंत्रि- 
मंडल के सदस्य नहीं माने जाते | अधिकतर उपराष्ट्रपति भी मंत्रिमंडल की 
बैठकों में उपस्थित रहते रहे हैं। मंत्रिमंडल की सदस्यता के सम्बन्ध में कोई 
ओपचारिक नियम न होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि 
उपराष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सदस्य होता है या नहीं | 

मत्रिमंडल के सदस्यों की नियक्ति, कार्यकाल, तथा पदच्यृति--विभिन्न 
कार्यपालिका विभागों के प्रधानों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सिनेट की सहमति से 
की जाती है। राष्ट्रपति के नामांकनों पर ग्रायः सदा ही सिनेट की सहमति प्राप्त 
हो जाती है | इस शताब्दी में केवल एक बार सिनेद ने किसी कार्यपालिका- 
विभाग के प्रधान के नामांकन पर स्वीकृति देने से इन्कार किया है।"* वस्तुतः 
राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चुनाव में पूर्णतः स्वतन्त्र होना 
भी चाहिए, क्योंकि वे पूर्णरूप से उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति 


) ऐसा सन्‌ १९२५ में हुआ जब सिनेट ने राष्ट्रपति कूलिज द्वारा चाल्स 
वारेन ((.8/८8 3. ए४५/४८०) के महान्यायवादी पद के लिए नामांकन का 
अनुसमथंन नहीं किया | 
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पदग्रहण करने के पश्चात्‌ ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम घोषित 
करता है। 


कायपालिका विभागों के प्रधानों का कोई निश्चित कायकाल नहीं होता । 
सामान्यतः वे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर काय करते 
रहते हैं, परन्तु उन्हें किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जा सकता 
है । वे किसी भी समय पदत्याग भी कर सकते हैं। साधारणतया यदि मंत्रि- 
मंडल के किसी सदस्य का राष्ट्रपति से किसी ग्रश्न पर तीत्र मतभेद होता है तो 
बह त्यागपत्र प्रस्तुत कर अपने पद से अलग हो जाता है | 


मंत्रिमंडल के सदस्यों के चुनाव को प्रभावित करते वाले तत््व-- 
यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों के चुनाव पर सिनेट की सहमति के 
अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक निबन्ध नहीं हैं, परन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति को 
उनका चुनाव करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मनरो 
का मत है कि संयुक्त राज्य के मंत्रिमंडल के निर्माण में दलवाद, भूगोल, अनु- 
रंजन, समझौता, कृतशता, राजनीतिक व्यूह-रचना, प्रशासनीय कुशलता तथा 
वैयक्तिक मैत्री ये सभी तत्व मिन्न-मिन्न मात्रा में अपना प्रभाव दिखाते हैं।* 
मंत्रिमंडल के कार्यों पर विचार आरम्भ करने के पूव यहाँ हम संक्षेप में इस 
बात पर विचार करेंगे कि ये तत्व मंत्रिमंडल के सदस्यों के चुनाव को किस 
प्रकार प्रभावित करते हैं। 


सामान्यत: राष्ट्रपति अपने दल्ल के लोगों को ही मंत्रिमंडल के सदस्य 
के रूप में नियुक्त करता है। संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रति ने अपने 
उत्कट देशप्रेम के कारण दलीय विचारों को तिलांजलि दे अपने मंत्रिमंडल में 
योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ की थीं। उन्होंने टॉमस जैफरसन और 
अलैक्जेंडर हैमिल्य्न जैसे विरोधी राजनीतिक विचारों वाले लोगों को अपने मंत्रि- 


(०6 (४०986: ० ६9४९ (0706९ 5६8085 45 ॥&2&पए 00 06 9 एथ692660 
27009 47 एल खाए एाण ज्रदं 08709870, 26०27220ए, ८०0८वॉ॥रए09 
८०70703०, 870०, 907/प2६8 ४६८89, 2५४078040ए८ 8ंप, द्यत 
96:४5070%] 00774८ए थी ए4ए 8 एश्एंयड 8788. --र्धपा०, 3. ०9.८४ 
72. 276. 
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मंडल में स्थान दिया, और प्रथम को राज्य सचिव ओर द्वितीय को कोष सचिव 
बनाया। दोनों ही अपने पदों के लिए, पूर्णत: उपयुक्त थे, परन्तु उनमें विचारों 
की इतनी मिन्नता थी कि वे किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक ढंग से सोच ही नहीं 
सकते ये | इसके कारण वाशिंगटन को बेड़ी कठिनाई होती थी। इसी कारण 
उसी समय से यह प्रथा सी बन गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों को 
अपने दल में से ही चुनता है । इस प्रथा के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरणाथ 
राष्ट्रति थियोडोर रूजवेल्: ओर टाफ्ट दोनों के मन्त्रिमश्डलों में युद्ध-सचिव 
डेमोक्रेट दल के सदस्य ये | अन्य कुछ राष्ट्रतियों ने भी अपने दल के अलावा 
दूसरे दल के एकाध व्यक्ति को मन्न्रिमएडल में स्थान दिया था। इन राष्ट्रपतियों 
में फ्रंकलिन डी० रूजवेल्ट का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने एक नहीं दो-दो 
रिपब्लिकन दलीय व्यक्तियों को अपने मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित किया था। 
परन्तु ये उदाहरण अपवाद मात्र ही हैं। 
अपने दल के लोगों में से भी किन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाय यह निश्चित 
करना राष्ट्रपति के लिए, सरल नहीं होता । उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि 
दल के उन व्यक्तियों को जिन्होंने चुनाव आंदोलन के समय उसे महत्वपूर्ण 
सहायता पहुँचाई थी उनके कार्य का कुछ प्रतिफल मिले | इसी कारण उनमें से 
कुछ प्रमुख लोगों को मंत्रिमएडल में ले लिया जाता है | कभी-कभी अपने ही दल 
के किन्हीं असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने के लिए भी उनके एकाध नेता को 
मंत्रिमण्डल में स्थान दिया जाता हैं | राष्ट्रपति प्रायः अपने एकाघ अंतरंग मित्र 
को भी किसी कार्यपालिका विभाग का प्रधान बना देते हैं ओर इस प्रकार उसे 
अनुग्रहीत करते हैं। हवर, हार्डिज, कूलिज, फ्रेंकलिन रूजवेल्ट आदि अनेक 
राष्ट्रपतियों ने ऐसा ही किया । इन बांतों के अतिरिक्त नियुक्ति करते समय प्रायः 
यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा 
रहा है वह उसके लिए उपयुक्त भी है या नहीं । जब राष्ट्रपति ने व्यापार सचिव के 
पद पर हैनरी हॉपकिस ([7०07४ए +70£085) को नियुक्त किया था तो उन्होंने 
इस पुष्ट परिपाटी को तोड़ा था कि इस पद पर ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त हों जिन्हें 


*बुड्रो विल्सन द्वारा विलियम जेनिग्स ब्रियां (ज]॥7 ]. 877०7) को 
मंत्रिमं डल में लिए जाने का यही कारण था। (छ३४०व 7:72, ०७. #7., 9- 292.) 


राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल १८९ 


व्यापारिक मामलों का पर्याप्त अनुभव हो । इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई 
थी । इसी प्रकार श्रम-सचिव के पद पर फ्रैँसिस परकिस ([72॥068 ?८४८॥5) 
को नियुक्त कर राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक पुष्ट परम्परा को तोड़ा था। महान्याय- 
वादी (0॥0#77८ए (5८7८७) केब्यद्‌ पर तो सदा ही ऐसे व्यक्ति नियुक्त 
किये गये हैं जो वकील थे | अन्य विभागों के प्रधान-पद्‌ पर नियुक्ति करते समय 
भी अनुभव तथा योग्यता को ध्यान में रखा जाता है | परन्तु इसका यह आशय 
नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक विभाग का प्रधान अपने विषय का ज्ञाता और 
अनुभवी होता है| यदि इस सिद्धान्त को माना जाय तब तो प्रतिरक्वा-सचिव के 
पद के लिए. सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति स्थल और जलसेना के जनरल और 
एडमिरल होंगे--जो कि कभी उस पद पर नियुक्त नहीं किये जाते | मंत्रिमएडल 
का कार्य राष्ट्रपति को परामश देना है और यह राष्ट्रपति ही निर्णय करता है कि 
वह किसे अपना परामशंदाता बनायेगा। 


मंत्रिमएडल के सदस्यों की नियुक्ति को प्रभावित करने वाले एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण तत्व का भी यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। यह तत्त्व है भूगोल। 
राष्ट्रतति को यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसके मंत्रिमएडल में देश के प्राय: 
सभी भागों के लोग हों । यदि ऐसा न हो तो जिन भागों से मंत्रिमएडल का कोई 
सदस्य नहीं बनाया जायगा उस भाग के लोग निश्चय ही असंतुष्ट हो जायेँगे। 
इस बात को ध्यान में रखना इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि अधि- 
कांश राष्ट्रपति पुनर्निरवाचन के लिए, खड़े होते हैं । यद्यपि कुछ राष्ट्रपतियों ने इस 
तत्व की एक बड़ी सीमा तक अवहेलना की है, परन्तु इसे पूर्णतः: कभी नहीं 
भुलाया जा सकता । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने संयुक्त राज्य के पश्चिमी भाग से केवल 
दो सदस्य लिए थे, परन्तु राष्ट्रपति ट्रू मैन ने पूर्वी भागों के सदस्य कम कर पश्चिमी 
भागों के लोगों को अनेक स्थान दिये। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि 
वैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति अपने मंत्रिमएडल के सदस्यों को चुनने में पूर्णतः 
स्व॒तन्त्र है परन्तु यह स्वतन्त्रता वास्तविकता में बहुत सीमित है । 


मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन, भत्ते आ्रादि--मंत्रिमएडल के प्रत्येक 
सदस्य को पन्‍न्द्रह हजार डालर वार्षिक वेतन मिलता है। यहाँ यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि यह वेतन उन्हें मंत्रिमएडल के सदस्य होने के नाते नहीं, वरन्‌ 
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एक कार्यपालिका विभाग के प्रधान होने के नाते मिलता है। इस वेतन के 
अतिरिक्त उन्हें आधिकारिक कार्यों के लिए यात्रा करने पर भत्ता मिलता है । 
उन्हें घुसज्जित कार्यालय तथा उत्तम मोटरगाड़ियाँ मिलती हैं तथा अनेक कर्मचारी 
आदि उपलब्ध रहते हैं | अन्य अनेक देशों की भाँति संय॒क्त राज्य में मंत्रिमएडल 
के सदस्यों को निवास-स्थान नहीं दिये जाते और इस कारण उनके वेतन का 
एक बड़ा भाग और कभी-कभी उनका पूरा वेतन उपयुक्त निवास-स्थान का 
किराया चुकाने में ही व्यय हो जाता है | प्रो० जिंक के अनुसार मंत्रिमएडल के 
अधिकांश सदस्यों को, यदि उनके पर्यास वेयक्तिक साधन नहीं होते तो, अपना 
खर्चा चलाने में कठिनाई होती है ।* 


मंत्रिमंडल की बैठकें--आ्राजकल सामान्यतः मंत्रिमएडल की सप्ताह में एक 
बार, शुक्रवार को, बैठक होती है। सदा से ही मंत्रिमएडल की सप्ताह में एक 
बैठक होती रही हो ऐसी बात नहीं है । राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के शासन- 
काल के आरम्मिक' वर्षों तक मंत्रिमए्डल की सप्ताह में दो बैठके होती थीं । 
युद्ध काल में अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों में मंत्रिमएडल की सप्ताह में 
अनेक बेठकें होती हैं | मंजिमरडल की बैठक आमंत्रित करना राष्ट्रपति का अनन्य 
अधिकार है | राष्ट्रपति विल्सन के कार्यकाल में उनकी अस्वस्थता के समय राज्य- 
सचिव लानसिंग ([,87»7) ने मंत्रिएडल की बैठक बुलाई थी । इसके लिए 
उन्हें राष्ट्रपति को उत्तर देना पड़ा | यदि किसी विभाग का सचिव (958९८४८(३/ए) 
राजधानी में उपस्थित न हो तो उस विभाग के सहायक सचिव को मंत्रिमएडल 
की बैठक में बुलाया जा सकता है । 


बैठक के समय कौन सचिव किस स्थान पर बैंठेगा यह पहले से निश्चित 
रहता है । राष्ट्रपति एक अष्टभुजी मेज के बीच में स्थान अहण करता है। उसके 
दाई ओर कोष-सचिव तथा बाई ओर राज्य-सचिव के बैठने कस स्थान होता है | 
अन्य समस्त सचिव ज्येष्ठता (8८००॥४८ए) के अनुसार मेज के चारों ओर 
बैठते हैं । उपराष्ट्रपति, यदि बह बैठक में उपस्थित होता है, राष्ट्रपति के ठीक 
सामने बैठता है | 





) 27, ०४, ८४7., 9. 206. 
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मंत्रिमंडल की बैठकों में बैठने के प्रबंध में जितनी औपचारिकता होती है 
उतनी ही उसकी कार्यवाही में अनोपचारिकता रहती है। न तो सदस्यों को बैठकों 
के कार्यक्रम आदि की सूचना दी जाती है, न बैठक में बाद-विवाद के किन्हीं 
नियमों का श्रनुसरण किया जाता है, अरेर न उसकी कार्यवाही लेखबद्ध की जाती 
है । यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह अपने वैयक्तिक सचिव से कार्यवाही का संचछ्ित 
विवरण तैयार करा सकता है। सामान्यतः मंत्रिमंडल की बैठकों में मतदान नहीं 
कराया जाता | इसका कारण यही है कि अकेले राष्ट्रपति का मत समस्त सदस्यों 
के मत से अधिक महत्व रखता है । बैठकों की कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रखी 
जाती है ओर राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य कोई उसे प्रकाश में नहीं ला सकता | 
राष्ट्रति भी यदि मंत्रिमए्डल के किसी निर्णय को प्रकाश में लाता है तो उसे 
अपने निर्णय के रूप में, मंत्रिमएडल के निर्णय के रूप में नहीं । 
मंत्रिमंडल के कृत्य 

मंत्रिमएडल के क्ृत्यों को हम दो वर्गों में क्मिक्त कर सकते हैं--(१) 
मंत्रणा-संबंधी (३0ए507ए), तथा (२) प्रशासन-संबंधी (80॥777877407०) | 
इनमें से प्रथम वर्ग के इत्य पूरे मंत्रिमएडल द्वारा एक निकाय (50079) के रूप 
में सम्पादित किए जाते हैं और द्वितीय वर्ग के कृत्य मंत्रिमएडल के सदस्यों 
: द्वारा वैयक्तिक रूप में | यहाँ इनका संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है । 

मंत्रणा-सम्बन्धी कृत्य--मंत्रिमएडल का मुख्य कार्य राष्ट्रपति को ऐसे 
विषयों पर जिन पर वह उसकी मंत्रणा लेना चाहे, परामश देना है | यह पहले 
उल्लेख किया जा चुका हे कि राष्ट्रपति किसी विषय पर मंत्रिमंडल का मत जानने 
या न जानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इस कारण यदि राष्ट्रपति चाहे तो 
किसी भी विषय पर मंत्रिमंडल का परामश लिए, बिना ही कार्यवाही कर सकता 
है। अरब तक का अनुभव यही बतलाता है कि साहसी और शक्तिशाली राष्ट्रपति 
मन्त्रमएडल के अस्तित्व को ही भुला दे सकता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि राष्ट्रपति किसी विषय पर स्वयं निर्णय करने के पश्चात्‌ केवल सूचनामात्र के 
लिए श्रथवा सुझावों को जानने के लिए उसे मन्त्रिमणएडल के समच्ष उपस्थित 
करता है । बुद्*ो विल्सन उन्हीं राष्ट्रपतियों में थे जो अधिकांश निर्णय स्वविवेक से 
ही करते थे । उनके मन्त्रिमए्डल के ग्रह-सचिव फ्रेंकलिन लेन (श्वाद/ 
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[ट्‌. [076) ने मंत्रिमण्डल की एक बैठक के अपने संस्मरणों में लिखा है:-- 
“आज की बैठक का कोई फल नहीं निकला, यद्यपि मेक्सिको, क्‍्यूबा, कोस्टारिका, 
तथा योरोप में हम झगडों में फँसे हूँ...प्रायः दो सप्ताह से हमने मन्त्रिमए्डल 
की बैठकों में अ्रपना समय अधिकतर कह्मनियाँ कह कर बिताया है ।...यहाँ तक 
कि एक सप्ताह पूर्व की बैठक में, उस दिन जिस दिन राष्ट्रपति ने जर्मनी 
को अपना उत्तर भेजा था...हमको उस पत्र की भलक तक नहीं दी गई 
जो लानसिंग (राज्य-सचिव) के हाथों में पहुँच चुका था ओर चार बजे भेजा 
गया | हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति ने 
मंत्रिमएडल के एक सदस्य को, जिसने उसके बारे में जिक्र किया, उसकी कुछ 
रूपरेखा बता दी। ओर प्रायः पौन ध॑ंटे तक हम युद्ध संबंधी कहानियाँ कहते 
रहे, और कुछ महत्त्वहीन विभागीय मामलों पर विचार किया |?” यह उद्धरण 
पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि मंत्रिमंडल के मंत्रणा-सम्बन्धी कृत्य का वास्तविक 
महत्व कया है ।' 


साधारणतया मंत्रिमएडल के सम्मुख नीति-सम्बन्धी प्रश्न तथा ऐसे विषय 

जो अन्तर्विभागीय सहयोग से सम्बन्धित होते हैं रखे जाते हैं। किसी नीति के 
विस्तार-सम्बन्धी प्रश्नों पर मंत्रिमएडल की बैठकों में विचार नहीं किया जाता। 
मंत्रिमएडल के विभिन्न सदस्य अपने अनुभव के आधार पर उपयोगी सुझाव दे 
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सकते हैं ओर राष्ट्रपति नीति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करते समय उन्हें ध्यान 
में रखता है। यद्यपि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही करता है परन्तु मंत्रिमंडल की 
बैठक में विचार-विमर्ष की उपयोगिता ओर उसके महत्व के सम्बन्ध में दो मत 
नहीं हो सकते । विभिन्‍न विभागों के. मध्य पारस्परिक गलतफहमियों तथा संघर्षों 
: को विचार-विमर्ष ओर समभोते के द्वारा दूर करने में भी मंत्रिमण्डल की बैठकें 
पर्याप्त सहायता देती हैं । 

प्रशासनीय कृत्य--मंत्रिमएडल के सदस्यों द्वारा वैयक्तिक रूप से, कार्य- 
पालिंका विमागों के प्रधान होने के नाते, सम्पादित किए. जाने वाले कृत्य 
मंत्रिमण्डल के मंत्रणा-सम्बन्धी कृत्यों से अधिक महत्त्वपूण हैं। प्रत्येक विभाग 
से संबंधित प्रशासनिक कार्य इतना अधिक होता है. कि विभाग-प्रमुख के अ्रधीन 
एक या अधिक सह-सचिव ( >5आंडांश्ा: 5८८८ॉ४7ए ) तथा उप-सचिव 
( [7702/-8८८४८४४४/ए ) रखने की आवश्यकता पड़ती है | ऐसी दशा में यह 
आशा करना व्यर्थ ही होगा कि राष्ट्रपति स्वयं समस्त कार्य पर नियंत्रण रखे। 
ग्रधिकतर उसे विभाग-सम्बन्धी कार्यो' में सम्बन्धित सचिव की इच्छानुसार ही 
कार्य करना होता है । ह 

प्रत्येक विभाग के सज्गञठन तथा कांय आदि के सम्बन्ध में कांग्रेस ने समयं- 
समय परंविधियाँ पारित की हैं। 'कुछ कार्यपालिंका आदेशों ( €र८टप्रा/ए८ 
0:व०॥5 ) में भी विभांगों के सज्भठन तंथा कार्य आदि का स्पर्ष्शकरण किया 
. गया है। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक विमांग का प्रमुख विभागीय विनियम आदि 
जारी करता है । निम्न पदों पर नियुक्तियाँ करना, विभागीय कमचारियों के 
विरुद्ध आने वाली शिकॉयतों पर विचार करना, कांग्रेस की संमितियों के समक्त 
उपस्थित होकर सूचना आदि देना, तथा विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों पर नीतिं 
निर्धारित करना मंत्रिमएडल के'र्संदेश्यों के अन्य मुख्य कृत्य हैं। यद्यपि मंत्रिमंडल 
के सदस्यों को प्रशायैनीय कार्य का अधिक अनुभव नहीं होता क्योंकि वे अ्रपनी 
अनुभव और योग्यतों के कारण ही महीं नियुक्त किए जाते हैं, परन्तु शासनं-' 
कार्ये में इंससे बाधा नहीं पढ़ती | इसका कारण यह है कि एक राष्ट्रपति का 
कार्यकाल समाप्त होने पर केवल प्रत्येक विमाग को शीषस्थ अधिकारी बदलता 
है; निम्न अधिकारी वही रहते हैं । और यह तथ्य सभी जानते हैं कि शासन- " 
यन्त्र का संचालन मुख्यतः इन्हीं निम्न अधिकांरियों के बल परं होता है | 
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राष्टपति तथा मंत्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध--राष्ट्रति और भंत्रिमंडल 

के मध्य सम्बन्ध मुख्यतः राष्ट्रपति-पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व 
और स्वभाव पर निर्भर करते हैं। यदि राष्ट्रपति स्वभाव से ही स्वतन्त्र प्रकृति 
: और दृढ़ विचारों का व्यक्ति है तो वह 'मंत्रिमएडल की मंत्रणा को अधिक महत्व 
न देगा, और यह भी सम्मव है कि वह उसकी मंत्रणा लेना आवश्यक ही-न 
धममे । राष्ट्रपति जैक्सन ने यह अनुभव किया कि मंत्रिमएडल उनकी विनिश्चय 
करमे की स्वतन्त्रता में बाधक है और इस कारण उन्होंने लगभग दो वर्ष तक 
उसकी कोई बैठक ही नहीं. बुलाई ।" राष्ट्रपति लिकन भी नीति-सम्बन्धी अधिकांश 
महत्वपूर्ण निर्ण॑य स्वयं. ही करते थे । राष्ट्रपति ग्रांट तो और भी अधिक आगे बढ़े 
हुए ये । वे अपने मंत्रिमए्डल के सदस्यों को अपनी आज्ञा का पालन करने वाले 
सेवकों से श्रधिक नहीं समझते थे | इसके विपरीत राष्ट्रपति बुचनान (3प्र॥9- 
097) तथा फ्रैंकलिन पियर्स के काल में मंत्रिमएडल के निर्णय ही सर्वेप्रधान 
होते थे । ये दोनों राष्ट्रपति प्रायः सदा ही मन्त्रिमए्डल के निर्णयों का श्रनुसरण 
करते थे । राष्ट्रपति क्लीवलैंड भी मन्त्रिमएडल के निणुयों को पर्याप्त महत्व देते 
थे | बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रपतियों में थियोडोर रूजवेल्ट, बुड्रो विल्सन तथा 
फ्रैकलिन रूजवेल्ट के काल में मन्त्रिमएडल का प्रभाव अधिक नहीं था। बे या 
तो स्वयं निर्णय करते थे श्रथवा मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त अ्रन्य 
व्यक्तियों की मन्‍्त्रणा को अधिक महत्व देते थे | इस शताब्दी के राष्ट्रपतियों में 
' मन्त्रिमण्डल को सर्वाधिक प्रधानता राष्ट्रपति हाडिज्ञ ने दी। क्‍ द 
. अधिकांश राष्ट्रपतियों के बारे में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है 

कि वे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मंत्रिमएडल के सदस्यों के अ्रतिरिक्ति अन्य व्यक्तियों 
की मन्त्रणा लेते ये और कमी-कभी उसे मंत्रिमएडल के परामर्श से अधिक महत्व 
देते ये । इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति जैकसन के 'पाकशाला-मंत्रिमएडल' ((दाथा 
(४)ंप८) ने पर्यात्त ख्याति पाई है। यह राष्ट्रपति जैकसम के उन मित्रों का 
सामूहिक नामप्त था जिनका वे शासन-सम्बन्धी . समस्याओं पर 'प्रयमर्श लेते ये । 
वर्तमान शताब्दी में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। कर्नल हाउस, हैरी 
हॉपकिन्स, सम्नर वेल्स, रेमन्ड मोले कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिनका 


बे * 
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राष्ट्रपतियों पर उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों से कई शुना अधिक प्रभाव था। 
कनल हाउस के सम्बन्ध में तो प्रो० लास्की का मत है कि उनका शासन सम्बन्धी 
मामलों में प्रभाव केवल राष्ट्रपति से ही कम था*--जबकि वे कभी मंत्रिमस्डल 
के सदस्य नहीं रहे । राष्ट्रपति फ्रेकलिन रूजवेल्ट के “ब्रेन ट्रस्ट! (8897 7+%घ४७) 
ओर “उच्चतर मंत्रिमएडल' (57०: ८॥०7८/) का भी उल्लेख कर देना यहाँ 
अनुचित न होगा। अन ट्रस्ट” राष्ट्रपति रूजवेत्ट के उन साहसी परामशददाताश्रों 
का सामूहिक नाम था जिनसे वे अपनी "न्यू डील” (४८ए 506७!) योजना के 
सम्बन्ध में मन्त्रणा लिया करते थे । इन परामशंदातांश्रों में एक भी मंत्रिमएडल 
का सदस्य न था। न्यू डील” काल में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक अन्य अनौप- 
चारिक परामशदात्री निकाय की रचना की | इसका नाम था (राष्ट्रीय संकग्कालीन 
परिषद्‌? (र४०07%। #06722०0९ए (0फ्ाल!) | इस निकाय (7009) 
में मन्त्रिमण्डल के सदस्य तथा अन्य अमिकरणों आदि के पम्रुखों में से लिये गए 
कुल मिलाकर तीस सदस्य सम्मिलित थे। इसे उच्चतर मन्त्रिमए्डल (5०967 
०%०7८() मी कहते थे। कुछ काल तक इस निकाय को प्रति सप्ताह बैठकें हुई 
और कुछ लोगों ने यंह भी मविष्यवाणी की कि इस निकाय के प्रादुर्भाव के कारण 
शनैः-शनैः मन्त्रिमएडल लुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ; परन्तु, इससे यह 
पूर्ण॑त: स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार किसी की भी मन्त्रणा 
ले सकता है । 


3 4,880, ि. |. :4&्लहा7ंधध॥ (20/8947८0, 7? 9; 


ग्रध्याय १० 


प्रतिनिधि-सभा 


( [06 0786 रण +ि००7८४९॥४४४८$ ) 


संयुक्त राज्य के शासन का विधानांग एक द्विआगारिक निकाय (/|०४- 
।0८:4 7००9 ) है जिसे संविधान में संयुक्त राज्य की कांग्रेस” कहा गया है। 
जिन दो सदनों को सम्मिलित रूप से कांग्रेस के नाम से सम्बोधित किया जावा 
है उनके नाम हैं :--प्रतिनिधि समा (0786 0 ९7८४ ए८8) 
तथा सिनेट ( 507%&7० )। यह तथ्य कि संविधान “के प्रथम अनुच्छेद में ही 
कांग्रेस की रचना, संगठन और शक्तियों आदि पर प्रकाश डाला गया है, संयुक्त 
राज्य की शासन-प्रणाली में कांग्रेस के महत्वंप्॒॑य स्थान को स्पष्ट करता है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी कांग्रेस शासन के अन्य अंगों, कार्यपालिका श्रौर 
न्यायपालिका, से कुछ श्रधिक प्राचीन है। सन्‌ १७७३ में स्थापित राज्यमण्डल 
( (.०00/०00%2४०॥ ) की एकमात्र संघीय संस्था कांग्रेस ही थी, यद्यपि उसकी 
शक्तियाँ बहुत सीमित थीं। 

द्विप्रागारिक विधानमंडल ही क्‍यों ?--कांग्रेस की रचना तथा संगठन 
आदि पर विचार करने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम इस प्रश्न 
पर विचार करें कि संविधान-निर्माताश्रों ने द्विआ्लागारिक (0८970८:%/) प्रणाली 
को क्यों प्रभय दिया । द्विश्रागारिक प्रणाली को प्रश्नय दिये जाने के कई कारण 
थे। संक्षेप में ये कारण निम्नलिखित थे :-- 





* प्रायः कांग्रेस शब्द को उपयुक्त श्रर्थ में प्रयोग न कर कुछ लोग केवल 

' प्रतिनिधि सभा को ही कांग्रेस के नाम से सम्बोधित करते हैं। इससे अकारण 

ही श्रम उत्पन्न होता है। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि कांग्रेस सिनेद तथा 
प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनेगी। 
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.. १ संयुक्त राज्य की.शासन-प्रणाली के सम्बन्ध में निर्शय करते समय 
स्वाभाविकतया ही संविधान-निर्माताओं का ध्यान श्रन्य प्रमुख देशों की शासन- 
प्रणालियों की ओर गया । इंग्लैंड में उस समय भी पालेमेंट में दो सदन ये । 
संविधान-निर्माताओं ने इस प्रणाली केब्लामों पर विचार किया और इसके 
गुणों की ध्यान में रखते हुए संशोधित रूप में इसे अपना लिया | 


२. संघीय संविधान के निर्माण के समय न केवल इंग्लैंड में ही द्विश्रागारिक 
विधानमण्डल था, वरन्‌ अमेरिका के कई राज्यों में भी द्विश्रागारिक विधानभरंडल 
थे | इस कारण संविधान-निर्माताओं को द्िआगारिक प्रणाली के कर्मकरण का 
पर्याप्त श्रनुभव था | निश्चय ही इस तथ्य ने भी उनके निर्णय को पर्याप्त मात्रा 
में अमवित किया । 


३. राज्यमण्डल-काल में कांग्रेस का संगठन राज्यों की संप्रभुता और समा- 
नता के सिद्धान्त के आधार पर होता था। प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में समान 
संख्या में प्रतिनिधि मेजने का अधिकार था । छोटे राज्य, जिन्हें जनसंख्या के 
आधार पर विधानमण्डल के स्थानों का वितरण किये जाने पर बहुत कम स्थान _ 
प्राप्त होते, इस लामकर स्थिति को त्यागने के लिए तैयार न थे | इसके विपरीत 
बड़े राज्य, “जो संध-राज्य के निर्माण के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील थे, 
विधानमंडल में जनसंख्या के आधार पर स्थानों का वितरण चाहते थे । इन -दो 
विरोधी गुर्ठों को संतुष्ट करने के लिए विधानमंडल में दो सदन रखने का निर्णय 
किया गया | यह निश्चय किया गया कि इनमें से एक में प्रतिनिधित्व का 
आधार नागरिकों की समानता का सिद्धान्त हो और दुसरे में राज्यों की समानंता 
कां सिद्धान्त | 


४, द्विश्रागारिक प्रणाली श्रपनाये जाने का एक अन्य मुख्य कारण यह भी 
था कि यद्यपि संविधाव-निर्मातागण जनतांत्रिक शासन-प्रणाली में विश्वास रछते 
थे, परन्तु वे उसके अवशुर्णों से भी अनमिज्ञ नथे। वे यह जानते थे कि 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये गए. प्रतिनिधियों के हाथ में विधि- 
निर्माण की अनियंत्रित शक्ति दे दिये जाने का परिणाम यह हो सकता हे कि वे 
अपने श्रदम्य उत्साह में ऐसे विधेयक पारित कर दें जिनके परिणामों पर उन्होंने' 
अच्छी तरद विचार न किया हो । इसीलिए, उन्होंने सिनेट के रूप में जनता के 


१९८ संयक्त राज्य अमेरिका का शासन 


प्रतिनिधियों पर एक रोध बनाये रखा |” जनश्रति के अनुसार टॉमस जेफरसन 
द्वास दूसरे सदन की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रश्न किये जाने पर जाऊं 
वाशिंगदन ने प्याले में से गरम चाय रकाबी में गिरा कर उन्हें दूसरे सदन की 
उपयोगिता समझकाई । जिस प्रकार प्साले की गरम चाय रकाबी में पहुँचकर 
ठंडी हो जाती है उसी प्रकार प्रथम सदन के द्वारा जल्दबाजी में पारित उत्साह- 
पूर्ण विधेयक द्वितीय सदन प्रें पहुँचकर उचित अ्रवस्था में ही पारित होंगे, ऐसा 
उनका विश्वास था। 


५. उपयंक्त कारणों के अतिरिक्त चाल्स बियडे ने एक आर्थिक कारण की 
ओर संकेत किया है ।* सद्च में सम्मिलित होने वाले उत्तरी और दक्षिणी राज्यों 
टे, हिंत समान न ये । जहाँ उत्तरी राज्य मुख्यतः व्यवसाय-प्रधान ये वहाँ दक्षिणी 
राज्यों में कृषि की प्रधानता थी। यदि विधानमण्डल में जनसंख्या के आधार पर 
स्थान दिये जाते तो निश्चय ही उत्तरी राज्यों का जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक 
थी, प्रभुत्व रहता | इसी कारण दक्षिणी राज्य राज्यों की समानता के आधार पर 
प्रतिनिधित्व चाहते थे । अन्त में एक समभौते के द्वारा द्विआरगारिक विधानमण्डल 
के निर्माण का निश्चय किया गया | दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का भिन्न आधार 
स्वीकार करके ही उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों राज्यों को संतुष्ट किया 
जा सका | 


प्रतिनिधि-सभा की रचना 


प्रतिनिधि सभा संयक्त राज्य की कांग्रेस का निम्न अथवा प्रथम सदन । है। 
इसे कांग्रेस का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है | इसका कारंण न॒केंवल' यह 
है कि इसके सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किया जाता है, 
वरन्‌ यह भी कि इसमें विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के श्राधार पर 
प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यद्यपि सन्नहवाँ संशोधन अंगीकृत किये जाने के 
समय से सिनेट के सदस्य भी प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होने लगे हैं, परन्तु 





। .; $ यहाँ यह उल्लेखन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन्‌ १९१३ तक सिनेट के सदस्यों का 
निर्वाचन श्रप्रत्यक्ष रीति से होता था | 


उ(आक्ांट5- एल४व, 4#8746 (08%/%०%7 ४४ 20872, 9. 223. ,. , 


प्रतिनिधि समा १९९ 


निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार अत्यधिक होने के कारण सिनेट में केवल संपन्न व्यक्तियों 
के ही पहुँचने की ही संभावना रहती है । 


प्रतिनिधि सभा की सदस्य-संख्या- संविधान में प्रतिनिधि-समा की 
सदस्य-संख्या को निर्धारित नहीं किया गँया है। यह कार्य कांग्रेस को सौंपा गया 
है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की शक्ति पर दो निर्बन्ध हैं--प्रथम यह कि प्रत्येक 
राज्य को कम से कम प्रतिनिधि-समा का एक सदस्य निर्वाचित करने का अधि- 
कार अवश्य दिया जाना चाहिए, ओर द्वितीय यह कि तीस हजार व्यक्तियों पर 
एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए ।१ संविधान के अनुसार प्रति दस 
वर्ष के पश्चात्‌ कांग्रेस के द्वारा बनाई गई विधियों के द्वार श्रादिष्ट रीति से 
जनगणना होनी चाहिए.। व्यवहार में जनगणना के पश्चात्‌ ही प्रतिनिधि सभा 
के स्थानों का पुनर्वितरण होता है | द 


जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय देश में दास-प्रथा 
प्रचलित थी । जिन राज्यों में नीग्रों लोग निवास नहीं करते थे वे चाहते थे कि 
प्रतिनिधि सभा के स्थानों के वितरण के समय नीग्रो दासों की जनसंख्या में गणना 
न की जाय। जिन राज्यों में नीग़ों दासों की पर्याप्त संख्या थी वे यह मानने को 
प्रस्तुत न थे। अंततः यह निरणंय हुआ था कि राज्यों की जनसंख्या का अनुमान 
लगाते समय नीग्रो दासों की कुल संख्या को उसके केवल हूँ माग के बराबर 
माना जाय | दूसरे शब्दों में नीग्रो दासों की जितनी संख्या हो उसका केवल साठ 
प्रतिशत ही श्वेतांगों की जनसंख्या में जोड़ा जाय | संविधान में यह भी उसलेख 
है कि जिन आदिवासियों (770275) पर कर नहीं लगाया गया है उनकी भी 
जनसंख्या में गणना न की जाय। संविधान के ये दोनों उपबन्ध अब सारहीन 
हो गए हैं। चौदइवें संशोधन के अंगीकृत किये जाने के समय से दासन-प्रथा 
समाप्त हो गई है और अन्न सर्वोच्च न्यायालय ने यह नमिरंय किया है कि सभी 
आदिवासियों पर कर लगाया जाना चाहिए. | इसी कारण सन्‌ १९४१ में प्रतिनिधि 
सभा के स्थानों के पुनर्वितरण के समय जनसंख्या में श्वेतांगों के साथ ही समस्त 
नीग्रो लोगों को भी सम्मिलित माना गया था। 


अन्‍न--- 


१ अनुच्छेद १ घारा (२). 


२०० संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


संविधान में अस्थायी रूप से प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या पैंसठ 
निश्चित को गई थी। सन्‌ १७८९ में निर्वाचित ,.प्रतिनिधि-सभा में इतने ही 
सदस्य थे | सन १९१० तक प्रत्येक दशवार्षिक जनगणना के पश्चात्‌ प्रतिनिधि 
समा के सदस्थों की संख्या में बृद्धि होंती रही। सन्‌ १९२० की जनगणना 
के पश्चात्‌ प्रतिनिधि-सभा की सदस्य संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई। इसका 
कारण यह था कि यह अनुभव किया जाने लगा था कि सदन की संख्या बहुत 
अधिक हो गई है। यद्यपि सन्‌ १६२० की जनगणना के पश्चात्‌ ग्रतिनिधि-समा 
ने एक विधेयक पारित कर सदन की सदस्य-संख्या बढ़ाकर ४७० कंर देने का 
प्रस्ताव रखा था पर सिनेट ने इसके लिए. अपनी सहमति देना स्वीकार नहीं 
किया। यह गतिरोध पर्यात्त समय तक चला। सन्‌ १९२९ में कांग्रेस ने एक 
अधिनियम पारित कर यह निश्चित कर दिया कि ज़ब तक भविष्य में कोई परि- 
वर्तन न किया जाय प्रतिनिधि-सभा की सदस्य-संख्या ४३५ ही रहेगी .। 


. निवर्चिन्षेत्रों का; परिसीमत--अरत्येक दशवार्षिक जनगणना के पश्चात्‌ 
जत्र यह निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि-सभा में कितने 
्॒यान (8625) य्राप्त "होंगे, तब यदि प्रतिनिधियों की संख्या में कोई परि्न्तन 
हुआ है तो यह आवश्यक हो जाग है रि निर्वाचन-्तेतरो (कांइधयंट ७) का. 
पुनर्गठन किया जाय । सभी निर्वांचन-्षेत्र एकसदस्यीय होते हैं, इस कारण 
प्रत्येक राज्य को उतने ही निर्वाचन त्षेत्रों में विभक्त किया जाता है जितने प्रति-. 
निधि उसे निर्वाचित करने होते हैं 2 द 


. कंग्रेस द्वारा पारित की गई एक विधि के अनुसार राज्य के समस्त निर्वाचन 
क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग समान होना चाहिए। यह निर॑न्ध उचित ही हे, 


40 ्रनन्तक४ ७5523 लक 





संविधान के प्रवर्तित किये जाने के पश्चात्‌ आरम्भ में: कुछ राज्य प्रति- 
निधियों के निर्वाचन के लिए. समूचे राज्य को ही एक निर्वाचन-क्ेत्र मानते थे 
ओर प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता था जितने 
प्रतिनिधि उस राज्य को निर्वाचित करने होते थे । सन्‌ १८४२ में कांग्रेस ने एक 
विधि पारित कर इत प्रणाली का अंत कर दिया ओर यह आवश्यक कर दिया 
.. कि प्रत्येक राज्य अपने को एकसदुस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बिभाजित करे | 


प्रतिनिधि-समा २०१ 


परन्तु व्यवहार में प्रायः इसका पालन नहीं किया जाता | आज भी ऐसे निर्वाचन 
क्षेत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनकी जनसंख्या अन्य निर्वाचन 
क्षेत्रों से दुगुनी,तिगुनी या ओर अधिक है। सन्‌ १९४७ में तो स्थिति यहाँ 
तक पहुँच गईं थी कि इलिनायस (!]॥805) राज्य के एक 'निर्वाचन-क्षेत्र की 
जनसंख्या एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र की वुलना में लगभग आठ-शुनी थी | इस 
स्थिति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह था कि उस राज्य में अंतिम बार 
निर्वाचन-क्ेत्रों का पुनगंठन सन्‌ १९०१ में किया गया था | उसके पश्चात्‌ 
जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहा, आमों के निवासी जा कर नभरों में बसते 
रहे, परन्तु राज्य के विधानमश्डल ने राजनीतिक कारणों से इस परिवर्तन पर 
ध्यान देना आवश्यक न समझा | सन्‌ १९४६ में जब सर्वोच्च न्यायालय का 
ध्यान निर्वाचन-क्षेत्रों की इस असमानता की ओर आकर्षित किया गया तो 
उसने इसे “राजनीतिक प्रकृति? का मामला घोषित कर इस पर कोई निर्णय नहीं 
दिया ।* अंततः संघीय कांग्रेस ने एक विधि पारित कर इस स्थिति का अंत करने 
का प्रयत्न किया और परिणामत: सन्‌ १९४९ में इलिनायस के विधानमण्डल 
को निर्वाचन-सक्षेत्रों का पुनर्गठन करना पड़ा [४ 
गेरीमैंडिज्रः ( 0०४४ए४7५706४४॥४ )--निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन 
से संबंधित एक अन्य प्रथा का उल्लेख कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि जनगणना के पश्चात्‌ राज्य के निर्वाचन- 
क्षेत्रों का पुनर्गठन करना राज्य विधानमण्डल का कार्य है। कभी-कभी विधान- 
मुणडल का बहुमत दल अपना ग्राघान्य बनाये रखने के लिए. औचित्यता को 
भुला कर निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार करता है कि प्रत्येक अथवा 
अधिक्रांश निर्वाचनलत्तेत्रों में उसके ही प्रत्याशी सफल हों। इसके लिए एक 
वाचन क्षेत्र से एक नगर अथवा काडंटी आदि को निकाल कर अन्य किसी 
कारण के अभाव में-ही दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में मिला देना सामान्य बात है। 


. (0[6९8४0ए6 ४४. &/. 2. (07८९० ४४. ८/. (7946) 


 *विधानमण्डल की निष्क्रियता के कारण निर्वाचन-क्तेत्रों की जनसंख्या में 
असमानता उत्पन्न होनें' की स्थिति को अंग्रेजी में “आ67/ 
(3८४777927002/? छहते हैं | - द 


१०२ संयुक्त राज्य अमेरिकां का शासन 


परिणाम यह होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का आकार कभी गिलहरी जैसा, कभी 
छिपकली जैसा ओर कभी जूते के फीते जैसा बन जाता है | जनश्रुति के अनुसार 
सन्‌ १८१२ में मैसाच्यूसेट्स राज्य के मानचित्र को देख कर एक निर्वाचन क्षेत्र 
की ओर इंगित करते हुए. एक व्यक्ति"ने कहा था--यह सलामंडर ( 599- 
77447 ) जैसा क्या है १?” उस समय मैसाच्यूसेट्स राज्य का गवर्नर ऐल्त्रिज 
गैरी था जिसने अनुचित रूप से परिसीमित निर्वाचन-क्तेत्रों को अपनी ' स्वीकृति 
प्रदान कर दी थी । उसी के नाम से उस निर्वाचन-न्षेत्र को सम्बद्ध करते हुए 
दूसरे व्यक्ति ने कहा--“इसे सलामंडर नहीं गैरीमेंडर कहो ।” तभी से 
“पौरीमैंडर” तथा “गैरीमैंड्रिग” शब्द प्रचलित हो गए, यद्यपि यह प्रथा इसके 
पूर्व भी प्रचलित थी । 


. सन्‌ १९२९ तक संघीय विधियों में यह उपबन्ध था कि एक निर्वाचन ज्षेत्र 
का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्बद्ध ( ०00099८६ ) होना चाहिए | इस उपबन्ध के कारण 
ही दूरस्थ भागों को एक पतली-सी क्षेत्रीय पड्डी से ओड़ दिया जाता था। सन्‌ 
१९२९ में निर्वाचन ज्षेत्रों के पुनर्गठन संबंधी विधि पारित करते समय कांग्रेस 
ने इस उपबभन्ध को विधि में स्थान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप यह 
सम्भव हो गया कि एक राज्य में दूरस्थ तथा प्रथक्‌ क्षेत्रों को भी एक ही निर्वाचन 
क्षेत्र में सम्मिलित माना जाय | सन्‌ १९३२ में मिसिसिपी राज्य में ऐसे सात 
निर्वाचन क्षेत्र थे । यद्यपि अभी भी “गैरीमैंड्रिग” के द्वारा विपक्षियों को क्षति 
पहुँचाने की बृत्ति का अंत नहीं हुआ है, परन्तु धीरे-धीरे इसका चलन कम 
होता जा रहा है | मनरो का मत है कि “अमेरिकी राजनीति में गैरीमैंडर एक 
दूषित तत्व रहा है तथा जनता की भावनाएँ धीरे-धीरे इसके विरुद्ध होती 
जा रही हैं | आज यदि कोई दल इसका प्रयोग करता है तो यह उसके लिएं 
स्वनाशंक-श्रस्त्र ही सिद्ध होता है।”१ द 

मतदाताश्रों के लिए प्रावश्यक अ्रहंताएं--संविधान में यह स्पष्ट नहीं 
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. अतिनिधि-समा क्‍ २०३ 


किया गया है कि प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के निर्वाचन में किन व्यक्तियों को 
भाग लेने का अधिकार होगा | उसमें केवल इतना ही उल्लेख है कि प्रत्येक 
राज्य में निर्वाचकों के पास वह अहताएँ ((प»॥#८६४078) होंगी जो राज्य 
विधानमण्डल की सर्वाधिक सदस्य-संख्या वाली शाखा के निर्वाचकों के लिए 
आवश्यक हैं |" इस उपबन्ध के अनुसार जो नागरिक राज्य विधानमण्डल के 
लोकप्रिय श्रथवा निम्न सदन के सदस्यों के निर्वाचन में माग ले सकते हैं वे 
प्रतिनिधि-समभा के निर्वाचन में भी भाग ले सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ 
कि कोन व्यक्ति देश के विधानमएडल के सदस्यों को निर्वाचित करेंगे यह 
निश्चित करने की शक्ति राज्यों को दे दी गईं है। व्यवहार में मतदाताओं की 
सूचियाँ रखना, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करना, मतपत्रों की गणना कराना 
तथा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन से संबंधित अन्य समस्त व्यवस्था करना, आदि 
कार्य राज्य सरकारों के पदाधिकारियों द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। यद्यपि 
मतदाताओं की अहता आदि निश्चित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को 
संविधान द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, पर कभी कभी संघीय कांग्रेस भी 
इसमें हस्तक्षेप करती है | संविधान का पन्द्रहवाँ तथा उन्नीसवाँ संशोधन इसके 
उदाहरण हैं ।* द्वितीय महायुद्ध के काल में कांग्रेस ने सन्‌ १९४२ में एक 
अधिनियम के द्वारा सायुध सेनाओं के सैनिकों को मतदान की सुविधाएँ प्रदान 
की थीं तथा 'पोल टैक्स” (90! ६४5) को सच्डछीय निर्वाचनों के मतदाताश्रों 
. के लिए एक अनुचित अहंता माना था | परन्तु अभी भी यह विषय विवादास्पद 
ही है कि कांग्रेस निर्वाचकों की अ्र्हताओं के संबंध में विधि बना सकती है । 

प्रतिनिधि-सभा की सदस्यता के लिए आवश्यक अहंताएं--संविधान 
में प्रतनिधि सभा के सदस्य होने के लिए निम्नलिखित तीन अरहंताएँ, आवश्यक 
बताई गई हैं : 

. ) अनुच्छेद १ धारा. (१) 

२ इन संशोधनों के द्वारा कांग्रेस ने नीग्रों लोगों और स्लरियों को मताधिकार 
दिलाने का प्रयत्न किया था, परन्तु आज भी शिक्षा, संपत्ति आदि से संबंधित 
अहंताश्रों की आड़ लेकर अनेक राज्यों ने नीग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित 
रखा है। 


२०४ संयुक्त राज्य अमेरिका का शांसने 


१ पद्चीस वर्ष आयु होना, 
२. सात वर्ष से संयुक्त राज्य का नागरिक होना, तथा, 
३. उसी राज्य का निवासी होना जिससे कोई व्यक्ति प्रतिनिधि-सभा का 


सदस्य निर्वाचित होना है ।" 

उपयुक्त अहंताओं के अतिरिक्त संविधान में इस निरबन्ध का भी उल्लेख है 
कि प्रतिनिधि-सभा का कोई सदस्य संयुक्त राज्य के अधीन किसी पद पर कार्य 
नहीं कर सकता तथा उसकी ऐसे किसी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती जो 
उसके सदस्य होने के काल में स्थापित किया गया हो अथवा जिसका वेतन 
उसकी सदस्यता के काल में बढ़ाया गया हो ।* प्राय; सभी राज्यों ने भी विधि 
द्वारा यह निबन्ध लगा दिया है कि उनके अधीन किसी पद पर कार्य करने वाला 
कोई व्यक्ति कांग्रेस के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता । दा 

कृभी-कमी यह प्रश्न उठता है कि क्या उपयुक्त अहंताओ्रों में संविधान में 
संशोधन किये बिना ही वृद्धि की जा सकती है। अनेक अवसरों पर न्यायालय ने 
इस प्रश्न का उत्तर “नहीं” दिया है। परंतु जब हम व्यवहार पर दृष्टि डालते हैं तो 
भिन्न परिणाम पर पहुँचते हैं| प्रथा (५5५2८) के द्वारा अब यह एक सुदृढ़ नियम 
बन गया हे कि प्रतिनिधि सभा के प्रत्येक सदस्य को न केवल उस राज्य का ही 
वरन्‌ उस जिले का भी निवासी होना चाहिए जहाँ से वह निर्वाचित होता है। इसे 
क्षेत्रनियम ([0०8॥7ए ४०८) कहते हैं | इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि-सभा ने स्वयं ' 
कुछ अवसरों पर उपयुक्त अहताओं के होते हुए भी कुछ व्यक्तितों कोअपनी सद- 
स्यता से वंचित रखा है। सन्‌ १९०० में प्रतिनिधि-सभा ने राबट स नामक व्यक्त्ति 
को अपना सदस्य मानने से इस कारण इन्कार कर दिया कि उसने अनेक विवाह 
किये थे । इसी प्रकार सन्‌ १९१९ में प्रतिनिधि-सभा ने विक्टर बजर को अपनी 
सदस्यता से इस कारण वंचित रखा कि बह न्यायालय द्वारा देशद्रोह तथा राज्य 
के प्रति अमक्ति ((&09४॥८) के अपराध के लिए. दंडित किया गया. था। 
ये उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि संविधान द्वारा ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त न होने 


: ) अनुच्छेद ! धारा (२) 
* अनुच्छेद १ घारा (६) 
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पर भी व्यवहार में प्रतिनिधि-सभा अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में निरबन्ध लगा 
सकती है। वैधानिक स्थिति तो उसी समय स्पष्ट होगी जब सर्वोच्च न्यायालय ऐसे 
किसी मामले पर विचार कर अपना निणय दे | 


क्षेत्रनियम (!0090ए +णॉ८) --ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि 
प्रथा. द्ारा अब यह एक सुदृढ़ नियम बन गया है कि प्रतिनिधि सभा के प्रत्येक 
सदस्य के लिए न केवल उस राज्य का ही वरन्‌ उस निर्वाचन-्षेत्र ((002728- 
87079] 08777८:) का मी निवासी होना आवश्यक है जिससे वह प्रतिनिधि 
निर्वाचित किया जाता है। यह नियम तथा इसके परिणाम इतने महत्वपूर्ण हैं 
कि इन पर कुछु शब्द लिखना असंगत न होगा | विशेष अवस्थाओं में कमी- 
कभी निर्वाचन-न्षेत्र के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को भी ग्रतिनिधि-समा 
का सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, परन्तु ऐसे गिनें-चुने उदाहरण ही 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सामान्यतः किसी बाहरी व्यक्ति? को निर्वाचित करना 
एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए अपमान का विषय समझा जाता हैं, चाहे निर्वाचित 
व्यक्ति कितना ह्वी योग्य, श्रनुभवी, चरित्रवान्‌ तथा देशसेवी क्‍यों न हो। इस 
प्रथा की दृढ़तापूवक जड़ें जमा लेने के कई कारण हैं। लाडं ब्राइस ने उनमें से 
भुख्य कारण निम्नलिखित बताये ईं : 


१. क्षेत्रीय अभिमान एक निर्वाचन क्षेत्र को अपना प्रतिनिधि अपनी सीमा 
के बाहर से नहीं चुनने देता । क्‍ 

२. प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों को अपेक्षाकृत पर्याप्त वेतनादि मिलता है 
आर इस कारण दलीय यंत्र स्थानीय संगठन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को 
ध्यान में रखते हुए एक अनजाने व्यक्ति को निर्वाचित कर इस पद्‌ को गँवाना 
नहीं चाहता। . ४. 

३. कांग्रेस के प्रतिनिधियों से यह आशा की जाती है कि वे स्थानीय 
आवश्यकताश्रों से भली माँति परिचित हों ओर अपने ज्षेत्र के निवासियों को 
विशेष लाभ पहुँचा सकें; तथा... 


' अमेरिका की जनता प्रतिनिधि सभा के सदस्य को स्थानीय हितों का 


२०६ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


प्रवक्ता मात्र ही मानती है न कि एक ऐसा राजनयंज्ञ ( 58/657727 ) जिसका 
कार्य न्‍्यायसंगत तथा युक्तियुक्त विधियाँ बनाना हो ।* 


उपयुक्त नियम का एक प्रमुख दोष है #इसके कारण यदि उनके अपने निर्वाचन- 
क्षेत्र में विरोधी दल का मतदाताओं पर अधिक प्रमाव हो तो संयुक्त राज्य के 
योग्यतम राजनयज्ञ भी प्रतिनिधि-सभा के सदस्य बनने की आशा नहीं कर 
सकते | ब्रिटेन के प्रसिद्ध उदारदलीय प्रधान मंत्री ग्लैडरटन ने अनेक बार अपने 
निर्वाचन-्षेत्र को बदला, परन्तु यदि वे संयुक्त राज्य में होते तो यह कभी संभव 
न हो सकता | ब्रिटेन तथा अन्य अनेक देशों की भाँति संयुक्त राज्य में यह 
संभव नहीं है कि यदि किसी राजनीतिक दल का कोई प्रमुख नेता किसी निर्वाचन 
क्षेत्र में पराजित हो जाता है तो उसे किसी अन्य क्षेत्र से खड़ा कर विजयी बना 
दिया जाय । इस प्रथा के कारण संयुक्त राज्य के अधिकांश उत्तरी भाग का कोई 
रिपब्लिकन दल का उच्चतम नेता तथा दक्षिणी भाग का कोई डेमोक्रेटिक दल का 
नेता कभी प्रतिनिधि सभा में नहीं पहुँच सकता | इस कारण कांग्रेस में विभिन्न 
राजनीतिक दलों के नेताश्रों की खोज करने वाले व्यक्ति को निराशा ही होगी। 
इस नियम का यह लाभ है कि प्रतिनिधि सदैव अपने निर्वाचकों के मत की 
और ध्यान रखता है तथा उनसे संपक बनाये रखता है, परन्तु इसके लाभ की 
ठुलना में दोष ही अधिक महत्वपूर्ण है। 


निर्वाचन प्रणालो--संविधान के अनुसार प्रतिनिधि-सभा तथा सिनेट के 
सदस्यों का निर्वाचन के समय, स्थान तथा पद्धति निर्धारित करने का अधिकार 
राज्यों के विधानमण्डलों को प्राप्त है, परन्तु कांग्रेस को ऐसे विनियमों कों विधि 


. द्वारा परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया है ।* कांग्रेस ने विधि द्वारा यह _ 


व्यवस्था कर दी गई है कि समस्त देश में निर्वाचन एक ही दिन हों। आजकल 
प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का निर्वाचन नवम्बर मास के प्रथम सोमवार के बाद 


"[,ठव 87ए८९, 385 वृष०६ढ्व फए ट/ब्री९8 ऊल्कावे ॥. 48४८6 (०७४/४- 
#र2४# दध्धर 2१0/72, (0. 728 


> अनुच्छेद १ धारा (४) 
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आने वाले मझ्जंलवार को होता है । पहले कुछ राज्यों में निर्वाचन शान्दिक- 
मतदान से भी होता था परन्तु सन्‌ १८७३ में कांग्रेस ने एक विधि द्वारा यह 
व्यवस्था कर दी कि मतदान शुप्त रीति से मतपत्रों के द्वारा हो। सन्‌ १९१०-११ 
में कांग्रेस ने विधि द्वारा यह निश्चय कर दिया कि एक प्रत्याशी निर्वाचन में 
अधिक से अधिक कितना धन व्यय कर सकता है। यह सीमा ५००० 
डालर है। 
निर्वाचन के पूर्व प्रत्याशियों का नामांकन होता है। नामांकन के सम्बन्ध में 
कांग्रेस ने कोई विधि नहीं बनाई है ।* इस कारण नामांकन के सम्बन्ध में राज्यों 
की विधियाँ ही लागू होती हैं। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में नामांकन की 
प्रणाली समान नहीं है। सभी राज्यों में सामान्यतः नामांकन दलीय सज्जठनों द्वारा 
किया जाता है। पहले नामांकन निर्वाचन न्षेत्र के दलीय सम्मेलनों द्वारा किये 
जाते थे। इन सम्मेलनों में नगरों, काउन्य्यों आदि के प्रतिनिधि एकत्र होते 
थे | श्रव अधिकांश राज्यों में प्रत्यक्ष प्राइमरी प्रणाली ([2786८ ?9॥778028) 
को अपना लिया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्याशियों का नामांकन प्रत्यक्ष 
रीति से मतदाताश्रों द्वारा क्या जाता है, न कि दलीय प्रतिनिधियों द्वारा। 
मतदाताओं की एक निश्चित संख्या द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करा लेने 
पर कोई व्यक्ति स्वतन्त्र प्रत्याशी के रूप में भी निर्वाचन लड़ सकता है । 
निर्वाचन सम्बन्धी विवाद--संविधान ने ग्रतिनिधि सभा को अपने 
सदस्यों के निर्वाचन तथा उनकी अरहंताञ्रों आदि से संबन्धित विवादों पर निर्णय 


3 मेन (४७४7८) राज्य इस नियम का अपवाद है | इसका कारण वहाँ 
का सांविधानिक उपबन्ध है जिसके अनुसार प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन सिंतम्बर 
मास में होते हैं। मेन राज्य के निर्वाचनों के परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा 
की जाती है क्‍योंकि, उनसे देश के अन्य भागों के निर्वाचनों के फल का आमास 
मिलता है । क्‍ 

९ सन्‌ १९२४ में ]7०ए७८८०० #. एगगं/८३ 508/8$ में सर्वोच्च न्यायालय ने 
यूह निर्णय दिया था कि कांग्रेस नामांकन के सम्बन्ध में नियम नहीं बना 
सकती, परन्तु सन्‌ १९४१ में [7976०0 $छा८5 #. एक्कमंत॑: 8. 095८. &४४- 4/.५ 
में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के अधिकार को स्वीकार किया है | 
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करने का अधिकार दिया है|? यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इज्जलैंड में ऐसे 
विवादों का निर्णय न्यायालयों द्वारा तथा भारत में विशेष न्यायाधिकरणों के द्वारा 
किया जाता है। यदि कोई हारा हुआ प्रत्याशी प्रतिनिधि-सभा से अपने मामले 
पर विचार करने का अनुरोध करता है “तो प्रतिनिधि-सभा अपनी तीन निर्वाचन 
समितियों में से किसी एक को मामले पर विचार करने को कहती है। समिति. 
साक्ष्यों (८ए7०८४८८७) पर विचार करती है, दोनों पक्षों के तक सुनती है तथा 
अपने निर्णय को एक आख्या (/८7०४४) के रूप में प्रतिनिधि-सभा के सम्मुख 
प्रस्तुत करती है। प्राय: सदैव ही समिति को सिफारिशें सदन द्वारा अंगीकृत कर 
ली -जाती हैं। यत्रपि संयक्त राज्य में निर्वाचन सम्बन्धी विवादों की संख्यां 
अधिक नहीं होती, परंन्तु कुछ लोगों का विचार है कि इन पर विचार करने तथां 
निर्णय देने का कार्य एक न्यायिक मंडल को सोंपा जाना चाहिए जो ऐसे पश्नों 
पर दलीय दृष्टिकोण से विचार न करे। प्रो० आग और रे ने इस मत का 
समर्थन किया है ।* 

अपने सदस्यों की अहंताओ्नों पर विचार करने तथा निर्णय देने की शक्ति 
का प्रतिनिधि-सभा ने अत्यन्त विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया है। प्रतिनिधि-सभा 
की सदस्यता के लिए आवश्यक अहताओं पर विचार करते- समय राबर्ट स 
(१००८:४४) ओर बजर के मामलों का उत्लेख किया जा चुका है। इन दोनों 
व्यक्तियों को प्रतिनिधि-सभा ने अपना सदस्य मोनने से इस कारण इन्कार कर 
दिया था कि इनमें से प्रथम ने अनेक विवाह किये थे और द्वितीय को देशद्रोह 
के अपराध के लिए दंडित किया गया था। 


प्रतिनिधि-तमभा के सदस्यों का कार्यकाल--प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों 
का कार्यकाल संविधान द्वारा दो वष निर्धारित किया गया है। संविधान के 


*ै अ-अणन >०केटए अनन-ननममन- (शव +ी-जनकनननाओर “ं.-ओ ७ “जनम. 3-3 ७3 --+>3३3५५५.>+ऋकम«»कमक. 


* अनुच्छेद १ धारा (५) 
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निर्माण पर प्रकाश डालते समय यह उल्लेख किया जा चुका है कि सांविधानिक 
सम्मेलन के अनेक सदस्य प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के ग्रति वर्ष निर्वाचित 
किये जाने के पक्ष में थे। उनका विचार था कि ऐसा होने से प्रतिनिधियों को 
सदेव जनता का भय रहेगा, जिसके काश्ण वे कोई निरंकुशतापू्ं कार्य न कर 
सकेंगे । अंततः सांविधानिक सम्मेलन ने इनके तक के ओचित्य को ध्यान में 
रखते हुए प्रतिनिधि समा के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष निश्चित किया। 
खदस्यों का कार्यकाल कम रखने का जो परिणाम संविधान-निर्माताओं ने सोचा था, 
वह व्यवहार में अत्यंत विकृत रूप में उपस्थित हुआ | प्रतिनिधि समा के अधि 
कांश सदस्य आज इसी चिन्ता में ग्रस्त रहते हैं.कि वे अगले निवर्चिन मैं 
किस प्रकार विजय प्राप्त करेंगे | उन्हें इसी बात की सर्वाधिक चिन्ता रहती है कि 
वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के अधिकाधिक व्यक्तियों को लाम पहुँचा सक--यथा 
उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्त करा सकें, निर्वाचन-क्षेत्र में डाकखाने की नई 
इमारतें बनवा सकें, अस्पताल आदि खुलवा सकें तथा ऐसी ही अन्य सुविधाएँ 
उपलब्ध करा सकें | यदि कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं करता तो उसे अयोग्य समभा 
जाता है और अगले निर्वाचन में उसके जीतने की कम ही आशा रहती है । 
प्रतिनिधि-सभा का कार्यकाल कम होने का कभी-कभी यह परिणाम होता है 
कि राष्ट्रति एक राजनीतिक दल का होता है और प्रतिनिधि सभा में दूसरे दल 
का बहुमत हो जाता है । इस शवाब्दी में राष्ट्रफक्षि विल्‍्सन, हृबर और द्रृमन के 
कार्यकाल में ऐसा ही हुआ । राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा का बृहुमत मिन्न दल 
के होने पर अवांछुनीय विवाद उठ खड़े होते हैं ओर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है । इसीलिए. अनेक लोगों ने यह सुझाव दिया है कि ग्रतिनिधि-समा 
का कार्यकाल भी बढ़ा कर चार वर्ष कर दिया जाय। अन्य देशों के विधान- 
मण्डल के लोकप्रिय सदनों के कार्यकाल से तुलना करने पर हम पाते हैं कि 
'प्रतिनिधि-सभा का कार्यकाल वस्तुत: कम है । इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिणी, श्रफ्रोका 
तथा मारत में राष्ट्रीय विधानमण्डल के निम्न सदनों का निर्वाचन पाँच वर्ष के 
लिए होता है । सोवियत सह्ढ,, स्वीडन, जापान, ठकीं आदि में निम्न सदन का 
कार्यकाल चार वर्ष तथा लक्ज़ेम्बर्ग और पेरू में छुः वर्ष है। इनसे तुलना करने 
पर हमें निश्चय ही ग्रतिनिधि-सभा का कार्यकाल कम प्रतीत होगा । परन्तु यहाँ 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संसदीय शासन-प्रणाली वाले देशों की भाँति 


२१० संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


संयुक्त राज्य में कार्यपालिका को विधानमण्डल को विधटित करने का अधिकार 
नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि समा का कार्यकाल अधिक 
न हो । चाल्स बियर्ड ने प्रतिनिधि समा की अल्पावधि को संयुक्त राज्य के 
संविधान की अवरोध आर संतुलन प्रसाली का, जिसमें प्रतिनिधि-सभा सिनेट 
और राष्ट्रपति के विरुद्ध खड़ी की गई है, एक विशिष्ट लक्षण बताया है ।१ 


सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार--प्रतिनिधि-समा के 
सदस्यों को आजकल १५,००० डालर वाषिक वेतन तथा यात्रा आदि के लिए 
भत्ता मिलता है | गह-युद्ध ( १८६१-६५ ) के पू्व उन्हें कोई बँधा हुआ 
वेतन नहीं मिलता था, वरन्‌ सत्र के दिनों में प्रति दिन के हिसाब से भत्ता 
मिलता था । प्रारम्म में उनका वेतन ३,००० डालर निश्चित किया गया था; 
परन्तु क्रमश: बढ़ते-बढ़ते सन्‌ १९२५ तक वह १०,००० डालर तक पहुँच 
गया | हाल में ही इसे बढ़ाकर १५,००० डालर कर दिया गया। वेतन तथा 
यात्रा भत्त के अतिरिक्त उन्हें ९,५०० डालर वार्षिक साचिबिक सहायता 
( 3९८८4) .03879727०6 ) के रूप में मिलता है। प्रत्येक सदस्य को . 
डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधाश्रों का निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार 
प्रास है। इन अ्रधिकारों का सदस्यों द्वारा दुरुपयोग किया जाना अब सामान्य 
बात हो गई है। अनेक सदस्य अपनी पत्नी या बच्चों को अ्रपना सचिव नियक्त 
कर लेते हैं ओर इस प्रकार साचिविक भत्तो को अपने काम में लाते हैं । 
निःशुल्क डाक की सुविधा का उपयोग बक्से, फर्नीचर आदि भेजने तक के लिए. 
- किया जाता है |* न केवल सदस्य अपने आप ही इस सुविधा का मनमाने 
ढंग से उपयोग करते हैं, परन्तु कमी-कभी अपने दल के प्रचार के लिए भी इसे 
काम में लाते हैं| यदि इन सुविधाओं का दुरुपयोग न भी किया जाय, तो भी 
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संभवत: प्रतिनिधि सभी के सदस्यों को अन्य समस्त देशों के विधायकों से अधिक 
वेतनादि मिलता है। उनका वेतन इंग्लैंड को कामंस संभा के सदस्यों के वेतन 
के चोगुने से भी अधिक है। द 

प्रतिनिधि सभा के सदस्य को कांग्रेज़ के सत्र में भाग लेने जाते समय 
अथवा वहाँ से आते समय किसी व्यवहार सम्बन्धी मामले ( शी ८७४८ ) 
में बन्दी नहीं बनाया जा सकता | परन्तु उन्हें देशद्रोह, गम्भीर अपराध 
( 4200768 ), अथवा शान्ति भंग करने पर बन्दी बनाया जा सकता है । किसी 
न्यायालय में उन पर सदन में दिये गए. भाषण के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा 
सकता । इस विशेषाधिकार का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है और सदस्य 
किसी व्यक्ति या संस्था पर सदन में कूठे अमियोग लगाते हैं | यदि प्रतिनिधि 
सभा स्वयं चाहे तो ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है तथा उन्हें 
सदस्यता तक से वैंचित कर सकती है । परन्तु सामान्यतः ग्रतिनिधि-समा 
सम्बन्धित सदस्य की हल्के शब्दों में भत्सना करने के अतिरिक्त अन्य कोई 
कार्यवाही नहीं करती । 

प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी--संयुक्त राज्य के 
संविधान में प्रतिनिधि-समा को अपना अध्यक्ष (57८2८८०) तथा अन्य पदा- 
घिकारी चुनने का अधिकार दिया गया है।” यद्यपि संविधान में प्रतिनिधि-समा 
के अध्यक्ष के कृत्यों अथवा शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है, 
परन्तु व्यवद्वार में यह पद अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। वस्तुत: एक समय 
तो यह स्थिति आ गई थी कि प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष की तुलना संयुक्त राज्य 
के राष्ट्रपति से की जाने लगी थी ।* यद्यपि श्रब प्रतिनिधि-सभा के श्रध्यक्ष के 
पद का उतना महत्व नहीं रहा है, परन्तु फिर भी अ्रध्यक्ष का पद अत्यन्त प्रमाव- 
शाली तथा प्रतिष्ठित पद है। 

प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्ष के चुनाव की रीति तथा उसकी शक्तियों आदि 

पर विचार करने के पूर्व यहाँ यह उल्लेख कर देना विषयातिरेक न होगा कि 


“अनुच्छेद १ धारा (२) 
२देखिए मिस फालेट द्वारा उद्धत स्पीकर सेमुएल जे० रैंडल का कथन 
(०6८, रे, ?., 7&% 3#62607 थी 68८ 77066 श 3.0786#/47776, 9. 772.) 
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प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्षु-पद का मूल-खतोत ब्रिटेन की कामंस सभा (एन्रि०0प5० ० 
((०ण7078 ) का अध्यक्ष-पद ही है।जब्न अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों 
में विधानमंडलों की स्थापना हुईं तो उनके पीठासन-पदाधिकारी (2£८७१४९ 
(0#८८४ ) के रूप में ब्रिठेत की का्ंस सभा के _अ्रध्यक्ष (596४४६८६ ) के. 
समरूप अधिकारी की ही व्यवस्था की गई | राज्यमंडल ((:07/०0०४००) 

की कांग्रेस का पीठासन-पदाधिकारी भी अध्यक्ष ही कहलाता था तथा उसे महत्व- 

पूर्ण प्राधिकार तथा प्रतिष्ठा प्राप्त थी । संयुक्त राज्य के संविधान के निर्माण के 
समय संविधान-निर्माताओं ने इस पद की उपयुक्तता और उपयोगिता को स्ममका 
और इसे संविधान में स्थान दिया। परन्तु उन्होंने उसकी शक्तियों आदि का 
. उल्लेख न कर उसके ग्राधिकारों के प्राकृतिक विकास का मार्ग अनवरूद्ध छोड़ 
दिया । इसके परिणामस्वरूप आज यद्यपि अमेरिकी प्रतिनिधि-सभा और ब्रिटिश 
कामृंस सभा के अथ्यक्षों में अनेक साम्य हैं परन्तु उनकी शक्तियों और प्रभाव 
आदि में महत्वपूर्ण अन्तर हैं। प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष निश्चय ही कामंस 
सभा के अध्यक्ष से अधिक शक्तिसम्पन्न तथा प्रभावशाली होता है । 


अ्रध्यक्ष का चुताव----वैधानिक दृष्टि से अध्यक्ष का चुनाव प्रतिनिधि 
सभा द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात्‌ अर्थात्‌ अपने नव निर्वाचन के उपरान्त 
प्रथम सत्र में, किया जाता है । परन्तु वास्तव में अध्यक्ष का चुनाव प्रतिनिधि 
सभा के द्वारा न किया जाकर बहुमत दल के प्रधान नेताओं ( (०८७७ ) के 
द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधि-सभा का सत्र आरम्भ होने के पूर्व ही वे 
परस्पर विचार-विम कर यह निश्चित कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष 
होगा । फिर प्रतिनिधि-सभा द्वारा चुनाव तो केवल औपचारिक ही होता है। यदि 
पिछली बार जिस दल का बहुमत था उसी दल को निर्वाचन के पश्चात्‌ भी 
बहुमत ग्रात्त होता है, ओर यदि पिछले कार्यकाल में जो व्यक्ति अ्रध्यक्ष था 
वह पुनः निर्वाचित हो जाता दे तो सामान्यतः उसी को पुनः अध्यक्ष चुन लिया 
जाता है | यदि . दूसरे दल का बहुमत हो जाता है तो उस दल का व्यक्ति 
अध्यक्ष चुना जाता है। 


अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण केवल दल के पर्याप्त अनुभव- 
प्रात्त उच्च नेता को ही इस पद के लिये चुना जाता है। निर्वाचन में पिछुली 
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. बार के अल्पमत दल के बहुमत दल बन जाने पर सामान्यतः उस दल के पिछले 
सदन-नेता को ही अध्यक्ष बना दिया जाता है। 

ग्रध्यक्ष के कृत्य तथा शक्तियाँ--प्रतिनिधि-समा के अध्यक्ष के इत्यों 
को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं॥ प्रथम वर्ग में वे झृत्य आएँगे जो 
उसे सदन के पीठासन-पदाधिकारी ( 27८8४०9%8 (0070० ) होने के नाते 
करने पड़ते हैं | द्वितीय वर्ग में उसके वे कत्य आते हैं जो अध्यक्ष की नियमों 
को निर्वेचित (47/2८777८८) तथा लागू करने की शक्ति से संबंधित हैं। अध्यक्त 
प्रतिनिधि सभा की बैठकों का समापतित्व करता है, सदन में शान्ति और व्यवस्था 
बनाए रखता है, तथा अनुचित कार्य करने वाले सदस्य को सावधान कर सकता 
है | यदि सदन में अ्रशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो वह शांति स्थापन के 
लिए सा्जेंट (8८ 828//-9/-4775 ) को बुला सकता ह्ट ! सदन . के प्रत्येक 
सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय (7077£2) को मानना पड़ता है | कोई भी सदस्य 
अध्यक्ष की अनुमति लिए बिना सदन में भाषण नहीं दे सकता ।. यदि अध्यक्ष 
चाहे तो वह केवल अपने मित्रों अथवा अपने दल के सदस्यों को ही भाषण 
देने का अवसर देकर वादविवाद के प्रवाह को ही परिवर्तित कर सकता है। 
सामान्यतः वह प्रत्येक विषय पर समर्थकों तथा विपक्षियों को बारी बारी से 
अवसर देता है, परन्तु वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। व्यवस्था स्थापन 
के लिए. आवश्यकता समभने पर वह दीर्घाओं ( 2८४८५ ) आदि को 
खाली कर सकता है । यदि किसी विषय पर मतदान कराने की आवश्यकता 
पड़ती है तो अध्यक्ष ही मतदान कराता है ओर उसके निर्णय की घोषणा 
करता है। प्रक्रिया और व्यवस्था संबंधी समस्त प्रश्नों पर निर्णय देना, 
कार्यक्रम की घोषणा करना तथा सदन द्वारा पारित समस्त विधियों, समावेदनों 
(»007८४४८७) , आदेशों, प्रस्तावों आदि पर हस्ताक्षर करना प्रतिनिधि समा 
के अध्यक्ष के कुछ व्यन्य प्रमुख कृत्य हैं | अध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त है कि 
वह तीन दिन के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को पीठासन पदा- 
धिकारी नियुक्त कर सकता है। अपनी अस्वस्थता की दशा में वह दस दिन के 
लिए अपने स्थान पर कार्य करने को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता 
है | व्यवहार में अध्यक्ष प्रायः सदन के अन्य सदस्यों को अपने स्थान पर 
अस्थायी रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। 
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अध्यक्ष को सदा से सदन के नियमों का निर्वंचन करने तथा उनके विषय 
में उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों पर निर्णय देने का अ्रधिकार प्राप्त है । सदन 
बहुमत से अध्यक्ष की किसी नियम की व्याख्या को अस्वीकार कर सकता है 
परन्तु व्यवहार में सदन ऐसा आपवादिक अवसरों पर ही करता है। अध्यक्ष 
की सदन के नियमों का निर्वचन करने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है इसका 
अनुमान हम इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि अ्रध्यक्ष टॉमस रीड ने इस शक्ति 
के अधीन पिछले सारे दृष्यांतों को भुलाकर यह निर्णय दिया था कि सदन में 
जो भी सदस्य उपस्थित हैं उन सब्र की यह देखते समय कि सदन में गणपूरक 
संख्या (१०००7) है या नहीं, गणना कर ली जाय । इस व्याख्या ने विरोधी 
दल के सदस्यों की इस चाल को फलह्दीन बना दिया था, कि वे मतदान के 
समय अपना नाम पुकारे जाने पर उत्तर ही नहीं देते थे और फिर गणपूरक 
संख्या का अभाव बता कर सदन की कार्यवाही अवरुद्ध कर देते थे। अध्यक्ष ही 
विभिन्‍न विधेयकों को समितियों को सौंपता है | यदि कमी इस प्रश्न पर विवाद 
उत्पन्न होता है कि विधेयक किस समिति को सौंपा जाय तो अध्यक्ष ही उसका 
निणंय करता है। 

उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त अध्यक्ष को सकन के अन्य सदस्यों की भाँति 
बाद-विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। सामान्यतः ' 
अध्यक्ष तमी मत देता है जब् कि किसी प्रश्न पर अंथि (४८) पड़ जानें के 
कारण उसका मत निर्णायक मत बन जाता है | यदि किसी प्रश्न पर दो-तिहाई 
बहुमत प्राप्त करते के लिए. या गणपूर्ति (००४०४) के लिए अध्यक्ष के मत 
की आवश्यकता पड़ती है तब भी वह मतदान करता है । यद्यपि अध्यक्ष श्रपनी 
इच्छानुसार वाद-विवाद में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र है पर केवल महत्वपूर्ण 
प्रश्नों पर ही अध्यक्ष बाद-विवाद में भाग लेते हैं । 

“सन्‌ १९१०-११ की क्रांति” के पूर्व॑ श्रध्यक्ष की अन्य शक्तियाँ--ऊपर 
प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्ष की वर्तमान शक्तियों का उल्लेख किया गया है; 
परन्तु सन्‌ १९११ तक उसे कुछ अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त थीं। 
उस समय तक अध्यक्ष को समस्त स्थायी समितियों, एवं विशेष तथा सम्मेलन 
समितियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त वह सदन की 
: सबसे महत्वपूर्ण समिति--नियम समिति--का समापति मी होता था | सन्‌ १८९१ 
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में नियम समिति को किसी भी समय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी 
नया नियम ग्रखुत करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस अधिकार के 
कारण नियम-समिति का सदन द्वारा पारित किए जाने वाले समस्त विधेयकों पर 
पूर्ण नियंत्रण रहता था | इस समिति कह समापति होने तथा बहुमत दल का 
नेता होने के नाते अध्यक्ष की जिस विधेयक पर कपाहृष्टि हो जाती वह तुरन्त 
सदन के सामने प्रस्तुत होकर पारित हो जाता तथा अन्य विधेयक खदाई में ही 
पड़े रहते | समितियों के सदस्य नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण भी 
अध्यक्ष का प्रमाव अत्यधिक बढ़ गया था ओर सदन के सदस्य उसके कपाकांची 
दी बने रहते थे | टॉमस रीड की अध्यक्षता के काल में तो निरंकुशता इस 
सीमा तक पहुँच गई थी कि सदन के सदस्य उसे “जार रीड” ((28४ र८८०) 
कहने लगे थे | टॉमस रीड के पश्चात्‌ जोजेफ कैनान ([08८७४ (5. (&णा००) 
ने रीड की परम्परा को विद्यमान्‌ रखा | जब्र स्थिति श्रसह्मय हो गई तो रिपब्लिकन 
दल के सदस्यों तथा डेमोक्रेटिक दल के एक अल्पमत शुठ के सदस्यों ने अध्यक्ष 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उनके संयुक्त प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 
सन्‌ १११० में अध्यक्ष को नियम समिति के समापतित्व से वंचित कर दिया 
गया तथा सन्‌ १९११ में समस्त स्थायी समितियों को नियुक्त करने का श्रधिकार 
प्रतिनिधि सभा ने अध्यक्ष से अपने हाथ में ले लिया । 

अध्यक्ष की वर्तमान स्थिति--यत्रपि सन्‌ १९१०-११ की “क्रांति” के 
फलस्वरूप अध्यक्ष के दो अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार छिन गये, परन्तु इसके 
कारण यह समभना कि अध्यक्ष स्वंथा अ्शक्त अथवा प्रमावद्दीन बन गया 
आमक ही होगा | बस्तुतः स्थिति इसके विपरीत है। ऊपर अध्यक्ष की जिन 
च॒तंमान शक्तियों का उल्लेख किया है वे पर्यात महत्वपूर्ण हैँ । इसका एक प्रमुख 
कास्ण यह मी है कि प्रत्येक विधान सभा में एक नेतृत्वकारी शक्ति की आवश्य- 
कता होती है । ब्रिटिश कामंस सभा तथा संसदीय ग्रणाली वाले अन्य देशों के. 
विधानमंडलों में प्रधान मंत्री अ्रथवा मंत्रिमंडल इस आवश्यकता की पूर्ति करता 
है | संयुक्त राज्य में शक्ति-प्थक्करण के सिद्धान्त के कारण कार्यपालिका के सदस्य 
विधानमंडल से प्रथक रहते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि-सभा का एक मात्र निर्वाचित 
अधिकारी अध्यक्ष होता है ओर वही उनके अ्रभाव की पूर्ति करता है। बहुमत 
दल का नेता होने के कारण वह पूरे सदन का नेता होता है | डा> फाइनर ने 


२१६... संयक्त राज्य अमेरिका का शासन 


उसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है ; “वह अन्न मी कांग्रेस 
के उन थोड़े से नेताओं में से एक हैं जो “प्रशासनिक” विधेयकों के 
पारण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति से वार्ता करते हैं। अब भी उसके दल की 
संचालन समिति तथा दल का नेता उससझ्ले मंत्रणा करते हैं तथा उन पर उसका 
प्रभाव रहता है। समितियों को काम सौंपने तथा कायंक्रम निर्धारित करने में 
उसका प्रमुख हाथ रहता है क्योंकि वह अ्रपने दल के सर्वप्रधान व्यक्तियों में से 
एक अथवा स्वयं सर्वप्रधान व्यक्ति होता है; वस्तुत: इसीलिए तो वह अध्यक्ष 
चुना जाता है । चार सौ पेंतीस सदस्यों वाले सदन में व्यवस्था तथा'क्रम होना 
तो आ्रावश्यक ही है और इसके लिए. किसी न किसी को तो नेतृत्व की शक्ति 
सौंपी ही जायगी | सन्‌ १९१० तक यह शक्ति अध्यक्ष और उसके इच्छित मित्रों 
में केन्द्रित थी; श्रब वह अध्यक्ष के मित्रों और अध्यक्ष के हाथों में केनद्धित है । 
नेतृत्व एक समूह (5ए007026८) या आयोग में केन्द्रित कर दिया गया है; 
प्रच्तु अध्यक्ष इस समूह का प्रधान सदस्य है ।??' 

प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्त की ब्रिटिश कामन्ध सभा के अध्यक्ष के 
तुलना--यद्यपिं ब्रिटेन और संयुक्त राज्य दोनों के राष्ट्रीय विधानमंडल के मिम्न 
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प्रतिनिंधि-सभा २१७: 


सदन के पीठासन-पदाधिकारियों में नाम की समानता है, परन्तु दोनों की 
शक्तियों ओर स्थिति में महत्वपूर्ण अन्तर हैं । ब्रिटेन में कामंस समा के अध्यक्ष 
पद के लिए सामान्यतः निर्वाचन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती । पिछली 
कामृंस सभा का अध्यक्ष प्राय: सदा ही अध्यक्ष पद के लिए निविरोध निर्वाचित 
कर लिया जाता है । यदि बहुमत दल अल्पमत दल बन जाय और अल्पमत 
दल बहुमत दल तो भी अध्यक्ष वही रहता है । परन्तु संयुक्त राज्य सें ऐसा नहीं 
होता। नवीन निर्वाचन के पश्चात्‌ पिछली प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष उसी 
दशा में पुनः निर्वाचित किया जाता है जब कि उसके दल को पुनः बहुमत 
प्राप्त हो । 

इस वैषम्य का कारण जानना कठिन नहीं इंगलैंड में कामंस सभा के 
लिए निर्वाचित व्यक्ति दलगत राजनीति से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता 
है; यहाँ तक कि न वह अपने दल की बैठकों में भाग लेता-है ओर न दल के 
कोष में चन्दा आदि देता है । यही कारण है कि जिस निर्वाचन-न्षेत्र से कामंस 
सभा का अध्यक्ष सदन की सदस्यता के लिए खड़ा होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र 
से सामान्यतः अन्य कोई राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करता । 
इसके विपरीत संयुक्त राज्य में प्रतिनिधि-समा के अध्यक्ष पंद॑ के लिए चुना 
गया व्यक्ति न केवल अपने दल का सक्रिय नेता बना रहता है वरन्‌ हर सम्भव 
वैधानिक उपाय से अपने दल को लाए पहुँचाने का प्रयत्व करता है| प्रतिनिधि 
सभा के अध्यक्ष द्वारा अपने दल के प्रति पक्षुपातपृणं व्यवहार किया जाना 
ऋसामान्य अथवा आश्चयंजनक बात नहीं है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 
का ब्रिटेन की कामंस सभा के अ्रध्यक्ष की भाँति सदन में स्थान आरक्षित 
( +८5८:ए८० ) नहीं रहता, इस कारण उसे भी अपने निर्वाचन-चेत्र के लोगों 
को वैयक्तिक लाम पहुँचाकर संतुष्ट और प्रसन्न रखना पढ़ता दै। वस्तृस्थिति 
यह है कि अध्यक्ष क्षनने के बाद अपने राजनीतिक दल से उसके सम्बन्ध ह्ट्ते 
नहीं, और दृढ़ हो जाते हैं। फाइनर ने तो स्पष्ठ शब्दों में प्रतिनिधि 
सभा के अध्यक्ष को “गम्मीरतम अ्रर्थ में पक्षपातीः तथा “बहुमत का घोषित 

अमिकर्ता ( एजेंट )? कहा है।" 


365, ०१. ८7, 7: 477- 


२१८ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


ब्रिटेन की कामंस सभा और संयुक्त राज्य की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्षों 
में न केवल उपयक्त अन्तर ही हैं बरन्‌ उनकी शक्तियों में भी महान अन्तर है। 
निश्चय ही अमेरिकी श्रध्यक्ष को विधि-निर्माण पर कामंस समा के अध्यक्ष से 
अधिक नियंत्रण ग्राप्त रहता है | सन्‌ १७११५ तक तो प्रत्येक विधेयक के भाग्य 
का निर्णय करना उसके हाथ में पूर्ण रूप से था ही, श्रमी भी इस दिशा में 
चह बहुत कुछ कर सकता है । 

विधेयकों के संचालन (3८८778) तथा कार्यक्रम-निर्धारण से संबंधित अनेक 
ऐसी शक्तियाँ जो इज्जनलैंड में मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा 
के अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। शक्तियों के इस अन्तर के अतिरिक्त दोनों 
की प्रतिष्ठा और स्थिति के अन्तर का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है | संयक्त 
राज्य में राष्ट्रपति के अतिरिक्त सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति प्रतिनिधि-सम्र का. 
अध्यक्ष ही होता है। इज्जलेंड को कामंस सभा के अध्यक्ष की स्थिति किसी भी 
मकार उसके समरूप नहीं है। 


प्रतिनिधि सभा को समितियाँ (((090777/6628) 

वर्तमान काल में प्रत्येक जनतांजिक देश में विधि-निर्माण में विधानमांडलिक 
समितियों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। विधानमंडलों के पास इतना अधिक 
काम रहता है कि वे प्रत्येक विषय पर स्वयं विचार नहीं कर सकते । इसी कारण 
वे. अधिकांश मामलों को अपनी समितियों को सौंप देते हैं जो उन पर विचार 
करती हैं ओर अपनी सिफारिशों से युक्त आख्याएँ सदन के समक्ष प्रस्तुत करती 
हैं। सामान्यतः सदन इन्हीं ्राख्याश्रों को अ्ंगीकृत कर लेता है। संयुक्त राज्य 
की शासन प्रणाली में तो समितियों का इतना अधिक महत्व है कि उन्हें “ श्रति- 
निधि सभा के वास्तविक विधानमांडलिक निकाय” “लघु विधानमंडल”२, तथा 

“प्रतिनिधि समा की आँख, कान, हाथ तथा मस्तिष्क? 3 आदि नामों से सम्बोधित 
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. प्रतिनिधि-समा है. 2 


किया जाता है। समय-समय पर समितियों की संख्या घठती-बढ़ती रही है तथा 
उनकी नियुक्त आदि की प्रणाली में भी परिवर्तव हुए. हैं, पर उनका महत्व 
कभी कम नहीं हुआ । 


समितियों के प्रंकार--प्रतिनिधि समा में कई प्रकार की समितियाँ कार्य 
करती हैं | इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी समितियाँ (5048700778 (-०07- 
70/70623) होती हैं । प्रायः “समिति” शब्द स्थायी समिति के अर्थ में ही प्रयुक्त 
होता है | अन्य प्रकार की समितियों के नाम निम्नलिखित हैं--सकल सदन 
समिति ( ४४6 (000०८ ०६ ४7६ ए]0० ), सम्मेलन समितियाँ 
( (0०४(०:८०८४७ (20777772०5 ), विशेष समितियाँ (9760४ (:007- 
77625) तथा संयुक्त समितियाँ (]07 (+०एणाध665)। 


स्थायी समितियाँ--प्रारम्म में स्थायी समितियों की संख्या अधिक नहीं थी, 

परन्तु उसमें धीरे-धीरे निरन्तर वृद्धि होती गईं | सन्‌ १९२६ तक प्रतिनिधि-समभा 
की स्थायी समितियों की संख्या इकसठ हो गई थी इनमें से अनेक समितियाँ ऐसी 
थीं जिनके पास कोई काम हौ नहीं रहता था, अथवा बहुत कम काम रहता था। 
इसी कारण सन्‌ १९२७ में समितियों का पुनर्गठन किया गया झोर उनकी संख्या 
घटा कर सैंतालिस कर दी गई। सन्‌ १९४६ में पुनः यह अनुभव किया गया कि 
सदन की समितियों की संख्या बहुत अधिक है, उनमें से अनेक के पास कोई 
कार्य नहीं है और उनमें अकारण ही क्षेत्राधिकार (]7:750/८007) सम्बन्धी 
विवाद उत्पन्न होते रहने से गतिरोध हो जाता है । इस व कांग्रेस के सज्भठन 
के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने के लिए. एक संयुक्त समिति नियुक्त को गई । 
इसी संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विधानमाए्डलिक पुनसंज्धठन 
अधिनियम (१९४६) पारित किया गया । इस अधिनियम ने समितियों को संख्या 
आधी से भी कम कर दी। अ्रत्र प्रतिनिधि सभा में केवल उन्नीस समितियाँ रह 
“गई हैं। इन समितियों के नाम तथा प्रत्येक के सदस्यों की संख्या निम्न- 
लिखित है: द 

१५ कृषि, ३० रा ह 

२. विनियोग (0977०? %09078), ४५ . 

३. सायुध सेवाएँ (/॥7760 $८४ए३८८४), ३६ 
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. . ४, बैंकिंग और करेंसी, २७ 

५, कोलम्बिया जिला, २५ 

६. शिक्षा तथा श्रम, २५. 

७. कार्यपालिका विभागों में व्यय, २४- 

८० वैदेशिक मामले. 

९, प्रतिनिधि सभा प्रशासन 

१० अन्तर्राज्यिक तथा वैदेशिक वाणिज्य, २८ 
११. न्यायपालिका, २७ 

१२. व्यापारिक पोत तथा मत्स्क्षेत्र ( ैल-लाबणाः वश बाते 

775706८8), २५ 

१३. डाकखाने तथा. लोक सेवाएँ, २५ 

१४. सार्वजनिक भूमि, २८ 

१५. साव॑जनिक कार्य २७ 

१६, नियम, १२ 

१७. अमेरिका-तिरोधी कार्यवाहियाँ, २३७ द 

१८. वयोबृद्ध सम्बन्धी मामले (४८६६/४४8 4५१78), २७ 
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उपरोक्त समितियों में ग्रथोंपाय-तमिति, नियम-समिति, विनियोग-समिति, 
न्याय-समिति, अ्रन्तर्रज्यिक तथा वेदेशिक वाणिज्य-समिति आदि कुछ तमितियाँ 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन समितियों की सदस्यता के लिए प्रतिनिधि विशेष रूप 
से उत्सुक रहते हैं। इनमें से किसी एक की सदस्यता प्राप्त हो जाने पर एक 
प्रतिनिधि दूसरी किसी समिति का सदस्य नहीं दो संकता। 


कोई भी विधेयक बिना किसी स्थायी समिति के पास गए, विधि का रूप 
नहीं ले सकता; यहाँ तक कि राष्ट्रपति के संदेश को भी एक स्थायी समिति के 
पास विचाराथ मेजा जाता है। ये समितियाँ यदि चाहें दो किसी विधेयक पर 
अपनी आख्या प्रस्तुतन कर उसके अंत का कारण बन सकती हैं। स्थायी 


प्रतिनिधि-सभा २२१ 


समितियों में नियम-समिति भी सम्मिलित है जिसे सन्‌ १९४९ तक इतने विस्तृत 
अधिकार प्राप्त थे कि यह जिस विधेयक को, चाहती, समाप्त कर सकती थी | 
इसका कारण यह था कि इस समिति के द्वारा ही यह निश्चय किया जाता था 
कि सदन के समक्षु कौन विधेयक किस, समय उपस्थित किया जाएगा तथा उस 
पर कितनी देर वाद-विवाद होगा। सन्‌ १९४९ में प्रतिनिधि-समा ने एक नया 
नियम पारित किया | अब विषय समितियों के अध्यक्ष किसी ऐसे विधेयक को जिसे 
उनकी समिति ने स्वीकृत कर लिया हो पर जिसे नियम समिति इक्कीस दिन तक 
कार्य-क्रम में स्थान न दे किसी मास के द्वितीय अथवा चतुर्थ सोमवार को सदन में 
प्रस्तुत .कर सकते हैं| परन्तु भ्रब भी यदि सदन का अध्यक्ष चाहे तो उन्हें बोलने 
का अवसर न देकर किसी विधेयक का अंत कर सकता है। 

उप-समितियाँ--आजकल महत्वपूर्ण समितियों के पास काम इतना अधिक 
रहता है कि वे कमी-कभी उसका कुछ भाग उपसमितियों ( ४ए७-८००४०॥४॥- 

६८८5) को सोंप देती है। ये डपसमितियाँ मुख्य समितियों के द्वारा ही नियुक्त 

. की जाती है। ये समितियाँ अपनी आख्या सदन के सम्मुख प्रस्तुत न कर अपनी 
मुख्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है | इनके सभापति कीं नियुक्ति करते समय 
ज्येष्टता के नियम (5८०४०४४४ए +प८) का ध्यान नहीं रखा जाता, इस कारण 
सदन का कोई नया सदस्य भी किसी उपरुमिति का सभापति बन सकता है। 

विशेष समितियाँ--समेय समय पर प्रतिनिधि सभा कुछ विशेष समितियाँ 
(०९८७ (:0777702८७) नियुक्त करती है, जो इज्जलैंड की कामन्स समा 
की प्रवर समितियों (8८।८८६ (५०9777762८$) के समख्य होती हैं । ये समितियाँ 
किसी विशेष तथा असामान्य प्रश्व या विधेयक पर विचार करने के लिए नियुक्त 
की जाती हैं और अपना कार्य समाप्त करने के उपरांत विधटित हो जाती हैं | 
प्रतिनिधि सभा आवश्यकता समभने पर अ्रनुसंधान समितियाँ ((१०7777/6८5 
0 0ए८४४४2»(०07) भी नियुक्ति कर सकती है जिनका कार्य उसके सम्मुख 
उपस्थित करने के लिए तथ्य तथा आंकडे एकत्र करना होता है। ये समितियां 
साक्षियों (५४707655८5) को बुला सकती हैं ओर उनसे शपथ दिला कर जानकारी 
प्राप्त कर सकती हैं। संयुक्त राज्य की कांग्रेस में इंगलैंड की पार्ल़मेंट की माँति 
मंत्रिगण सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, उपस्थित नहीं रहते, इसी कारण 
. इन समितियों का महत्व ओर अधिक होता है। 
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. सम्मेलन समितियाँ--सम्मेलन समिति एक विशिष्ट प्रकार की विशेष 
समिति होती है जिसकी नियुक्ति प्रतिनिधि-समा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है । 
जब प्रतिनिधि-सभा और सिनेट में किसी विधेयक पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, 
अर्थात्‌ उन में से एक जिस रूप में विधेयक को पारित करता है उससे दूसरा 
सहमत नहीं होता, तब दोनों सदनों के बीच मतैक्य स्थापित करने के लिए दोनों 
सदनों के पीठासन-पदाधिकारी (2/८8072 (0806४$) सम्मेलन समितियाँ 
नियुक्त करते हैं| सामान्यतः इनके सदस्यों की संख्या तीन होती है । दोनों सदनों 
की सम्मेलन समितियाँ विचार-विमर्ष के द्वारा पारस्परिक मतभेद को दूर करने का 
प्रयत्न करती हैं। अ्रपने उद्देश्य में ये सफल हों या असफल, इन्हे अपने सदन 
के समक्ष आख्या प्रस्तुत करनी होती है। इनका काय एक दिन या एक घंटे में 
ही समाप्त हो सकता है अथवा सप्ताहों या महीनों में | इन्हें यह विशेषाधिकार 
प्राप्त होता है कि ये अपनी आख्या किसी भी समय प्रस्तुत कर सकती हैं | 


संयुक्त समितियाँ--क्मी-कमी कांग्रेस के दोनों सदन किसी प्रश्न पर विचार 
करने के लिए एक संयुक्त समिति (]0]90 (००००77॥/०८) नियुक्त करते हैं । 
ऐसी समितियों के उदाहरण के रूप में कांग्रेस के संगठन से सम्बन्धित संयुक्त 
समिति तथा अगशुशक्ति सम्बन्धी संयुक्त समिति के नाम लिए जा सकते हैं । 


सकल सदन समिति--कमी-कभी प्रतिनिधि समा कुछ प्रश्नों पर विचार 
करने के लिए सकल समिति ((-०प्राण्ां०८ ०४४6 एछ]0०) के रूप में 
कार्य करंती है| प्रतिनिधि सभा के ऐसी समिति के रूप में कार्य करने का उद्देश्य 
ओपचारिक बंधनों कों दूर कर काम को शीघ्रतापूर्वक निबयाना होता है। सदन 
की सामान्य बैठकों तथा सकल सदन समिति की बैठकों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर 
होते हैं | सकल सदन समिति की बैठकों का समापतित्व अध्यक्ष (59८4६) 
नहीं करता, वरन्‌ कोई “संदस्य उसका स्थान ग्रहण करता है। इन बैठकों में 
गसपूर्ति संख्या १०० होती है, तथा प्रक्रिया सम्बन्धी जटिल नियम लागू नहीं 
होते | कोई सदस्य पाँच मिनट से अ्रधिक तब्र तक नहीं बोल सकता जब तक 
समिति उसे सवंसम्मति से इसकी अनुमति दे दे। इससे सदस्यों को एक बड़ी 


संख्या को अपने विचार प्रकट क्रने का अवसर प्राप्त हो जाता है। क्‍ 
समितियों की नियुक्ति--प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों पर विचार 
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करते समय यह उल्लेख किया जा चुका है कि सन्‌ १९११ तक स्थायी समितियों 
को नियुक्त करने का अधिकार शअ्रध्यक्ष को ग्रास था, परन्तु उस वर्ष उसे इस 
अधिकार से वंचित कर दिया गया । तब से निरंतर समितियों की नियुक्ति प्रति- 
निधि सभा द्वारा स्वयं की जाती है। एरन्‍तु यह केवल वैधानिक दृष्टि से ही' 
सत्य है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिनिधि सभा जिस प्रकार अपने अध्यक्ष का 
निर्वाचन करते समय बहुमत दल के प्रत्याशी के नामांकन की पुष्टि मात्र करती 
है, उसी पुकार समितियों के निर्वाचन में भी वह दलीय नेताओं के चुनाव की 
ही पुष्टि करती है। नव-निवरचित कांग्रेस का सत्र . आरम्म होते ही प्रत्येक दल 
के नेताओं का मस्डल ((७प८०७) समितियों के सदस्यों का चुनाव करने के. 
लिए एक समितियों की समिति? ( (0एणां।62 . 0 (0766८ ) 
श्रथवा चुनाव-समिति ((,07077०८ एई 566८४०४) नियुक्त करता है | 
सत्र प्रथम बहुमत दल की समिति यह निश्चित करती है कि किस समिति में किस 
दल के कितने सदस्य रहेंगे। सामान्यतः समितियों में संयुक्त राज्य के दो अमुख्ल 
दलों, रिपन्लिकन और डेमोक्रेंट, के ही सदस्य रहते हैं ओर समितियों में मी उनका 
श्रनुपात लगमग वही होता है जो सदन में उनके सदस्यों का होता है। यह मालूम 
हो जाने पर कि किस समिति में उसके कितने सदस्य रहेंगे, प्रत्येक दल विभिन्न 
समितियों के लिए. अ्रपने दल के सदस्य चुनता है ओर इसमें उसे पूर्ण स्वतंत्रता 
. रहती है। इस प्रकार प्रत्येक दल के द्वारा जो सूची तैयार की जाती है, सदन 
अपनी बैठक में उसकी पुष्टि कर देता है। प्रायः सदन का एक सदस्य जब एक. 
समिति का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तब वह उसी दशा में उसकी सदस्यता 
से वंचित किया जाता है जत्र या तो वह निर्वाचित होने में असफल रहे, श्रथवा. 
उसके दल को पहले की अपेक्षा बहुत कम स्थान प्राप्त हों। इसी कारण दलों की 
(समितियों की समिति” सामान्यतः रिक्त स्थानों के ही लिए सदस्यों को चुनठी है। 
सारे स्थानों के लिए नहीं | 

अधिकांश पर्यवेक्ञकों का यहीं विचार है कि अध्यक्ष से समितियों के सदस्यों 
की नियक्ति का अधिकार प्रतिनिधि-सभा के द्वारा अ्रपने हाथ में ले लिये जाने से 
वस्तुस्थिति में कोई महत्वपूर्ण श्रन्तर नहीं हुआ । इसका कारण यह है कि 
समितियों की नियक्ति के सम्बन्ध में जो परिपाटियाँ सन्‌ १९११ तक प्रचलित थीं 
वे ही श्रमी मी प्रचलित हैं। परिपाटी के अनुसार समितियों की सदस्यता सदन 
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'के ज्येष्ठ सदस्यों को ही प्रदान की जाती है और कोई नया सदस्य अधिक स्से 
अधिक किसी महत्वरहित समिति का सदस्य ही बन सकता है । सदस्यों के 
,निवास-स्थान का भी ध्यान रखा जाता है क्‍योंकि सभी सदस्य देश के एक ही 
भाग से नहीं लिए जा सकते | सदस्य की वैयक्तिक पसन्द का भी ध्यान रखा 
जाता है। अन्ततः यह कहना अनुचित न होगा कि मंहत्वपूण समितियों में 
उन्हीं सदस्यों को स्थान मिलता है जिन पर दलीय नेताओं की क्ृपादृष्टि हो। 


समितियों के सभापति--सामान्य बुद्धि के आधार पर हम यह आशा 
करेंगे कि समितियों के सभापति वही सदस्य बनाए जाते होंगे जो सर्वाधिक: 
योग्य, अनुभवी तथा जाता हों | परन्तु यथार्थ स्थिति इससे ब्रिलकुल मित्र है। 
समितियों के सभापति योग्यता के आधार पर नहीं, ज्येष्ठता (5507077) के 
आधार पर चुने जाते हैं | यह एक भली भाँति पुष्ट. प्रथा बन गई है कि समिति 
का सभापति बहुमत दल का वह व्यक्ति बनाया जाता है ज़ो समिति का सर्वाधिक 
काल तक सदस्य रहा हो | इस प्रथा के कारण कभी-कभी अपेक्षाकृत अयोग्य 
व्यक्ति भी महँत्वपर्ण समितियों के सभापति वन जाते हैं। इस प्रथा के दोष स्पष्ट 
ही हैँ श्रोर इसकी आलोचना भी बहुत अधिक हुई है । परन्तु इसका एक महत्व- 
पर्ण शुण भी है। इससे उन संब विवादों, षड़यन्त्रों तथा गतिरोधों का अन्त 
हो जाता है जो सम्मवतः इस नियम के न माने जाने पर प्रति दो वर्ष के 
पश्चात्‌ उत्तन्न होते हैं ।* इस प्रथा के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है 
ओर कहा जा सकता है, परन्तु इतना निश्चित है कि निकट भविष्य में इसके 
त्यागे जाने की कोई सम्भावना नहीं है । सन्‌ १९४५ की कांग्रेस के पुनर्गठन से 
संबंधित संयुक्त समिति ने अनेक महत्वपूर्ण सुधारों के सुकाव दिए, परन्तु वह 
मो इस प्रथा के उन्मुलन का सुकाव न दे सकी | 
समापति को समिति का कार्यक्रम निश्चित करने, उपसमितियाँ तथा समिति 
. के कर्मचारी नियक्त करने, तथा. समिति -के विनिश्चयों की सूचना सदन को देने 
की शक्ति आन रहती हे । कुछ काल पूव तक सभापति अनेक महत्वपूर्ण विषयों 
पर सदस्यों का सतृ जाते बिना ही विनिश्वय कर दिया करते थे | यद्यपि अब 
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ऐसा नहीं होता, परन्तु फिर भी सनापतिपंद, विशेषतः किसी महत्वपूर्ण समिति 
का सभापतिपद, विशेष महत्व का पद होता है । 


प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ तथा कृत्य 


.. संविधान द्वारा कांग्रेस को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनमें से अधिकांश 
कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से ही प्रयुक्त की जा सकती हैं। ऐसी 
शक्तियों पर हम एक अगले अध्याय में विचार करेंगे | परन्तु कांग्रेस के दोनों 
सदनों को कुछ विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिन्हें वे प्रथक रूप से प्रयोग कर 
सकते है। इन्हीं को दोनों. सदनों के।विशेषाधिकारों ( [7८०४५४०८७ ) के 
नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यहाँ हम प्रतिनिधि सभा के विशेषाधिकासों 
पर विचार करेंगे।.... 

प्रतिनिधि सभा के विशेषाधिकारों के रूप में उसकी निम्न तीन शक्तियों 
की गणना की जा सकती है 

१. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अ्रन्य असैनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध महा 
भियोग की कार्यवाही आरम्म करमा *० ग हक". 

२. राजस्व सम्बन्धी विधेयकों का सून्रपात करना; तथा 

विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन करना | 


. प्रतिनिंधि सभा के प्रथम विशेषाधिकार के सम्बन्ध में यह ध्यॉन रखंनों 
आवश्यक है कि वह केवल महाभियोग (]77/22८7/7०7£ ) की कार्यवाही 
का सूत्रपात ही कर सकती है; उस पर सुनवाई तथा निणंय सिनैट के द्वारा 
किया जाता है | इस कारण इस अधिकार का महत्व बहुत अधिक नहीं है । यह 
अधिकार उसी स्थिति में महत्वपूर्ण सिद्ध हों सकता है जब सिनेट राष्ट्रपति या 
किसी अन्य अधिकारी को महामियोग के द्वारा पदच्यत करना चाहती हो, पर 
प्रतिनिधि-स ता महामियोग की कार्यवाही आरम्म ही न करे ।- व्यवुहार में 
महाभियोग का बहुत कम प्रयोग किया जाता है और इसे अन्तिम उपाय के 
रूप में ही अपनाया जाता है। 


प्रतिनिधि-सभा का कोई भी सदस्य किसी पदाधिकारी के विरुद्ध मरीमियोम 
का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। महाभियोग राष्ट्ररोह, घूसखोरी, दुब्य॑वहार 
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अथवा किसी अ्रन्य घोर अपराध के लिए. चलाया जाता है। यह निर्णय करना 
कि किन अपराधों को दुर्व्यवहार तथा घोर अपराधों की श्रेणी में गिना जाय, 
प्रतिनिधि-सभा का ही कार्य है। सदन के समक्ष महाभियोग का प्रस्ताव आने 
पर वह उसे न्यायिक समिति (]०१८%| (०४॥7४४८८) को विचारार्थ सौंप 
देता है और उसकी आआख्या प्राप्त करने के उपरांत उस पर स्वयं विचार करता 
है। यदि सदन का बहुमत महामियोग चलाने के पक्ष में होता हे तो महामियोग 
का प्रस्ताव सिनेट के पास विचार तथा निर्णय के लिए भेज [दिया जाता है। 
इस सम्बन्ध में प्रतिनिधि-सभा का कारये यहीं समाप्त हो जाता है। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि प्रतिनिधि-सभा का कार्य न्यायवादी या श्रांड जूरी के कार्य के 
समान है । 


यद्यपि राजस्व-विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं, 
परन्तु सिनेट को उनमें संशोधन प्रस्तुत करने का अ्रसीमित अ्रधिकार है। जब 
तक सिनेट उस पर अ्रपनी सहमति न दे दे तब तक कोई भी राजस्व विधेयक 
विधि का रूप नहीं ले सकता । इस कारण प्रतिनिधि सभा का यह विशेषाधिकार 
भी व्यवहार में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । 

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर बिचार करते समय उस परिस्थिति का 
उल्लेख किया जा चुका है जब प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति को निर्वाचित कर सकती 
है। संक्षेप्र में, वह ऐसा तभी कर सकती है जब राष्ट्रपति-पद के लिए चुनाव 
लड़ने वाले किसी प्रत्याशी को निर्वाचकों की पूर्ण संख्या का बहुमत !प्राप्त न हो । 
अभी तक केवल दो बार ही राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधि-सभा के द्वारा किया 
गया है। इस कारण इस अधिकार का महत्व भी अत्यन्त सीमित है । 


प्रतिनिधि-सभा की तुलनात्मक स्थिति तथा उसकी दुबंलता के कारण 
सामान्यतः द्विआागरिक विधानमण्डल वाले राज्यों में प्रथम सदन द्वितीय 
सदन की अ्रपेक्ञा श्रधिक शक्तिशाली होता 'है ओर इसी कारण उसकी अधिक 
प्रतिष्ठा होती हैं । परन्तु संयुक्त राज्य में कांग्रेस के द्वितीय सदन, सिनेट, की तुलना 
में प्रथम सदन, "प्रतिनिधि समा, दुर्बल ओर अ्रशक्त है ओर इसी कारण उसे 
अन्य देशों. के प्रथम सदनों जैसा सम्मान भी प्राप्त नहीं है | प्रो० लास्की ने इसके 
कार्यकरण पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह उन कृत्यों को करने में, जिनके 
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करने की इससे आशा की जानी चाहिए, बुरी तरह असफल रहा है |? यहाँ हम 
संक्षेप में प्रतिनिधि-समा के निर्बल होने तथा अपने ऋत्यों को पूरा करने में 
असफल रहने के कारणों पर विचार करेंगे। 


प्रतिनिधि समा के दुर्बल होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसे शासन 
के कार्याज्ञ पर नियन्त्रण रखने का कोई ग्रत्यक्ञ साधन उपलब्ध नहीं है। न तो 
यह “ब्रिटेन की कामन्‍्स सभा की भाँति कार्यपालिका को पदत्याग के लिए विवश 
कर सकती है और न सिनेट के समान उसके द्वारा की गई संधियों और नियुक्तियों 
की पुष्टि करने से इन्कार कर उससे अपनी बात मनवा सकती है। यद्यपि विधि- 
निर्माण में सिनेट ओर प्रतिनिधि सभा “दोनों को लगभग पूर्णतः समान शक्तियाँ 
प्राप्त हें, परन्तु सिनेट के विशेषाधिकार प्रतिनिधि सभा के विशेषाधिकारियों की 
तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं । 


प्रतिनिधि सभा का संक्षिस्त कार्यकाल तथा बहताकार भी उसकी दुबंलता के 
प्रमुख कारण हैं। उसके सदस्यों को सदा आगामी निर्वाचन की चिता बनी रहती 
है ओर इस कारण वे अपने निर्वाचन-स्षेत्र के मतदाताओं को तुष्य करने में ही 
लगे रहते हैं| इसके विपरीत सिनेट के सदस्यों का कार्यकाल अपेक्षाकृत अधिक 
लम्बा होता है और वे स्वतंत्रतापूवक कार्य कर सकते हैं। अपने घृहताकार के 
कारण प्रतिनिधि-सभा के वाद-विवाद भी अनेक अवरोंधों से युक्त तथा. अपेक्षा- 
कृत निम्न कोटि के होते हैं | इसके विपरीत सिनेट में वाद-विवाद पर कोई प्रति- 
बन्ध नहीं होता और सिनेट-सदस्यों के अनुभवी होने के कारण उनकी वक्तताएँ 
जनता का ध्यान आकर्षित करने में श्रपेज्ञाकत अधिक सफल होती हैं।._/ 


प्रतिनिध्चि-सभा की रचना पर विचार करते समय क्षेत्र-नियम ( [0०४॥(ए 
77८ ) का उल्लेख किया जा चुका है। इसके कारण अनेक योग्य ओर अनुभवी 
व्यक्ति कमी भी प्रतिनिधि-सभा के सदस्य नहीं हो सकते। सिनेट के लिए 
निर्वाचित होने में ऐसा कोई बंधन न होने के कारण योग्य, अनुभवी और 
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महत््ताकांच्ी व्यक्ति उसी के सदस्य होना अधिक पसंद करते हैं। इसी कारण 
जनता की दृष्टि में सिनेट को अधिक सम्मान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त है। 

ब्रिटिश कामंस सभा की तुलना में प्रतिनिधि-सभा के अ्रशक्त होने का एक 
अन्य प्रमुख कारण यह है कि जहाँ ब्रिटिश ला समा कामंस सभा. द्वाय पारित 
विधेयकों को विधि बनने से अधिक से अधिक एक वर्ष तक रोक सकती है, वहाँ. 
अमेरिकी सिनेट की सहमति के बिना प्रतिनिधि-सभा द्वारा पारित *कोई विधेयक 
कभी भी विधि नहीं बन सकता । इस कारण प्रतिनिधि-सभा ब्रिटिश कामंस सभा 
की तुलना में अत्यधिक अशक्त दीखती है। ब्रिटिश कामंस समा को लार्ड सभा 
की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा ओर सम्मान प्राप्त होने का एक कारण यह है कि 
वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लार्ड सभा वैसा नहीं करती। अ्रमेरिका 
में कांग्रेस के दोनों ही सदन समान रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और 
इस कारण उनमें से कोई भी विशेष सम्मान का दावा नहीं कर सकता। वस्तुत 
सिनेट न केवल जनता का ही प्रतिनिधित्व करती है वरन्‌ राज्यों का भी | इस 
कारण भी उसका महत्व अधिक है 

प्रतिनिधि-सभा के अशक्त होने का अंतिम परन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण 
यह है कि इसके अधिकांश सदस्य स्वयं ही अपने कार्य की उपेक्षा करते हैं । 
उन्हें राष्ट्रहवित की चिता नहीं रहती वरन्‌ अपने निर्वाचन-त्षेत्र के प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों ओर समुदायों को प्रसन्न रखने का ही अधिक ध्यान रहता है। 
अनेक बार प्रतिनिधि-सभा को गयणपूर्ति नहोने के कारण अपनी [कार्यवाही 
स्क्षमित कर देनी पड़ती है। सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध है कि वे सदन में 
अपना भाषण दिये बिना ही उसे सदन की कार्यवाही में प्रकाशित कर सकते हैं। 
ऐसी दशा में उनके द्वारा अपने कार्य की उपेक्षा करना अस्वाभाविक नहीं है 
सदस्य इस कारण भी अपने कार्य में रचि नहीं लेते कि उनकी सेवाओं और 
योग्यता का सदन में उचित सम्मान नहीं होता । ब्रिटिश कामंस सभा का सदस्य 
मन्त्री होने के स्वप्न देख सकता. है, प्रतिनिधि-सभा का सदस्य नहीं। अ्रघिक से 
. अधिक वह किसी महत्वपूर्ण समिति का सभापति हो सकता है और उसके लिए 
ज्येष्ठता-नियम (5८77070ए +प)6) के कारण किसी प्रयत्न की आवश्यकता ही 
नहीं होती । ज्येह्ता के अनुसार अपनी बारी आने पर सदस्य स्वयमेव समिति 
का सभापति बन जाता है। 
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यही सब कारण है जिनसे प्रतिनिधि-सभा दुर्बल सिद्ध हुई है। उसके 
सदस्य सिनेट के सदस्य होने के सदैव इच्छुक रहते हैं | यह उसकी हीनावस्था का 
सबसे पुष्य प्रमाण है | द 

सुधार के लिए दिये गये सुझाव-+श्रधिकांश श्रालोचकों ने इस बात पर 
जोर दिया है कि सदन को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये ब्रिटिश पालिया- 
मेन्ट की बहुत सी प्रथाओं को अपना लेना चाहिये । परन्तु यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि अमेरिकी प्रणाली में पूर्णरूपेण सुधार किये त्रिना ऐसा संभव नहीं 
है। हा कुछ आलोचकों द्वारा सुकाए गए महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख किया 
गया है। रा 

(१) राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रिमंडल को सदन के प्रति उत्तरदायी होना 
चाहिये; (२) कार्यकारिणी के सदन को भंग करने का अधिकार दिया जाना 
चाहिये; (३) सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाय; (४) कार्यकारिणी तथा व्यवस्था- 
पिका में अधिक सौहाद तथा सहयोग होना चाहिये। | 

यह सभी सुधार ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित हैं आर इनको श्रपनाने से 
झमेरिका के संविधान के मूलभूत तत्व ही नष्ट हो जायेंगे । | 

इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का विचार है कि सदन अपनी दूषित निर्वाचन 
प्रणाली के कारण लोकमत का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ब्रियर्ड महोदय 
ने अपनी पुस्तक अमेरिकन गवर्नमेंट ऐड पॉलिटिक्स, में इसका एक उदाहरण 
दिया है । १९४२ के निर्वाचन में रिपब्लिकन दल को ५०-६० मत मिले , 
तथा डैमोक्रेट दल को ४७-४ मत मिले, परन्तु फिर भी बहुमत डैमॉक्रेट दल का 
ही रहा । १९:० के निर्वाचन में पैनिसिल्वानिया राज्य में रिपब्लिकन दल को . 
१,११ ४, ००० मत तथा ३५ स्थान मिले जबकि ६०९१००० मंत पाने वाले. 
डैमोक्रेट तथा अन्य छोटे दलों को केवल एक स्थान मिला । इस कारण कुड ल्लोग 
आनुपातिक प्रतिनिभित्व (#090०7700%/ रि८७०॥९७ ६7907) प्रणात्वी को 
अपनाने के पक्त में हैं| परन्ठ इंग्लैए्ड की भाँति अमेरिका में भी लोग द्विदलीयः 
पद्धति ([['त्र० रथ $ए8८77) को नष्य करने के पक्त में नहीं है ओर इस 
कार्रण इस सुधार के अपनाये जाने की मी कोई संभावना नहीं हे। 


......................पनननीनननीननीमीण-+ ली लओ।ओखआण+/7*““ 
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अध्याय ११ 


सिनेट 


. गत अध्याय में हम उन कारणों पर विचार कर चुके हैं जिन आएुण छाकार 
संविधान-निर्माताश्ं ने संयुक्त राज्य के लिए. एक द्विआगरिक विधानमंडलं की 
व्यवस्था की । कांग्रेस के प्रथम सदन की रचना, संगठन तथा शक्तियों आदि पर भी 
गत अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। इस अध्याय में हम कांग्रेस के द्वितीय 
या उच्च सदन, सिनेट, की रचना, संगठन तथा शक्तियों आदि पर विचार करेंगे | 
सिनेट को संयुक्त राज्य की शासन-संस्थाओं तथा विश्व के विधानमण्डल के' 
द्वितीय सदनों में सर्वाधिक सफल तथा शक्तिशाली संस्था कहा जाता है । इस 
कारण हम इस तथ्य पर भी विचार करेंगे कि उपयुक्त कथन कहाँ तक सत्य है। 
सिनेट को रचना द है 


सिनेट की सदस्थ संख्या तथां प्रतिनिधित्व का आधार--गत अध्याय 
में द्वितीय सदन के निर्माण के कारणों पर विचार करते समय यह उल्लेख किया. 
गया था कि सांबिधानिक सम्मेलन में संघीय विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व के 
आधार के संबंध में उत्पन्न हुए. विवाद को एक समभौते. के द्वारा निपणाया गया 
थां, जिसके द्वांरा यंह निश्चित किया गया था कि संघीय कांग्रेस के द्वितीय सदन 
में' प्रतिनिधित्व का आधारूराज्यों की समानता का सिद्धान्त हो । इसी सिद्धान्त के 
अनुसार संविधान में प्रत्येक राज्य को सिनेट में दो सदस्य चुन कर भेजने का 
अधिकार दिया गया है। संविधान-निर्माता इस सिद्धान्त को कितना महत्व देते 
थे, यह इसी तथ्य से स्पष्ट है कि संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर 
दियां गया है कि “किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सिनेट में मताधिकार 
की समानता से वंचित नहीं किया जा सकेगा ।”! १ 


अनुच्छेद ५. 


सिनेट र्रै१ 


संविधान के प्रवतंन के समय संयुक्त राज्य में तेरह राज्य ये। इसीलिए 
उस समय सिनेट की सदस्य-संख्या २६ थी। कालांतर में राज्यों की संख्या बढ़ती 
गई, ओर इस कारण सिनेट की सदस्य संख्या भी बढ़ती गई। वर्तमान 
काल में सिनेंट की सदस्य-संख्या ९६ है। यद्यपि सदस्य संख्या में इस 
वृद्धि के कारण अब सिनेट के लिए उस रूप में कार्य करना कठिन है, जिस 
रूप में संविधान-निर्माता चाहते थे, परन्तु प्रतिनिधि-समा ([निं०प४८ ० 
0८०/०४०7/४८ए८७) तथा अन्य देशों के विधानमंडलों के द्वितीय सदनों से 
तुलना करने पर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सिनेट की सदस्य-संख्या 
अधिक नहीं है। 

राज्यों की समानता के सिद्धान्त की, जिसे संविधान-निर्माताओं ने इतना 
महत्त्व दिया है, बढ़ी कड़ी आलोचना की गई है। अमेरिकी व्यवस्था के अनेक 
अलोचकों ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि इस सिद्धांत को मान्यता 
दिए जाने के कारण संयुक्त राज्य के छोटे से छोटे राज्य को भी सिनेट में उतने 
ही प्रतिनिधि मेजने का अधिकार ग्राप्त हें जितना बड़े' से बड़े राज्य को। उदा- 
हरणार्थ, सिनेट में लगभग डेढ़ करोड़ जनसंख्या वाले न्यूयार्क राज्य के भी 
उतने ही प्रतिनिधि होते हैँ जितने केवल सोलह लाख जनसंख्या वाले नेवाडा 
(]९८ए५४०५५) राज्य के। अनुमान लगाया गया है कि कम जनसंख्या वाले 
अठारह राज्यों की सम्पूर्ण जनसंख्या केवल एक राज्य ( एम्पायर राज्य ) की 
जनसंख्या के बराबर होती है। फिर भी ये अठारह राज्य सिनेट के छत्तीस 
सदस्य निर्वाचित करते हैं और एम्पायर राज्य केवल दो । जनसंख्या के आँकड़ों 
के आधार पर यह भी अनुमान लगाया गया है कि एक दल संयुक्त राज्य को 
जनसंख्या के केवल पंचमांश ( 3 भाग ) का प्रतिनिधित्व करने पर भी सिनेट 
में कुल स्थानों का बहुमत प्राप्त कर सकता है। आलोचकों का मत हे कि इस 
व्यवस्था को किसी प्रकार भी न्यायसंगत वथा उचित नहीं कहा जा सकता; 
विशेषकर ऐसी स्थिति में जब सिनेट को विधि-निर्माण में कांग्रेस के लोकप्रिय 
सदन, प्रतिनिधि समा, के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि यह आलोचना 
उचित ही प्रतीत होती है, परन्तु हमें इस तथ्य को ध्यान में सना चाहिए कि 
सिनेट में किसी प्रश्न पर मतदान के समय समस्त छोटे राज्यों द्वारा एक ओर 
और बड़े राज्यों द्वारा दूसरी ओर मत देने के दृष्यंत अधिक नहीं हैं। सामान्यतः 


रड्र२ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


मतों का विभाजन सिद्धान्तों के आधार पर होता है, सदस्यों के निवास-स्थान के 
आधार पर नहीं । 

सिनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के दोष स्पष्ट ही हैं। परन्तु 
इससे कोई लाभ ही न हो ऐसी बात नहीं है। मनरो के अनुसार प्रतिनिधि 
सभा के सम्पूर्ण सदस्यों का बहुमत दस राज्यों से चुनकर आता है। यदि सिनेट 
में प्रतनिधित्व की समानता न हो तो ये दस राज्य राष्ट्र की विधायक नीति 
(०४४9८ 907८0) पर प्रभुत्व रख सकते हैं। परन्तु वर्तमान व्यवस्था 
में बहुमत पाने के लिए, प्च्चीस राज्यों का एक ओर होना आवश्यक है। इसका 
कारण यह है कि प्रतिनिधि समा पर मिसिसिपी नदी के पूर्व तथा मेसन ओर 
डिक्सन की रेखाश्रों के उत्तर के भाग का प्रभुत्व रहता है, परन्तु इस भाग का 
सिनेट पर नियन्त्रण नहीं रहता |" इस प्रकार वर्तमान प्रणाली एक संतुलन 
बनाए, रखने में सफल सिद्ध हुई है। 

सिनेट में प्रतिनिधित्व की समानता का अंत करने के लिए जो ग्रस्ताव 
प्रस्तुत किए गए हैं उनमें . एक प्रमुख प्रस्ताव का उल्लेख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है । इस प्रस्ताव को बोनस गस्ताव! (80705 770०7०0४»/ | के 
नाम से संबोधित किया जाता है | इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को सिनेद में दो 
रुथान देने की प्रणाली को कायम रखा जाय, परन्तु ऐसे राज्यों को जिनकी 
जनसंख्या है 'बोनस” के रूप में अतिरिक्त स्थान दे दिए. जायँ; उदाहरणाथ, 
प्रति दस लाख जनसंख्या पर एक अधिक स्थान । वैसे तो यह निश्चित .रूप-से 
कहा ही नहीं जा सकता कि इस प्रस्ताव के अंगीकृत कर लिए जाने से कुछ लाभ 
ही होगा, क्योंकि. इससे न केवल सिनेट की सदस्य संख्या में ही अत्यधिक वृद्धि 
हो जायगी, वरन्‌ घने बसे हुए राज्यों को सिने० में भी प्रभुत्व प्राप्त हो जायम। 
परन्तु यदि इससे यथाथ में लाभ हो भी तो भी इसका अद्भीकृत किया जाना सरल 
नहीं है । उसके लिए प्रत्येक राज्य की वैयक्तिक सहमति लेनी होगी जिसके प्राप्त 
होने की आशा ही नहीं की जा सकती। 

सिनेट की सदस्यता के लिए आवश्यक श्रहंताएं--संविधान के अनुसार 
सिनेट के सदस्य वही व्यक्ति हो संकते है :-- 


नपिणण|डडभलभय/पप/-+++- गे 
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सिनेट - २३३ 


१, जिनकी आयु तीस वर्ष से कम न हो, 
२. जो नो वर्ष से संयुक्त राज्य के नागरिक हों, तथा 
.. ३, उस राज्य के नामरिक हों जो उन्हें निर्वाचित करता है |" 
इन अहताक्षों के अतिरिक्त संविधान में इस निबन्ध का भी उल्लेख है कि 
कोई ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त राज्य के अधीन किसी पद्‌ पर कार्य कर रहा हो 
सिनेट का सदस्य नहीं हो सकता | 


व्यवहार में सिनेट का सदस्य निर्वाचित होने के लिए. उपयुक्त अहताओं के 
अतिरिक्त भी अनेक अहताओं का होना आवश्यक है। सामान्यतः संयुक्त राज्य 
के जन्मजात नागरिकों (78ए८-०047 ८£2279) को ही सिनेट का सदस्य 
निर्वाचित किया जाता है। यद्यपि संविधान में तीस वर्ष आयु को ही आवश्यक 
बताया गया है, परन्तु व्यवहार में प्रोढ़ व्यक्तियों को ही सिनेट का सदस्य चुना 
जाता है। सिनेट-सदस्यों की ओसत आय प्रायः पचपन वष के लगभग ही रहती 
है। सिनेट की सदस्यता के लिए प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाता है जिन्होंने 
एक लम्बे समय तक अपने दल की सक्रिय सेवा की हो ओर जो प्रतिनिधि-समा 
तथा राज्य विधानमण्डल के रह चुके हों अथवा राज्य शासन में किसी महत्व- 
पूर्ण कार्यपालिका पद पर कार्य कर चुके हों | सिनेट की सदस्यता प्राप्त करने के 
लिए पर्याप्त धन व्यय करना पड़ता है और इसलिए यह भी आवश्यक हो जाता 
है कि यातो प्रत्याशी स्वयं सम्पन्न हो अथवा अपने मित्रों आदि से आर्थिक 
सहायंता प्राप्त कर सकता हो । * 


.. प्रतिनिबि-समा की ही माँतिं सिनेट को भी अपने सदस्यों की अहंताओं के 
सम्बन्ध में निर्णंय करने का अधिकार प्राप्त है । 3 सामान्यतः सिनेट इस अधिकार 
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२ विधि के अनुसार कोई प्रत्याशी २५,००० डालर से अधिक अपने 
चुनाव में व्यय नहीं कर सकता पर इसमें अनेक व्यय सम्मिलित नहीं किए 
जाते | सिनेट की सदस्यता के लिए. १००,००० डालर का व्यय किया जाना 
संयक्त राज्य में असामान्य नहीं माना जायगा। 


उञ्ननुच्छेद १ धारा (०) 


॥; 
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को प्रयुक्त नहीं करती, पर विशेष परिस्थितियों में उसने इस अधिकार के अधीन 
. कुछ व्यक्तियों को अपना सदस्य मानने से इन्कार किया है। सन्‌ १९२७ में 
सिनेट ने इलिनायस राज्य के फ्रेक स्मिथ (#7शाा 7,, 570 ) तथा 
पैनिसिल्वानिया राज्य के विलियम वेर 6 ९४।||४४0 $. ५५/८ ) को इस कारण 
अपना सदस्य नहीं माना था कि उन्होंने अपने निर्वाचन में अधिक धन व्यय 
किया था और यह घन अनुचित रीति से प्राप्त किया गया था। सिनेट के इस 
निर्णय की सांविधानिकता के सम्बन्ध में संदेह व्यक्त किया गया है क्‍योंकि सन्‌ 
१९०३ में सिनेट ने यह मत व्यक्त किया था कि वह किसी नियमानुसार निर्वाचित 
व्यक्ति को सदस्य मानने से इन्कार नहीं कर सकती, पर वह किसी सदस्य को 
निष्कासित कर सकती है । द 
सन्‌ १९४७ के पूव अहताओं ओर निर्वाचन सम्बन्धी विवादों पर सिनेट 
की विशेषाधिकार ओर निर्वाचन समिति विचार करती थी, परन्तु अब इन पर 
नियम तथा प्रशासन समिति विचार करती है। किसी सदस्य को निष्कासित 
करने का निणय दो-तिहाई बहुमत से किया जाता है । 
सिनेट के सदस्यों की निर्वाचन-प्रणाली 


मूल प्रणाली-कांग्रेस के द्वितीय सदन के सदस्यों की चुनाव-पद्धति 
निर्धारित करने के लिए संविधान-निर्माताओं ने अनेक प्रणालियों पर विचार 
किया ओर अंतत: उन्होंने संविधान में उनके राज्य-विधानमण्डलों के द्वारा 
निर्वाचन की व्यवस्था की । ” यहाँ यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि उन्होंने 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की जनतांत्रिक प्रणाली को न अपना कर विधान- 
मण्डलों द्वारा निर्वाचन की अ्रप्रत्यक्ष प्रणाली को क्‍यों प्रश्रय दिया। इसके 
अनेक कारण थे | मुख्य कारण यह था कि संविधान-निर्मातागण चाहते थे कि 
सिनेट सुयोग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की एक लघु परिषद रहे जोन केवल 
राष्ट्रपति को मंत्रणा दे सके वरन्‌ उसके द्वारा शक्तियों के अनुचित उपयोग पर 
नियंत्रण रख सके। उन्हें यह भय था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था के 
परिणामस्वरूप सिनेट में योग्य व्यक्तियों, के स्थान पर ऐसे कुटिल और घूत् 
व्यक्ति पहुँचेंगे जो जनता को अ्रपनी धूतंतापूर्ण बात्कें तथा भूठे वादों से बहकाने 


) अनुच्छेद १ धारा (३) 


में सफल हो जायँगे। उन्होंने यह अनुभव किया कि राज्य-विधानमण्डलों द्वारा 
निर्वाचन की व्यवस्था से सिनेट में अवांछुनीय व्यक्ति नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि 
उनके सदस्य अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करते हुए. केवल योग्यतम व्यक्तियों 
को ही सिनेट की सदस्यता के लिए. चुनेंगी | इस मुख्य कारण के अ्रतिरिक्त 
अन्य कारण भी थे। संविधान-निर्माताश्रों का यह विश्वास था कि विधान- 
मण्डल द्वारा निर्वाचित होने पर सिनेट-सदस्य अपने को किसी दल अथवा गुट 
का प्रतिनिधि न समझ कर सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधि समभेंगे । विधानमण्डल 
द्वारा निर्वाचन की प्रणाली का एक लाम यह भी था कि इससे राज्यों को 
आश्वस्त किया जा सका कि उनके विधानमडश्ल भी उतने द्वी आवश्यक हैं 
जितने केन्द्रीय शासनांग तथा सिनेट के रहते उन्हें समाप्त न किया जा सकेगा । 

/ यद्यपि संविधान-निर्माताओं ने सिनेट-सदस्यों के राज्य-विधानमण्डलों के 
द्वारा निर्वाचन की प्रणाली को सर्वाधिक उपयुक्त समझ कर ही अचन्ञीकृत किया 
था, परन्तु व्यवहार में यह अनेक दोषों से युक्त सिद्ध हुईं । उन्नीसवीं शताब्दी में 
इस प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन प्रारम्भ हुआ ओऔर«उसकी अंतिम दशाब्दियों में 
इसने गम्भीर रूप ले लिया। न केवल राजनीतिक दलों व जनता ने सिनेट- 
सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की माँग की वरन्‌ अनेक राज्यों के विधानमण्डलों 
तथा प्रतिनिधि-सभा ने भी तदूविषयक प्रस्ताव पारित किए। इस आंदोलन के 
गम्भीर रूप लेने का मुख्य कारण यह था कि अनेक राज्यों के विधानंमण्डलों ने 
सिनेट के सदस्यों का निर्वाचन करने के अधिकार का अत्यन्त अनुचित एवं 
निन्दनीय उपयोग किया। कहा जाता है कि अनेक राज्यों के विधानमण्डल 
सिनेट-सदस्यों का निर्वाचन करते समय न तो जनता की इच्छा का ध्यान रखते 
थे और न॒ प्रत्याशियों की योग्यता और उनके अनुभव का; उनके चुनाव को 
प्रभावित करने वाले तत्व अन्य ही होते थे। वे या तो दल-प्रमुखों की इच्छा का 
ध्यांन रखते थे अथवा निहित स्वार्थों वाले व्यक्तियों और कम्पनियों का। 
विश्वास किया जाता है कि सन्‌ १९०१ में मॉन्डना ( //07/47& ) राज्य के 
विधानमण्डल को ताँबे के प्रसिद्ध व्यवसायी विलियम कलाक ( जाता है 
(97: ) ने “ऋ्रए” कर लिया था|" इसके पूवे सन्‌ १८८३ में ओहियो 
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(0770) राज्य के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने अपने दल के आदेशों की अवहेलना 
क्र स्टैन्डड ऑयल कम्पनी के प्रत्याशी हेनरी पेन (्रक्म॥ए फ्रे. 08976) 
को सिनेट की सदस्यता के लिए निर्वाचित किया ।* अन्य अनेक राज्यों के 
_ विधानमण्लों के सदस्यों के द्वारा अनुचिक प्रभावों के कारण अ्वांछुनीय व्यक्तियों 
को सिनेट की सदस्यता के लिए चुनने के उदाहरण दिये जाते हैं। भ्रष्टाचार 
के इन मामलों ने ही सिनेद को “लक्षाधीशों की गोष्ठी” (४707 9ा:65 
(प४०) के नाम से विभूषित कराया था। इसके अ्रतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन के 
समर्थकों को बल प्रदान करने वाला एक अन्य कारण यह था कि कभी-कभी 
र्ज्य-विधानमण्डलों में सिनेट-सदस्यों के निर्वाचन के प्रश्न पर गतिरोध उत्पन्न 
हो जाता था जिसके कारण अनेक बार मतदान कराये जाने के उपरान्त भी 
किसी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त न हो पाता था। फलस्वरूप कभी-कभी महीनों 
तक सिनेट में राज्य प्रतिनिधि-विहीन ही रहता था। 
उपयक्त दोषों को दूर करने के लिए कुछ राज्यों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन 
की भाँति सिनेट-सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी “प्रत्यक्ष प्राइमरी” की 
व्यवस्था की। इस व्यवस्था के अनुसार विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचन के 
पूर्व मतदाता अपनी इच्छा व्यक्त कर देते थे। विधानमश्डल का कार्य केवल 
उनका अनुसमर्थन कर देना मात्र रह जाता था। कुछ राज्यों नें तो विधि द्वारा 
अपने विधानमंडलों के लिए यह आवश्यक कर दिया कि वे “प्राइमरी” में 
विजयी प्रत्याशियों को ही सिनेट की सदस्यता के लिए चुनें । सन्‌ १९०८ में 
ओ्रोरेगॉन ((0८207) राज्य के विधानमंडल को, रिपब्लिकन दल का बहुमत 
होते हुए मी, बाध्य होकर एक डेमोक्रेट प्रत्याशी को सिनेट की सदस्यता के लिए 
चुनना पड़ा। अंततः सिनेट ने यह अ्रनुभव किया कि वह अधिक समय तक 
जनता को इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकती और सन्‌ १९१२ में उसने _ 
संविधान के सत्हवें संशोधन के विधेयक को पारित कर दिया.। यह संशोधन 
सन्‌ १९१३ में प्रभावी हुआ । 
.. वर्तमान प्रणाली--सच्हवें संशोधन ने सिनेट-संदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वा- 
चन की प्रयाली का अन्त कर दिया। विधानमण्डलों के स्थान पर राज्यों की 
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जनता को सिनेट के सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त हुआ |? यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि सत्हवें संशोधन ने सिनेट-सदस्पों के कार्यकाल एवं 
अहताओ्ं में कोई परिवतेन नहीं किया | सिनेट के समस्त सदस्य एक साथ नहीं 
चुने जाते, प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ केवल एक-तिहाई सदस्य ही निर्वाचित किए 
जाते हैं। इस कारण कोई राज्य उस समय तक अपने दोनों सिनेट-सदस्यों को 
एक साथ नहीं चुनता जब तक किसी असंभावित कारण से कोई स्थान रिक्ति 
न हो जाय | 


निर्वाचन के पूर्व प्रत्याशियों का नामांकन होता है। विभिन्न राज्यों में 
नामांकन की प्रणाल्ञी समान नहीं है। कुछ राज्यों में सिनेट की सदस्यता के लिए 
प्रत्याशी राजनीतिक दलों के राज्य सम्मेलनों (30972 (:०0ए८४४०॥७) के 
द्वारा नामांकित किए जाते हैं तथा कुछ राज्यों में “प्रत्यक्ष प्राइमरी” के द्वारा। 


यहाँ सिनेट-सदस्यों के निर्वाचन की प्रणाली में हुए उपयुक्त परिवर्तन के 
परिणाम के बारे में भी कुछु कह देना आवश्यक है। अधिकांश परयवेछकों का 
मत है कि इस परिवर्तन से जिन लोगों को महान्‌ आशाएँ थीं, वे निराश ही 
हुए; हैं । यदि विधानमंडलों के सदस्यों को धन के लोम से किसी ग्रत्याशी का 
समर्थन करने के लिए, प्रेरित किया जा सकता है, तो जनता को भी उसी उपाय 
से वश में किया जा सकता है। हाँ यह सत्य है कि इसके लिए अधिक धन की 
आवश्यकता होगी। इसी कारण सन्‌ १९१३ के पश्चात्‌ सिनेट के लिए निर्वा- 
चन लड़ना और अधिक व्ययसाध्य हो गया है। बड़े-बड़े वादों के द्वारा जनता को 
आकर्षित करने की क्षमता करने वाले कुटिल राजनीतिशों को भी अब सिनेट की 
सदस्यता प्राप्त करना सरल हो गया है। वस्तुस्थिति यह हे कि नवीन निर्वाचन 
प्रणाली से सिनेट के सदस्यों की कोटि में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है । अब 
भी सिनेट में प्राय# उसी कोटि के सदस्य रहते हैं, जिसके सत्रहवें संशोधन के 
पारित होने के पूर्व रहते थे । 


.. १ इस संशोधन के अनुसार राज्य विधानमण्डल के अधिक संख्या वाले 
सदन के निर्वाचनों में जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है वे ही व्यक्ति सिनेट 
सदस्यों के निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे | 
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सिनेट के रिक्त स्थानों की पूर्ति-यदि सिनेट. में किसी राज्य के प्रति- 
निधि का स्थान रिक्त होता है तो उस राज्य का कार्यपालिका अ्रधिकारी उसकी 
पूर्ति के लिए. निर्वाचन की आशा देता है। राज्यों के विधानमंडलों को यह 
अधिकार दिया गया है कि वे जनता द्वारा निर्वाचन किए; जाने के समय तक 
के लिए अस्थायी नियुक्ति करने की शक्ति राज्य की कार्यपालिका को प्रदान कर 
सकते हैं |" 


सिनेट सदस्यों का कार्यकाल--संविधान द्वारा सिनेट सदस्यों का कायकाल 
छः वर्ष निर्धारित किया गया है। सांविधानिक सम्मेलन में अनेक प्रतिनिधियों का 
यह मत था कि सिनेट-सदस्यों को जीवन भर के लिये चुना जाना चाहिये, परन्तु 
अंततः उनका कार्यकाल निश्चित कर देने का ही निर्णय किया गया। यहाँ यह 
ध्यान रखना आवश्यक है कि यद्यपि सिनेट के सदस्यों का कायकाल सीमित है 
परन्तु सिनेट स्वयं एक कभी विघटित न होने वाली संस्था है | इसकां कारण 
यह है कि इसके समस्त सदस्यों का निर्वाचन एक समय पर नहीं होता। प्रति 
दो वर्ष पश्चात्‌ एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होता है।* कार्यकाल को 
लम्बा होना तथा सदन का पूर्णरूपेण कभी विघटित न होना, ये दो ऐसे तत्व 
जिन्होंने सिनेट के प्रभाव में वृद्धि करने में बहुत योग दिया है । छः- वर्ष के 
कांयेकाल में सिनेट-सदस्य पर्यात् अनुभव ओर कभी-कभी नेतृत्व तक प्राप्त कर 
लेते हैं |३ प्रतिनिधि समा के सदस्यों की भांति उन्हें जल्द ही आगामी निर्वाचन 
की चिता नहीं सताने लगती। कार्यकाल लम्बा होने से वे एक प्रकार की 
स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, और इसी कारण कभी-कभी अपने दल तक के 


१ सन्नहवाँ संशोधन 


२ भारतीय संसद्‌ के द्वितीय सदन, राज्य परिषद्‌, के सदस्यों के निर्वाचन 
की भी यही व्यवस्था है। प्रति दो वष पश्चात्‌ “उसके भी एक-तिहाई सदस्यों 
का पुनर्निर्वाचन होता है । 

3 प्रो० लास्की के मतानुसार एक सिनेट-सदस्य का कार्यकाल इतना पर्यात 


होता है कि वह योग्य होने पर सारे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर 
सकता है। 0.3४र्त, छ. ]., 48746 720872०2) [2- 85- 
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आदेशों की अवहेलना करने में नहीं हिचकिचाते | सिनेट के पूर्श/रूपेण कभी 
विघटित न होने का लाभ यह है कि हर समय सिनेट के दो-तिहाई सदस्य श्रनुभव- 
प्राप्त होते हैँ ओर सिनेट को जल्दी-जल्दी संगठन-सम्बन्धी कठिनाई का सामना 
नहीं करना पड़ता । द मर 


संविधान में सिनेंट-सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई निर्बन्ध नहीं है। 
व्यवहार पर दृष्टि डालने से हमें पता चलता है कि अधिकांश सिनेट सदस्य 
दोबारा निर्वाचित कर लिए जाते हैं। चोबीस अथवा तीस वर्ष तक निरन्तर 
सिनेट-सदस्य रहने वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसे 
सदस्यों को निश्चय ही अनुभव, प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाना अस्वा- 
भाविक नहीं है । 


सिनेट-सदस्यों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ-- 
सिनेट के सदस्यों का वेतन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के समान ही है ।* 
सिनेट-सदस्यों को साचिविक कार्यों के लिए लगभग सोलह हजार डालकर प्रति 
बष मिलता है । उन्हें प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की भाँति डाक, तार, टेलीफोन 
तथा यातायात की सुविधाओं का आधिकारिक कार्य के लिए. निःशुल्क उपयोग 
करने का अ्रधिकार भी प्राप्त है । प्रत्यके अधिवेशन में आने तथा वापस जाने 
के लिए, उन्हें भी २० सेंट प्रति मील के हिसाब से यात्रा भत्ता मिलता है । 

' सिनेट के सदस्यों को भी प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के समान विशेषाधिकार 
तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त हें। सिनेट-सदस्यों के द्वारा अपनी भाषण की स्वतंत्रता 
का दुरुपयोग किए. जाने के अनेक उदाहरण हैं। सामान्यतः सिनेट यातों 
अपने सदस्यों के विरुद्ध इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के लिए कोई कार्यवाही नहीं 
करती, ओर यदि वह इस ओर ध्यान देती भी है तो केवल हल्की सी चेतावनी 
देकर संतुष्ट हो जाती है। इस अधिकार का दुरुपयोग करने वालों में स्वर्गीय 
सिनेट-सदस्प लोगों का नाम उल्लेखनीय है। आजकल सिनेट-सदस्य मैकार्थी 
( (८ (४४४7ए ) जब तब इस स्वतंत्रता की आड़ में उत्तरदायी पदों पर कार्य 


प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का वेतन १५,० ०० डालर वार्षिक है | 
ुग्ण्ड #- 28८] (7934). 
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करने वाले पदाधिकारियों पर कीचड़ उछाला करते हैं । सिनेट-सदस्य-  लाँग 
( $८४407 7,07£2 ) का मामला जब एक अमेरिकन नागरिक ने सर्वोच्च 
न्यायालय में प्रस्तुत किया तो उसने यह निर्णय दिया कि सिनेट - के सदस्य 
सिनेट-भवन में चाहे कुछ कहें, पर वे 'किसी व्यक्ति पर अपने भाषण में लगाए. 
गए गंदे श्रमियोगों का डाक द्वारा प्रचार नहीं कर सकते |. 


सिमनेट के पदाधिकारी 


श्रध्यक्ष--संयुक्त राज्य का उपराष्ट्रपति सिनेय का अध्यक्ष ( 09060/ 
होता है ।* सिनेट का सदस्य न होने के कारण उसे सामान्य स्थिति में मतदान 
करने का अधिकार नहीं होता । वह वाद-विवाद में भाग नहीं लेता तथा केंवल 
उसी स्थिति में मतदान कर सकता है तब किसी प्रश्न पर पक्न और विपक्त में 
समान मत हों। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रतिनिधि-सभा की 
भाँति सिनेट को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इसके फल- 
स्वरूप कभी-कभी सिनेट में बहुमत एक दल का होता है और अध्यक्ष 
(डपराष्ट्रपति) दूसरे दल का। न केवल प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और सिनेट 
के अ्रध्यक्ष में यही मिन्नता है वरन्‌ उनकी शक्तियाँ भी समान नहीं हैं। प्रतिनिधि 
सभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ निश्चय ही अश्रघिक होती हैं। सिनेट का अध्यक्ष 
भी सदन में शांति बनाए रखता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करवा 
है, मतदान कराता है तथा उसके निर्णय की घोषणा करता है। परन्तु नियम 
संबंधी प्रश्नों पर अपना निरणंय देने की उसकी शक्ति अत्यंत सीमित ,है। 
सामान्यतः विधि-निर्माण में उसका प्रभाव तथा नेतृत्व अधिक नहीं रहता। .. 


अस्थायी अध्यक्ष ((९90९706 70 ६०77[007०)--श्रनेक उपराष्ट्रपति 
सिनेट की अ्रध्यक्षता से सम्बन्धित कार्यों में अधिक रुचि नंहीं लेले। अनेक 
अवसरों पर उपराष्ट्रपति को स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ता' है। 
उस दशा में भी वह सिनेट की अध्यक्षता नहीं कर सकते | इसीलिए +सिनेट!एक 
श्रस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित करती है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन 


डफःजणड् ससककस-तता:-++नन....... 








अनुच्छेद १ धारा (३) (भारतीय संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष भी 
जुपराष्ट्रपति ही लेता है ।) 
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की भाँति अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन भी केवल नाममात्र के ही लिए पूर्ण 
सदन के द्वारा किया जाता है | अन्यथा यथार्थ चुनाव तो बहुमत दल के प्रमुखों 
के द्वारा किया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के पद पर काय करने वाला व्यक्ति 
. बहुमंत दल का एक नेता या उसके नेताओं का विश्वासपात्र व्यक्ति द्वोता है। 
इसी कारण उसका पर्याप्त प्रभाव रहता है। 


अन्य पदाधिका री--उपयुक्त दो पदाधिकारियों के अतिरिक्त सिनेट में अ्रन्य 
अनेक पदाधिकारी होते हैं। सिनेट का एक सचिव (3८८:८४7०) होता है 
जिसके कृत्य प्रतिनिधि सभा के लिपिक ((!८४८) के समान होते हैं। वही 
विंधेयकों का वाचन करता है, सदस्यों की उपस्थिति लेता है, तथा कार्यवाही का 
विवरण आदि रखने का प्रबंध करता है| उसके अतिरिक्त श्रन्यं अनेक लिपिंक 
तथा निम्न कर्मचारी रहते हैं । 


सिनेट की समितियाँ 


प्रतिनिधि-सभा की ही भाँति सिनेट में भी स्थायी, विशेष और सम्मेलन 
समितियाँ होती हैं | पहले सिनेट की भी स्थायी समितियाँ बहुत अधिक थी, और 
एक समय तो ऐसा आ गया था जब उनकी संख्या प्रतिनिधि सभा की समितियों 
की संख्या से मी अधिक हो गई थी। सन्‌ १९२१ में उनकी संख्या इकहत्तर से 
घटों कर चौंतीस कर दी गई । जैसा कि स्पष्ट ही है, सिनेट के लघु आकार 
को देखते हुए यह संख्या भी अधिक थी । सन्‌ १९४६ के विधानमांडलिक 
पुनर्सेगठन अधिनियम (.62782076 १९८०:४०४॥४७४०07 0८८) ने उनकी 
संख्या में पुनः कमी की । सिनेट की वतमान स्थायी समितियों के नाम निम्न- 
लिखित हैं; -- 
१. कृषि तथा वन प्रदेश क्‍ 
२५ विनियोग*(.09[770777%7075) 
! ॥, सायुध सेवाएँ (0॥7760 5827ए7०८७) 
. ४, बैंकिंग व करेंसी 
. (६, कोलम्बिया जिला... 
६. कार्यपालिंका विभागों में व्यय 
' ७/ वित्त (्िक्ाप्ट) 


रे कु 
जज 
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८. वैदेशिक संबंध 
९, आंतरिक तथा द्वीपीय मामले 

१०. अन्तर्राज्यिक तथा वैदेशिक वाणिज्य 

११. न्यायपालिका ५ 

१२. श्रम तथा सार्वजनिक कल्याण 

१३, डाक विभाग तथा लोक सेवाएँ: 

१४, सार्वजनिक काये (?प४८ ए70/:3) 

१५. नियम और प्रशासन 
. समितियों की संख्या में कमी हो जाने के कारण निश्चय द्वी श्रब उनके 
पास पहले की अपेक्षा श्रधिक काये रहता है। उपयक्त समितियों में वित्त, 
विनियोग, न्यायपालिका, वैदेशिक संबंध, वाणिज्य, सायुध सेवाएँ आ्रादि समितियाँ 
अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं । पहले समितियों की सदस्य-संख्या में पर्याप्त 
अंतर रहता था-न्यूनतम सदस्य संख्या तीन तथा अधिकतम पचीस 
थी | अ्रब विनियोग समिति के अतिरिक्त ( जिसकी सदस्य संख्या इक्कीस है ) 
अन्य समस्त समितियों की सदस्य-संख्या तेरह है। पहले समितियों की संख्या 
अधिक होने के कारण एक-एक सिनेट-सदस्य का पाँच या छु; समितियों का 
सदस्य होना असामान्य बात न थी, पर अ्रब सामान्यतः: एक सिनेट-सदस्य दो 
से अ्रधिक समितियों का सदस्य नहीं होता । कभी-कभी सिनेट भी सकल सदन 
समिति के रूप में कार्य करती है, पर अब पर्याव समय से उसने ऐसा नहीं 
किया है। 

.. सिनेट की समितियों के सदस्यों का चुनाव भी वैधानिक दृष्टि से सिनेट के 
द्वारा, पर यथार्थ में दलीय नेताश्रों द्वारा किया जाता है । कांग्रेस के नव-निर्ब्राचनों 
के पश्चात्‌ प्रत्येक दल श्रपनी एक समितियों की समिति ( (:0097777766 00 

(०ए्राणं८८8 ) नियुक्त करता है। यह समिति विभिन्न समितियों के लिए 
सदस्य चुने जाने वाले सदस्यों की सूची तैयार करती है। यह सूची सामान्यत 
अथम दल के नेतृमंडल (०॥८८८७) द्वारा तथा बाद में सिनेट के द्वारा श्रद्धीकृत 
कर ली जाती है! समितियों में प्रायः राजनीतिक दलों को सदन में उनकी 
सदस्य-संख्छा के. अनुपात में ही स्थान प्राप्त होते हैं, परन्तु बहुमत दल यह 
ध्यान रखता है कि महत्वपूर्ण समितियों में उसके पर्याप्त समर्थक हों | सिनेट के 


: सिनेट क्‍ २४३ 
सदस्यों का निर्वाचन एक साथ न होने के कारण समितियों के पूर्ण रूप से 


पुनर्सज्ञटन की कमी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल उन सदस्यों के स्थानों 
की पूर्ति कर दी जाती है जो दोबारा सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं होते | यदि 
दलों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर हो जाता है तब भी समितियों में कुछ 


परिवर्तन किये जाते हैं | 


प्रतिनिधि-समा की समितियों की भाँति सिनेट की समितियों का भी अपना- 
. अपना सभापति होता है, जो सामान्यतः ज्येष्ठता के नियम (-567४0#07 
हिपा८) के अनुसार चुनाजाता है। प्रत्येक समिति में बहुमत दल का जो 
सबसे पुराना सदस्य होता है वही सभापति हो जाता है| इस नियम के शुण- 
दोषों पर प्रतिनिधि-सभा की समितियों पर विचार करते समय प्रकाश डाला जा 
चुका है, अ्रतः उनका पुनः उल्लेख करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता शत 


सिनेट की शक्तियाँ तथा कृत्य 

संयुक्त राज्य की कांग्रेस का द्वितीय सदन केवल प्रथम सदन द्वारा पारित 
विधियों पर पुनर्विचार तथा संशोधन अस्ताबित करने वाला सदन नहीं है | उसे 
ऐसी अनेक शक्तियाँ ग्राप्त हैं, जिन्होंने उसे संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली 
द्वितीय सदन बना दियां है। वस्तुतः उसकी शक्तियाँ न केवल अन्य देशों के 
द्वितीय सदनों से ही अ्रधिक हैं, वरन्‌ संयुक्त राज्य की कांग्रेस के प्रथम _ सदन, 
प्रतिनिधि सभा, को भी उससे कम ही शक्तियाँ प्राप्त हैं । जहाँ प्रतिनिधि सभा 
की शक्तियाँ मुख्यतः विधायी (]०2/8/487८) हैं, वहाँ सिनेट को कार्यपालिको 
ओर न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं | सिनेट की विधायिनी शक्तियाँ प्रतिनिधि-समा 
के साथ ही प्रयुक्त की जा सकती हैं, इस कारण इन पर हम अगले अध्याय में 
विचार करेंगे । यहाँ केवल इतना ही उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा कि विधि- 
निर्माण में सिनेट और प्रतिनिधि-सभा की शक्तियाँ प्राय: पूर्णत: समान हैं | इस 
समानता कां केवल एंक ही अ्रपवाद हैे--सिनेट में राजस्व-बृद्धि संबंधी विधेयक 
प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। ऐसे विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि समा में ही 


होना चाहिए । परन्तु जब हम इस तथ्य पर थ्यान देते हैं कि सिनेट को इन 


विधेयंकों में सेशोघ॑न प्रस्तावित करने का अमर्यादित अधिकार आप्त है तथा 
ऐसा कोई विधेयक सिनेंट द्वारा पारित हुए. बिना विधि नहीं बन सकता तो यह 
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ग्रपवांद महत्वहीन ही प्रतीत होता है। संशोधन प्रस्तावित करने की आड़ में 
लिनेट लगभग एक नया विधेयक ही प्रतिनिधि सभा के पास मेज सकती है ।" 


सिनेट को संविधान द्वारा जो कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की 
॥ई हैं उन्हें हम सिनेट की विशेष शक्तियाँ कह सकंते हैं--क््योंकि वह प्रतिनिधि 
_्षमा से प्रथक रूप से इनका प्रयोग करने की अ्रधिकारिणी है। सिनेट की ऐसी 
विशेषे शक्तियाँ निम्नलिखित हैं: ्ि 

१. नियुक्तियों की पुष्टि करना 

. २, संधियों की पुष्टि करना 
. ३, महाभियोमों पर विचार करना तथा निर्णय देना । 

४. कुछ विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करना । 

नियुक्तियों की पुष्टि--राष्ट्रपति को संघीय शासन के अधीन महत्वपूर्ण _ 
पदों पर नियुक्तियाँ करने की विस्तृत शक्ति प्राप्त है । संविधान-निर्माता इस तथ्य 
से परिचित थे कि इस शक्ति का राष्ट्रपति के द्वारा दुसपयोग भी किया जा सकता 
है| इसीलिए, उन्होंने इस अधिकार के प्रयोग में सिनेट को राष्ट्रपति का समभागी 
बना दिया । इस विषय पर राष्ट्रपति की शक्तियों पर विचार करते समय प्रकाश 
झला जा चुका है। राष्ट्रपति को लगभग १६,००० पदों पर नियुक्तियाँ करने 
की शक्ति प्राप्त है। इन पदों पर नियुक्तियाँ सिनेट की “मन्त्रणा ओर सहमति” 
से ही की जाती हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि सिनेट केवल 
राष्ट्रपति के नामांकनों (007777%/7075) की पुष्टि ही कर सकती है, वह स्वयं 
किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित नहीं कर सकती | द 

सामान्यतः जब राष्ट्रपति के पास से कोई नामांकन पुष्टि के लिए. सिनेट के 
पास आ्राता है तो सिने उसे यथोचित समिति को विचारार्थ सौंप देती है। उदा- 
हरणार्थ, न्यायिक पदों के लिए नामांकन न्यायिक समिति के पास, संघीय व्यापार 
आयोग की सदस्यता के लिए, नामांकन अ्र्न्ताज्यिक वाणिज्य समिति के पास, 


कि * एक बार पक राजस्व विधेयक जब सिनेट द्वारा प्रतिनिधि सभा को वापस 
मेंजा गया था तो उसमें. ८४७ संशोधनों के प्रस्ताव संलग्न थे |. वस्तुत: सिनेद 
प्रथम खंड को क्षेड़ कर संपूर्ण विधेयक को ह्वी बदुल सकती है। ..#॥ै# 


सिनेट रथ 


तथा राजदूतों आदि के नामांकन वैदेशिक संबंध समिति के पास भेजे जाते हैं। ये 
समितियाँ नामांकन पर आपत्तियाँ सुनने तथा अनुसंधान करने के बाद सिनेट के 
सम्मुख अपनी आख्या अस्तुत करती हैं।। सामान्यतः सिनेट इन्हीं की सिफारिशों 
के अनुसार निर्णय करती है। यदि समिति नामांकन की पुष्टि करने की 
सिफारिश करती है तमी सिनेट पुष्टि करती है, अन्यथा नहीं। 


राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों का उल्लेख करते समय 'सिनेट की 
शिष्ठता! ( 8$209/0#9] (: ०५7(८59 ) का भी उल्लेख किया जा चुका है | 
इस प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति के नामांकनों की पुष्टि करते समय सिनेट अधिक- 
तर उस राज्य के बहुमत दल के सिनेट-सदस्यों की इच्छानुसार निर्णय करती है 
. जिसमें नियुक्ति की जाने वाली है। अ्रधिकतर राष्ट्रपति नामांकन करने के पूर्व 
संबंधित राज्य के अपने दल के सिनेट-सदस्य से परामर्श कर लेते हैं और उसी 
के द्वारा सुकाये गये व्यक्ति को नामांकित करते हैं | प्रायः सिनेट-सदस्य स्वयं ही 
राष्ट्रपति को सूचित कर देते हैँ कि वे किस पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति चाहते 
हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः सिनेट-सदस्यों की इच्छानुसार ही नामांकन कर्ता है, 
परन्तु यदि वह उनकी इच्छा के विपरीत नामांकन करता है तो अ्रधिक संभावना 
यही रहती हे कि सिनेट उसकी पुष्टि नहीं करेगी | सन्‌ १९५१ में राष्ट्रपति ट्रमैद 
को सिनेट-सदस्य पॉल डगलस की इच्छा के विरुद्ध इलिनायस राज्य में न्याया- 
धीशों की नियुक्ति करने पर सिनेट के द्वारा नामांकनों की पुष्टि न करने का कट्ठु_ 
अनुभव हुआ था। यद्यपि इस प्रथा के पक्त में कोई गंभीर तके प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकता, परन्तु इसकी जड़ें इतनी गहरी जम गई हैं कि इसका उनब्छेदन 
करना सरल नहीं है । द द 
.._ संधियों की पुष्टि--कार्यपालिका द्वारा विदेशों से की गई संघियों की पुष्टि 
करना सिनेट की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है | संविधान के अनुसार राष्ट्रवत विदेशों 
से सिनेट की “प्न्त्रणा ओर सहमति” से संधियाँ करेगा, परन्तु इसके लिए संधि 
पर विचार करते समय उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई माग का संधि के पक्त में 
मत देना आवश्यक है।... का 
:. +“सिलेट की मन्त्रसा से? काक्‍्य का कात्पर्य क्‍या है “यह संविधान में स्पष्ट 
नहीं किया गया है | संयुक्त राज्य के प्रथम राष्ट्रपति जाज॑ कर्शिंगटन ने प्रास्म महू 
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संधि-वार्ता के कांल में सिनेट का परामर्श प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु उस 
अवसर पर सिनेट ने जो रुख अपनाया उससे उन्हें अत्यन्त निराशा हुईं | उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने विदेशों से वार्ता के काल में सिनेट का परामश प्रात्त न कर श्रन्तिम 
संघियों को ही सिनेट के सम्मुख पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया। बही प्रथा आज भी 
चली आ रही दे । यद्यपि अनेक सिनेट-सदस्य इसे संविधान का अतिक्रमण मानते 
हैं, परन्तु यथार्थ स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह असंभव ही प्रतीत होता है कि 
राष्ट्रपति किसी विदेशी राज्य से संधि-वार्ता के काल में सिनेट को मन्त्रणा ओर 
सहमति प्राप्त करे । आजकल सिनेट के विरोध को बचाने के लिए, सामान्यत 

राष्ट्रपति संधि-वार्ता के काल में उसके प्रमुख नेताश्रों (विशेषतः बहुमत दल के 
नेताओं) से परामर्श करते रहते हैं | ऐसा करने से संधि पर सिनेट का अनुसमथन 
प्राप्त करना सरल हो जाता है । कुछ राष्ट्रपतियों मे संधि का प्रारूप बनाने वाले 
श्रायोग में अथवा संघि-वार्ता के लिए. नियुक्त प्रतिनिधि मण्डल में सिनेट के 
प्रभावशाली सदस्यों को स्थान देकर भी सिनेट को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। 


जब कोई संधि सिनेट के पास अनुसमंर्थन के लिए पहुँचती है तो उसे 
विचारार्थ सदन की वैदेशिक संबंध समिति ((700077066 069 फ्ठश्षंएुघ 
_ ३८५४०॥७) को सौंप दिया जाता है। यह समिति अत्यन्त गम्भीरता के साथ 
संधि के प्रत्येक खंड पर विचार करती है तथा संयुक्त राज्य को उससे होने वाल्ले 
द्वानि-लामों का अनुमान करती है। कभी-कभी वह सप्ताहों और, महीनों तक संध्रि 
पर विचार करती है | इसके पश्चात्‌ वह थिनेण के समक्ष अपनी. आख्या प्रस्तुत 
करती है, जिससे उसे अज्जीकृत करने, अस्वीकृत करने, अथवा. उसमें कुछ 
र्वर्तन किए, जाने की शर्त पर उसे अज्जीकृत करने की सिफारिश, होती, है ॥ 
समिति; की आख्या प्रस्तुत होने के पश्चात्‌ सदन में संधि पर वाद-विंवाद होता 
है। इसके पश्च्नात्‌ मतदान के द्वारा सिनेट का निर्ण॑य श्ञात किया, जाता है। जेसा 
कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई का समर्थन 
प्रास्त होने पर ,ही, सन्ध्रि अनुससयित मानी जाती है। 


सिनेट की संधियों की पुष्टि करने की शक्ति की बहुबं आलोचना की गई 
हे। इस संबंध में -भूठपून राज्य-सचिव जॉन हे (]०%) छ४ए) का कथन 
उल्बेजनीय।ह ॥:उत्होंने अपने: अनुभव, के; ऋषघार, पर कद्दा धान" ग़रिनेट में. 


सिनेट , २४७ 


जाने वाली संधि रंगभूमि में जाने वाले साँड़ के समान है । यह नहों कहा जा 
सकता कि उस पर अंतिम प्रहार किस प्रकार और कब्न होगा परन्तु एक बात 
निश्चित है--कि वह रंगभूमि से कभी जीवित बाहर नहीं आयगा |" तथ्यों पर 
दृष्टि डालने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि यद्यपि यह सत्य है कि सिनेंट 
अनेक महत्वपूर्ण संधियों की पुष्टि न कर उनके अंत का कारण बनी है, परन्तु 
इससे यह परिणाम निकालना असंगत होगा कि सिनेट अधिकांश संधियों को 
अस्वीकृत कर देती है। सन्‌ १५८९ से १९३५ तक के आँकड़ों पर विचार करने 
पर यह पाया गया है कि सिने ने प्राय: अस्सी प्रतिशत सधियों को बिना किसी 

' शर्त पर स्वीकृति प्रदान की। लगभग एक हजार संघधियों में से ऐसी संधियों की 
संख्या केवल बासठ है जिन्हें सिनेट ने त्रिना कोई संशोधन आदि प्रस्तावित किए. 
अस्वीकृत कर दिया ।* कुछ लोगों को यह जानकर निश्चय ही आश्चर्य होगा 
कि सन्‌ १९३४ में एक बार सिनेट ने एक घंटे में ही बारह संधियों को 
अनुसम्थित कर दिया । संधियों की संख्या के स्थान पर जन हम उनके महत्व 
की ओर ध्यान देते हैं तब यह पाते हैं कि निश्चय ही प्रत्येक महत्वपूर्ण 
सन्धि के अनुतमर्थन के लिए तीत्र संघर्ष होता है ओर संधि की पुष्टि के लिए 
ख्रावश्यक दो-तिहाई बहुमत की शर्त को पूरा करना कठिन होंता है [3 इस कठिनाई 
को दूर करने के ही लिए राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजबेल्ट विदेशों से संघिरयाँ कम 
तथा “कार्यपालिका सममझोते” अधिक करते थे । इन समभोतों पर सिनेंट का 
अनुसमर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती (४ 


न्‍अननभीनभानगगभाा, 
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४ »कार्यपॉलिका सममौंतों?” पंर राष्ट्रपति की शक्तियों पर विर्चार करते 
समय प्रकाश डॉल जा चुका है । 


२४८ स॑युक्त राज्य अमेरिका का शासन 


... महाभियोगों की सुनवाई तथा निर्णय--उपयुक्त कार्यपालिका अधिकारों 
के अतिरिक्त सिने को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तंया समस्त असेैनिक अधिकारियों 
पर लगाये गये देशद्रोह, अष्टाचार अथवा अ्रन्य गम्भीर अपराधों के महामियोगों 
की सुनवाई करने तथा उन पर निर्णय करने का न्यायिक अधिकार भी ग्राप्त हे । 
यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सिनेट महामियोग को कायवाही क्रा 
सूत्रपात नहीं कर सकती । वह केवल प्रतिनिधि सभा द्वारा लगाये गये अभियोगों 
की जाँच कर सकती है तथा निर्णय दे सकती है | इस दृष्टि से सिनेथ की स्थिति 
बहुत कुछ ब्रिटेन की लार्ड सभा ( 70056 ०5 .068& ) के समान है जो 
कामंस समा ( [0096 ०६ (१0०:777078 ) द्वारा. लगाये गये अभियोगों पर 
विचार करती है | यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि जब संविधान में देश के 
लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी तब महाभियोगों पर निरणृय 
उसे न सौंप कर सिनेट सरीखी एक राजनीतिक संस्था को क्‍यों सौंपा गया। इस 
प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । ऐसी दशा में उन्हें राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गय्ये 
महाभियोग पर विचार करने की शक्ति देना किसी प्रकार भी उचित न होता । 
यद्यपि सिनेट को यह शक्ति देने के विरोध में मी अनेक तक दिये जा सकते हैं, 
. परन्तु संविधान-निर्माताओं को संयुक्त राज्य की शासन संस्थाओ्रों में. इस. काय के 
ल्विए. सिनेय ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत हुई । क्‍ 9. 
प्रतिनिधि-सभा द्वारा किसी पदाधिकारी के विरुद्ध महासियोग का. प्रस्ताव 
पारित हो कर जब सिनेट के पास आता है तो सिनेट को उस पर विचार करना 
ही पड़ता है। सिनेट महामियोग की सुनवाई की तिथि निश्चित करती है तथा 
अभियुक्त को अभियोगों की सूचना देती है । राष्ट्रपति के विरुद्ध महामिग्रोग. की 
सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिषति ((-7४र्ट ]४४४४०८) 
सिनेट की अध्यक्षता करता है | अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध, महामियोग पर 
विचार करते समय उपराष्ट्रपति ही सिनेट की अ्रध्यक्षता करता है। अभियुक्त 
पदाधिकारी को अपनी प्रतिरक्षा में वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है। वह 
. वकील के द्वारा अपनी प्रतिस्ज्ञा कश सकता है तथा साक्षियों. को प्रस्तुत कर 
संकत्ा हैक यदि स़िनेतः चादे ; तो मद्दाभियोगु;;;की कार्यबाह्दी, के समय 
दर्शक दीर्घाओं को खाली करा सकती है।: किसी पदाधिक्राय। को: दोख्ी 


: सिनेट क) अं २४९ 


ठह्दराने तथा उसे दंडित करने का निर्णय दो-तिहाई बहुमत से ही किया जा 
सकता है। 


सिनेट किसी पदाधिकारी को उसके (विरुद्ध महामियोग की सनवाई के पश्चात्‌ 
केवल पदच्युत कर सकती है तथा भविष्य में आगे किसी संघीय पद पर काय करने 
पर प्रतिबंध लगा सकती है । वह किसी को मृत्यु, कारागार अथवा आर्थिक दंड 
नहीं दे सकती | सिनेट द्वारा दिए गये दंड को क्षमा करने की सामर्थ्य॑ किसी में 
नहीं हे--राष्ट्रपति में भी नहीं। सिनेट द्वारा दंडित किये जाने के पश्चात्‌ भी 
किसी पदाधिकारी पर सामान्य न्यायालयों में विधि-अनुसार मुकदमा चलाया जा 
सकता है | 


संयुक्त राज्य के लगभग पोने दो सो वर्ष के इतिहास में केवल बारह संघीय 
पदाधिकारियों के विरुद्ध महामियोग की कार्यवाही की गई | इनमें आठ को सिनेट 
ने निर्दोष घोषित कर विमुक्त (३८0४८) कर दिया। जिन चार पदाधिकारियों को 
सिनेटठ ने मदह्यामियोग के द्वारा दंडित किया उनमें तीन जिला न्यायाधीश थे तथा 
एक विशेष वाणिज्य न्यायालय का न्यायाधीश था। विमुक्त होमे वाले पदाधि 
कारियों में राष्ट्रपति जॉच्सन का नाम उल्लेखनीय है । राष्ट्रपति जॉनसन से कांग्रेस 
अंसंतुष्ट थी। उसने उन पर ग्यारहं आरोप लगाये | महाभियोग पर अंतिम 
निरशय के समय दो-तिहाई बहुमत मैं एक मत की कमी रह गई और इस कारण 
राष्ट्रपति जॉन्सन की दोषी सिद्ध न किया जा सका । महाभियोगों की न्यून संख्या 
को ध्यान में रखने पर यह नहीं कहा जा सकता 'कि सिनेट ने इस शक्ति का 
दुस्पयोग किक हैं। वस्तुतः इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसवा प्रयोग 
अन्तिम अत के रूप में ही किया जाता है। 


विशेष दशाझ्रों में उपराष्ट्पति का निर्वाचन--उपराष्ट्रपति के निर्वाचन 
की प्रणाली पर विचार करते समये यह उल्लेख किया जा चुका है कि मतगणना 
के पश्चात्‌ उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों में से जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं 
औरें यंदि 'उसे निर्वाचकों की पूर्ण संख्या के आधे से अधिक के मत प्राप्त होते 
हूँ तो उंसे उपंराष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। परन्‍्त॒ यदि किसी 
प्रत्याशी को ब्रिवाच्कों की पूर्ण संख्या का बहुमत नहीं प्राप्त होता तो दो सर्वाधिक 
मत पाने वाले प्रत्याशियों में से सिनेट एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित करती है | 






५8 संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का शासन 


इस काय के लिए सिनेट को गणपूरक संख्या ( (००।ए०7० ) सिनेट-सदस्यों की 
पूर्ण संख्या का दो-तिहाई भाग होती है । 


सिनेट : सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीयब्सदन 


संसार के लगभग सभी प्रमुख राज्यों के विधानमण्डल द्विश्रागरिक हैं; परन्तु 
उन सब के विधानमण्डल के द्वितीय सदनों में रचना, सज्नठन, शक्तियों तथा 
प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से महान अन्तर हैं। जैसा कि लिंडसे रोजर्स का कथन है, 
संयुक्त राज्य की सिनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की 
शासन-व्यवस्था में द्वितीय सदन की शक्तियों में हास हुआ है पर सिनेट की 
शक्ति में वृद्धि ही हुईं है |" यहाँ संक्तेप में अन्य देशों के द्वितीय सदनों से सिनेट 
की शक्तियों की तुलना प्रस्तुत करना विषयातिरेक न होगा । 


ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटिश लार्ड समा (70०४८ 0£ [,0705) संसार का 
सर्वाधिक प्राचीन द्वितीय सदन है । एक समय था जब इसकी शक्तियाँ वास्तविक 
तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थीं। परन्तु आज वह श्रत्यघधिक अशक्त द्वितीय सदन 
है। वह कामन्स सभा द्वारा पारित धन-सम्बन्धी विधेयकों को अधिक से श्रधिक 
एक माह तथा अन्य विधेयकों को अधिक से अधिक एक वर्ष तक विधि का 
रूप लेने से रोक सकता है, परन्तु उनके अन्त का कारण नहीं बन सकता। 
कार्यपालिका पर उसका अधिक प्रभाव नहीं रहता। उसे कुछ न्यायिक शक्तियाँ 
भी प्राप्त हैं परन्ठु उनका प्रयोग करते समय उसके केवल कुछ ही सदस्य उसकी 
कायवाही में माग लेते हैं,. ओर इस कारण उसका स्वरूप ही बदल जाता है। 
इसके विपरीत अमेरिका में बिना सिनेट की सहमति प्राप्त किए कोई विधेयक विधि 
का रूप नहीं ले सकता | श्रपनी संधियों ओर नियुक्तियों को पुष्ट करने की शक्ति 
के कारण सिनेट कार्यपालिका के कार्यों को एक बड़ी सीमा ज्रक प्रभावित करती 
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सिनेट .. २५१ 


है और अधिकतर उससे अपनी बात मनवाने में सफल हो जाती है। इस कारख 
निश्चय ही सिनेट लार्ड सभा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। 


श्रास्ट्रेलिया की सिनेट रचना तथा खंगठन की दृष्टि से बहुत कुछ अमेरिकी 
सिनेट के समरूप हैं. और उसे लगभग निम्न सदन के समान ही शक्तियाँ प्रात 
हैं। परन्तु वह भी अमेरिकी सिनेट के समान शक्तिशाली नहीं है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि उसे अमेरिकी सिनेट के समान कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त नहीं 
हैं। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड ओर सोवियत संघ में भी संघीय विधानमए्डल के 
द्वितीय सदन को प्रथम सदन के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु अमेरिकी सिनेट 
के समान विशेष शक्तियाँ प्रास न होने के कारण उन्हें उस जैसी स्थिति प्रा 
नहीं है। कनाडा में भी सिनेट की विधि-निर्माण शक्तियाँ लगभग कामन्स समा 
की शक्तियों के बराबर हैं। परन्तु वह उसकी तुलना में अशक्त सिद्ध हुई है। 
इसके मुख्य कारण हैं सिनेट का अप्रज़ातान्त्रिक स्वरूप तथा शासन-प्रस्माली का 
संसदीय स्वरूप | कनाडा की सिनेट के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता, वे गवर्नर 
जनरल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मन्त्रमष्डल केवल 
कामन्स सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, सिनेट के प्रति नहीं। 


फ्रांस की गखराज्य-परिषद ((०पाल ०६ ६76 २०७प०४८) तथा धारत 
की राज्य-परिषद्‌ भी ब्रिटिश लाड सभा!'की भाँति केवल निम्न सदन के समक्त 
संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। वे सदन द्वारा पारित किसी विधेयक को विधि 
का रूप लेने से नहीं रोक सकतीं | फ्रांस में निम्न सदन के द्वारा दोबारा पारित कर 
दिये जाने पर उच्च सदन के विरोध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मारतीय 
संब्रिधान में दोनों. सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विधेयकों 
. की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। ऐसे 
अधिवेशन में निश्चित ही निर्णय निम्न सदन की इच्छानुसार होगा | इस प्रकार 
इन देशो के द्वितीय सदन भी निम्न सदन कीं तुलना में बहुत अशक्त हैं। 
इस विश्लेषण से हम॑ इसी परिव्शाम पंर पहुँचते हैं कि संयुक्त राज्य की 
सिनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन हैं। प्रो० लास्की का विचार 
: है कि वद्द प्रतिनिधि सभा की स्वामिनी है और वित्त तथा आयात-निर्यात कर 
सम्बन्धी मामलों में भी वह ,ड़ससे अपनी बात मनवा लेने में सफल हो जाती 
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में है। उनके मतानुसार यद्यपि यह कथन अत्युक्तिपूणं होगा कि वह राष्ट्रपति की 
भी स्वामिनी है, परन्तु यह कहना ठीक है कि कोई मी राष्ट्रपति सिनेट के प्रत के 
प्रवाह की अवहेलना नहीं कर सकता । ' 


सिनेट के शक्तिशाली तथा सफल होने के कारण 

सिनेट की स्थिति पर विचार करने वाले अधिकांश लेखकों ने इसे एक 
अत्यन्त सफल - संस्था बताया है। उन्नीसबीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में सर 
हैनरी मेन ने लिखा था कि आधुनिक जनतन्त्र के ज्वार के चढ़ने के समय से 
अब तक संस्थापित समस्त संस्थाओं में सिने८ एकमात्र पूर्णतः सफल संस्था है।'* 
उनके भी पूर्व उसके कार्यकरण की ग्रशंसा प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डी टाकविले 
([0८ 7'०१०८४१॥८) ने की थी। ग्लैडस्टन ने, जो अनेक बार ब्रिटेन के प्रधान 
मन्त्री रहे थे, सिनेट को आधुनिक राजनीति का सर्वाधिक असाधारण अविष्कार? 
बताया था। “आधुनिक काल में प्रो० लास्की ने भी इसे “असाधारण रूप से 
सफंल समा घोषित किया है। इन सबके मतों पर दृष्टि डालने पर यह जिज्ञासा 
होना अस्वाभाबिक नहीं है फि सिनेट के इतना सफल सिद्ध होने के क्‍या कारण 
हैं। यहाँ हम संच्षेप में उन पर विचार करेंगे | 

सिनेट का छोय आकार और उसके सदस्यों का दीघे कार्यकाल उसे सफलता 
प्रदान करने वाले दो मुख्य तत्व हैं । इसके छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों 
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पारस्परिक विभेद होने प९२ भी घनिष्ठता रहना संभव होता है | सदस्य संख्या कम 
होने के कारण सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर् स्वतन्त्रता रहती 
है। साथ ही अ्रपने दी्घ कार्यकाल के कारण इसके सदस्य श्रपमे पुनर्निर्वाचन 
की चिता और भय से मुक्त रहते हैं। इसके सदस्यों को अपने निर्वाचकों को 
संतुष्ट और प्रसन्न रखने की भी उतनी चिता नहीं रहती जितनी प्रतिनिषि-समां के 
सदस्यों को । इस कारण वे स्थानीय हितों से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय हितों की 
दृष्टि से विचार कर सकते हैं। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि सिनेट के 
खदस्यों का निर्वाचन-क्षेत्र बड़ा होता है।._ 


सिनेट के सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रयाली ने भी उसे शक्ति प्रदान 
की है। सिनेट के सदस्य प्रतिनिधिं-सभा के सदस्यों के समान ही जनतां कें 
प्रतिनिधि होते हैं श्रोर इस कारण उनमें कोई हीनभाव नहीं रहंता | 


अधिकांश पर्यवेकज्षकों का विचार है कि श्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की तुलना 
में सिनेट के सदस्य अ्रधिक योग्य, अनुभवी एवं ख्यातिप्राप्त होते हैं। सिनेट- 
सदस्यों का दी कार्यकाल, ज्षेत्र-नियम का श्रभाव, सिनेट की अ्रपेक्ञाकृत श्रधिक 
शक्तियाँ तथा सिनेट-सदस्यों को प्राप्त सम्मान, प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता इसके प्रमुख 
कारण हैं। वस्तुतः प्रत्येक महत्वाकांक्षी श्रमेरिकी राजनीतिज्न सिनेट की सदस्यता 
प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। निश्चय ही ऐसी सभा का सफल होना आश्चर्य- 
जनक नहीं है । सिनेट के सदस्यों को भ्रबाध भाषण की जो स्वतंत्रता प्राप्त है 
उसके कारण इसके वाद-विवाद भी अधिक रुचिग्रद, नाटकीय तथा लोकप्रिय 
होते हैं। वाद-विवाद की स्वतंत्रता के कारण सिनेट राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर 
विचारामिव्यक्ति का मंच बन जाती है, ओर जनमत प्रकट करने तथा उसका 
मार्गदर्शन करने दोनों में सफल होती है । 

अन्त में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सिनेट का शक्तिशाली 
बनाने तथा उसे सफलता प्रदान करने में उसे संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
भी महंत्वपूर्ण योग रहा है। वह अन्य देशों के विधानमंडलों के द्वितीय सदनों 
की भाँति अ्रशक्त और दुर्बंल न होकर सच्चीय शासनांगों में सर्वाधिक स्वतंत्र 
है। राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि होने के साथ-साथ सिनेट की शक्तियों में भी 
स्वृतः बृद्धि होती रही है क्योंकि उनमें से कुछ का प्रयोग सिनेट की “मंत्रण 
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ओर सहमति” से ही हो सकता है | यह तथ्य भी कि सिनेट कभी भी अमिजात-. 
वर्गीय, रूढ़िवादी अथवा अनुदार हितों की संरक्षुक नहीं रही इसे सफलता प्राप्त 
करने में पर्यात सहायक सिद्ध हुआ है । 

.... सिनेट की कार्यप्रणाली में अनेक” दोष हैं| 'फिलीबस्टरिंग” जैसी प्रथा का 
कोई समर्थन नहीं कर सकता । नियुक्तियों में जैसा पक्षुपात होता है वह भी 
किसी दृष्टि से सराहनीय नहीं है। सिनेट ने अपने अधिकारों का अनेक बार 
दुरुपयोग भी किया है और समय-समय पर राष्ट्रपति का विरोध ही अपना 
प्रधान लक्ष्य बना लिया है । परन्तु अमेरिकी जनता इससे संतुष्ट है और 
इसे. अपनी शासन-व्यवस्था का एक अ्ंरत्यावश्यक तथा उपयोगी अंग 
मानती हैं। ऐसी अवस्था में इसके संगठन और कार्यप्रणाली में शीघ्र ही क्रिन्हीं 
महत्वपूण परिवतनों की संभावना नहीं है । 


क्‍ श्रध्यज्ञ १२ 
कांग्रेस : शक्तियाँ तथा काययकर ए 


कांग्रेस संयुक्त राज्य के सल्ठीय विधानमंंडल के दोनों सदनों का संयुक्त नप्म 
है। गत दो अ्रध्यायों में कांग्रेस के दोनों सदनों की रचना, संगठन तथा-विशेष 
शक्तियों पर विचार किया. गया है | परन्तु इससे हमें कांग्रेस की शक्तियों ओर 
कर्मकरण का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं होता । अपनी विशेष शक्तियों के अतिरिक्त 
कांग्रेस के दोनों सदनों को ऐसी श्रनेक शक्तियाँ प्राप्त हें जिनका वे संयुक्त रूप 
से ही प्रयोग कर सकते हैं। वस्तुतः किसी देश के विधानमंडल' का मुख्य कावे 
विधि-निर्माण होता है और अमेरिकी कांग्रेस का कोई एक सदन अकेले कोई 
विधि पारित नहीं कर सकता । कांग्रेस की समस्त *“विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्तियों 
का प्रयोग दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से हीं किया जा सकता ,है। इस 
. श्रध्याय में प्रथम हम कांग्रेस की शक्तियों पर विचार करेंगे तथा बाद में कांग्रेस 
की कार्य-प्रणाली का अ्रध्ययन करेंगे । 

, यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता हैं कि कांग्रंस की 
शक्तियाँ केवल विधि-निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं। वह संविधान में संशोधन 
. का प्रस्ताव पारित कर सकती है, कर लगाती है, वथा यह निश्चित करती है कि 
राज्य की आ्राय को किस प्रकार व्यय किया जायगा | विभिन्न विधयों पर श्रनुसंघान 
करने के लिए समितियाँ नियुक्त करना, प्रशासंन का अधीक्षण वथा निर्देशन 
करना, विदेशों से युद्ध की घोषणा करना आदि कांग्रेस की अन्य कुछ ऐसी 
शक्तियाँ हैँ जिनकी गणना कांग्रेस की विधि-निर्माण सम्बन्धी शक्तियों में नहीं 
की जा सकती | यह समंभना भी आन्तिमूलक ही होगा कि विधि-निर्माण के . 
लेन में कांग्रेस को अनन्य शक्ति प्राप्त है । उसकी विधि-निर्माण की शक्ति न केवल 
श्वविधान में उल्लिखित विषयों तक सीमित हीं है, वरन्‌ विधि-निर्माण प्रिया में 
भी राष्ट्रपति कां प्रमुख भाग रहता है। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित अनेक विधेयकों 
के अन्त का कारण बन सकता है। , 


रप्६ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


कांग्रेस की शक्तियों का मूल स्नोत--कांग्रेंस की समस्त शक्तियों का मूल 
खोत संविधान है। यद्यपि श्राज कांग्रेस के द्वारा ऐसी अनेक शरक्तियाँ प्रयुक्त 
की जाती हैं जिनका संविधान में स्पष्टतः कहीं उल्लेख नहीं हे, परन्तु यह माना 
जाता है कि वे समस्त शक्तियाँ संविधान की किसी न किसी धारा में निद्धित 
रूप से कांग्रेस को प्रदान की गई हैं। यह निश्चय करना कि कोई शक्ति संविधान 
कांग्रेस को प्रदान करता है या नहीं सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। यदि सर्वोच्च 
न्कृथालय यह अनुभव करता है कि 'कांग्रेस ने अपनी शक्तियों की सीमा लाँघ कर 
कोई विधि बनाई है तो वह उसे अवैध तथा रद्द घोषित कर देता है। - ' 


काँग्रेस की शक्तियों का वर्गीकरण 


कांग्रेस की शक्तियों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। 
वर्गीकरण का आधार यह तथ्य हो सकता है कि कोई शक्ति संविधान में 
डल्लिखित है अथवा निद्दित रूप में प्रदान की गई है। वर्गीकरण का आधार 
अनन्य ( €इटांपआए८ ) तथा समवर्ती ( ८00८प्77८7८ ) शक्तियों का 
अन्तर हो सकता है, अथवा शक्तियों की प्रकृति के आधार पर भी हम उन्हें 
वर्यीकृत कर सकते हैं। हि का 


उल्लिखित तथा निहित शक्तियाँ--ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है 

कि आज कांग्रेठ द्वास ऐसी अनेक शक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं जो उसे संविधान 

में स्पष्ट रूप से किसी स्थान पर प्रदान .नहीं की गई हैं। संविधान के प्रथम 

अनुच्छेद की आठवीं धारा के श्रठारहवें खंड में कांग्रेस को ऐसी समस्त॑ विधियाँ 

निर्मित करने की शवित प्रदान की गई है' जो संविधान में उल्लिखित कांग्रेस की 

अन्य शक्तियों को तथा संयुक्त राज्य के शासन अथवा उसके किसी विभाग या 

पदाधिकारी को संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए. 
“आवश्यक तथा उचित” हो |१ इस उपबंध से स्पष्ट हो जाता है कि संविधोन- 


| १ 
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निर्माताओं ने जानबूऋ कर कांग्रेस को कुछ निहित शक्तियाँ प्रदान की थीं। 
_ परन्ठु उन्होंने यह कभी स्वप्न में भी न सोचा होगा कि इस उपबंध के कारण किसी 
समय कांग्रेंस इतनी शक्तिशाली बन जावेगी जितनी वह आज बन गईं है। 

: संविधान के प्रवत॑न के कुछ समय के बाद ही कांग्रेस. की निहित शक्तियों 
के संबंध में विवाद उठ खड़ा हुआ था। हेमिल्टन तथा उनके जैसे विचार वाले 
. कुछ अन्य नेताओं का मत था कि कांग्रेस अपनी निहित शक्तियों के द्वारा 
अनेक ऐसे कार्य कर सकती है जिन्हें करने की शक्ति उसे स्पष्ट रूप से प्रदान 
नहीं की गई है | इस मत का विरोध करने वालों में टॉमस जैफरसन का नाम 
उल्लेखनीय है | जैफरसन का मत था कि यदि कांग्रेस की निहित शक्तियों के 
सिद्धान्त को एक बार मान लिया गया तो संघीय शासन की शक्तियों की कोई 
सीमा हो नहीं रहेगी। कांग्रेस अपनी निहित शक्तियों की श्राड़ में कुछुमी करेगी | 
. अंततः यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख गया | उस समय प्रधान न्याया- 
घीश माशंल थे | उन्होंने कांग्रेस की निहित शक्तियों के सिद्धान्त के मान्यता 
प्रदान की |।* इस मान्यता से कांग्रेस और संघीय शासन की शक्तियों में वृद्धि 
का मार्ग अनवरुद्ध हो गया। ः 

ग्रनन्य तथा समवर्ती शक्तियाँ--संविधान में कुछ विषयों पर विधियाँ 
बनाने कीं शक्ति कांग्रेस को प्रदान की गई है तथा उन विषयों पर विधियाँ 
बनाने से राज्य सरकारों को वर्जित किया गया है। सिक्के चलाना, तथा आयातों 
पर शुल्क लगाना ऐसे विषय हैं. जिन पर विधि-निर्माण की कांग्रेस को श्रनन्य 
शक्ति प्राप्त है । परन्तु कुछ विषय ऐसे भी हैं. जिन पर यद्यातें विधियाँ बनाने 
का अंबिकार कांग्रेस को दिया है पर राज्य शासनों को उन पर विधियाँ बनाने से 
वर्जित नहीं किया गया है। यदि उन विषयों की प्रकृति ही ऐसी नहीं है कि उन 
पर राज्य सरकारें विधियाँ नहीं बना. संकर्ती, यथा अन्तर्राज्यिक तथा विदेशी 
व्यापार का नियमनृ, तो उन पर संघ और राज्य दोनों के शासन विधि-निर्माण 
कर सकते हैं | कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर संविधान में संघ ओर राज्य 
दोनों की सरकारों की विधि-निर्माण की शक्ति को स्वीकार किया गया है। इसे : 
हम समवर्ती शक्ति ( (:०४८ए:८०८ 90फ़८: ) कह सकते हैं। उदाहरणाय 


१ प्रधान न्यायाधीश का र्थ० (०]०८४ 9. )/७7ए४४० (3879) में निर्णय | 
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कांग्रेस के निर्वाचन तथा दिवालियापन के संबंध में संघ और राज्य दोनों की 
सरकारें विधियाँ बना सकती हैं। जिन विषयों पर संघ और राज्य दोनों की सरकारें 
विधियाँ बना सकती हैं, उन पर विवाद की अवस्था मेँ कांग्रेस की विधियों को 
प्राथमिकता दी जाती है । अर्थात्‌ यदि दोनों की विधियाँ परस्पर विरोधी हों तो' 
कांग्रेस की विधियों को मान्य माना जायगा। 

प्रकृति के झ्राधार पर दक्तियों का वर्गीकरण--कांग्रेस की शक्तियों को 
उनकी प्रकृति के आधार पर हम निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं 


१. विधायी तथा वित्तीय शक्तियाँ (.627880ए6९ शा फशब्रारंत 
?0फए/2॥8) 


२. प्रतिरक्षा संबंधी शक्तियाँ (0/]॥897ए 09८४७) 


३. प्रशासनीय तथा अधीक्षण संबंधी शक्तियाँ (:०70॥50/47ए० थे 
5पशएा507+ए 009८8) 


४. संविधान-संबंधी शक्तियाँ ( (५07$007९०४ ?0फ72८75 ) 

विधायी तथा वित्तीय शक्तियाँ--संविधान के प्रथम अनुच्छेद की 
आठवीं धारा में कांग्रेस की विधायी, वित्तीय तथा प्रतिरक्षा संबंधी शक्तियों का 
उल्लेख है | कांग्रेस को विधियाँ पारित कर विभिन्न प्रकार के कर ओर शुल्क 
लगाने, संयुक्त राज्य की साख पर ऋण लेने, तथा देश की प्रतिरज्ञा और जन- 
कल्याण के लिए. आवश्यक व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस 
शक्ति पर यह निबन्ध है कि समस्त कर और शुल्क सम्पूर्ण संयुक्त राज्य में समान 
होना चाहिए;। कांग्रेस को विदेशी राष्ट्रों से तथा विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक 
व्यापार को नियमित (7८४५ ०(८) करने का अधिकार भी दिया गया है। यद्यपि 
ये शक्तियाँ देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परन्तु कांग्रेस द्वारा पारित की जानें 
वांली विधियों का एक बड़ा भाग इन्हीं पर आधारित रहता है। विशेषतः “जन- 
कल्याण” के लिए! व्यवस्था करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कांग्रेस को 
कुछ मी करंने की शक्ति प्रदान करती है। सद्डीय शासन को शक्तियों में जो 
मंहान्‌ इृद्धि हुईं है उसमें इस उपबन्ध का महत्त्वपूर्ण योगदान है।' 
)सर्वोच्च न्यायालय 'के सम्मुख जब सन्‌ १९३७. में सामाजिक सुरक्षा अ्रधि 


नियम की सांविधानिकता का अश्न आया था तो उसने इसी उपबन्ध की ओर 
निर्देश कर उसे वैध घोषित किया था। 
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संविधान के द्वारा कांग्रेस को मुद्रा ठालने, देशी तथा विदेशी मुद्राओं का मूल्य 
निश्चित करने तथा तोल और माप के. प्रतिमान- निर्धारित करने की शक्ति दी 
गई है । कांग्रेस विधि के द्वारा जाली सिक्के बनाने वालों के लिये दंड की 
व्यवस्था कर सकती है तथा डाकखानों “और डाक-मार्गों के निर्माण का प्रबंध 
कर सकती है । वह विज्ञान तथा कलाओं की उन्नति के लिए प्रतिलिप्योघिकार 
( (०77४87: ) तथा एकस्व ( 04८7४ ) आदि के नियम बना सकती 
है। कांग्रेस को सवोच्च न्यायालय से निम्न श्रेणी के न्यायाधिरणों (:9प74४8) 
की स्थापना की विधि द्वारा व्यवस्था करने का भी अधिकार प्राप्त है । कांग्रेस 
को सामुद्रिक-दस्युओं तथा अश्रन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध करने वालों के 
लिए दंड दिलवाने की व्यवस्था करने का भी अधिकार दिया गया है। कांग्रेस 
को संयुक्त राज्य की राजधानी के क्षेत्र के प्रशासन के लिए तथा विभिन्न राज्यों 
में राष्ट्रीय सरकार द्वारा दुर्ग, शक्नागार, 'डॉकयार्ड! आदि बनाने के लिए खरीदे 
हुए क्षेत्रों के लिए विधियाँ बनाने की अनन्य शक्ति ग्राप्त है। इसके अतिरिक्त 
कांग्रेस को “उपरोक्त शक्तियाँ तथा संघीय शासन ओर पदाधिकारियों को संवि- 
धात़ द्वारा प्रदान की राई समस्त शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए आव- 
श्यक ओर उचित” समस्त विधियाँ बनाने की शक्ति दी गई है। इस अन्तिम 
शक्ति. का महत्व इसी अध्याय में एक स्थान पर स्पष्ट किया जा चुका है। 


अतिरच्ता सम्बन्धी शक्तियाँ--कांग्रेस को संविधान के द्वारा देश की 
प्रतिरक्षा के लिए श्रावश्यक व्यवस्था करने के संबंध में भी कुछ शक्तियाँ दी 
गई हैं ।* कांग्रेस विदेशी राज्यों से युद्ध घोषित कर सकती है, शत्रु के व्यापारिक 
जहाज को पकड़ने का आदेश दे सकती है, तथा स्थन्न और जलीय क्षेत्रों में 
शत्रु पक्ष के लोगों तथा सामान को पकड़ने की आज्ञा दे सकती है। कांग्रेस 
सेना संगठित कर सकती है तथा उसके पोषण की व्यवस्था कर सकती है। इस 
संबंध में यह निबब्ध है कि सेना के पोषण के लिए. आवश्यक धन की स्वीकृति 
दो वर्ष से अधिक के लिए न दी जा सकेगी । कांग्रेस को जल और थल सेना 


$ इन शक्तियों की गणना कांग्रेस की विधायी शक्तियों में भी की जा 
सकती है । पर कांग्रेस विंदेशों से युद्ध विधि पारित कर नहीं घोषित करती, 
इसीलिए, इनका धथक उल्लेख किया जा रहा है। 


श्द्लः संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


के प्रशासन और *विनियमन के लिए आवश्यक नियम आदि बनाने का भी 
अधिकार है। 

संविधान में कांग्रेस को संघीव शासन की विधियों के क्रियान्बय के लिए 
तथा आन्तरिक विद्रोहों का दमन करने व्झोर वाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा 
करने के लिए नागरिक-सेना (४3॥॥(7४) के बुलाए जाने की व्यवस्था करने की 
शक्ति दी गई है । नागरिक सेना के संगठन, शत््ीकरण तथा अ्रनुशासन आदि 
के लिए भी कांग्रेस व्यवस्था कर सकती है । क्‍ 

प्रशासन, अश्रधीक्षण तथा अनुसंधान सम्बन्धी शक्तियाँ--संविधान में 
कांग्रेस की प्रशासनीय तथा अधीक्षण-सम्बन्धी शक्तियों का विस्तृत उल्लेख नहीं 
है; यदा-कदा प्रसंगवश ही उनकां वर्णन है । शक्ति-प्रथ्करण के 
सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले संविधान-निर्माताओं से बिधानमण्डल को 
व्यापक प्रशासनीय शक्तियाँ प्रदान करने की आशा भी नहीं की जा सकती। 
परन्तु व्यवहार में कांग्रेस पर्यात प्रशासनीय तथा अधीक्षण संबंधी शक्तियों का 
प्रयोग करती है । संविधान में किसी कार्यपालिका विभाग अ्रथवा अ्रमिकरण 
(22०7८ए) का उल्लेख नहीं है । उन सत्र की खष्टि कांग्रेंस द्वारा समय-समय 
पर कांग्रेस द्वारा पारित संविधियों (३:६/०/८७) के द्वारा हुई है । केवल कुछ अस्थायी 
तथा अमहत्वपूर्ण अमिकरणों की सृष्टि का्यपालिका द्वारा हुईं हे । कार्यपालिका- 
विमागों और प्रशासनिक अभिकरणसों द्वारा अपने कझृत्यों की पूर्ति के लिए जो 
घन व्यय किया जाता है वह भी कांग्रेस के द्वारा ही विनियोगों ( 8|[070.0:9- 
६078 ) के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस कारण भी कांग्रेस का उनके 
कार्यों तथा नीतियों पर पर्यात् नियंत्रण रहता है| कांग्रेस विभिन्न विभागों आदि 
से समय-समय पर आख्याएँ तथा आऑँकड़े माँगती रहती है। वह उनके कार्यों की 
जाँच करने के लिए समितियाँ तथा आयोग भी नियुक्त करतो है | इस संबंध में 
अमेरिका-विरोधी .कार्यवाहियों की समिति ( (८०छाया#०० 0 एाम्- 
270८70८270 /८7 07४6७ ) का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि इसके कार्यों की 
बहुत अधिक आलोचना हुईं है।* ह 


"प्रो० जिक के अनुसार सन्‌ १९४५ में लगभग पचास विशेष समितियाँ 
अथवा स्थायी समितियों की उपसमितियाँ किसी न किसी प्रकार की जाँच कर 
रही थीं ( ल्॥-०१ खा, ०३. ८.2 9. 565. ) 
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कभी-कभी कांग्रेस ऐसे प्रस्ताव पारित करती है जिनमें प्रशासनीय विभागों 
को एक विशेष नीति का अनुसरण करने को कहा जाता है । कार्यपालिका-विभाग 
इन अस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए वाध्य नहीं है और न कांग्रेस उनके 
विरुद्ध कुछ कार्यवाही ही कर सकती है। परन्तु विभिन्न विभागों के लिए. धन 
स्वीकृत करना कांग्रेस का एक ऐसा अस्त है जिससे वह अपनी बहुत बड़ी सीमा 
तक अपनी इच्छा मनवाने में सफन्न हो जाती है। यदि कोई विभाग या 
अमिकरण कांग्रेस द्वारा सफाई गई नीति का अनुसरण नहीं करता तो कांग्रेस उसे 
धन देने से इन्कार कर सकती है। इसी अच्त के प्रयोग से कांग्रेस कार्यपालिका 
को अपनी वैदेशिक नीति भें परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर सकती है । 
डदाहरणा, यदि राष्ट्रपति किसी विदेशी राज्य को आर्थिक सहायता देना चाहता 
है और कांग्रेस उसके लिए धन की स्वीकृति नहीं देती तो राष्ट्रपति असहाय हो 
जायगा | कांग्रेस के वैदेशिक वाणिज्य (907287 7५206) को विनियामित 
करने की शक्ति भी ग्राप्त है और वैदेशिक नीति का वाणिज्य नीति से गहरा 
सम्बन्ध होने के कारण कांग्रेस विदेश नीति को मी प्रभावित कर सकती है । इसके 
अतिरिक्त सिनेट की संधियों और पदाधिकारियों की नियुक्तियों की पुष्टि करने 
की जो शक्ति ग्राप्त हैः वह मी कांग्रेस को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की 
पर्यात्॒ क्षमता प्रदान करती है। 

उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रो० जिक का यह कथन डचित ही 
प्रतीत होता है कि सिनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों का पर्यात समय तथा शक्ति 
ऐसी समस्याओं पर व्यय होता है जो मुख्य रूप से प्रशासनीय हैं, यद्यपि उनके 
समाधान के लिए विधि पारित करना आवश्यक हो सकता है ।|3 इनके कथन 
की युष्टि श्रो० मनरो के इस अनुमान से होती है कि संभवतः तीन-चौथाई 
राष्ट्रीय “विधियाँ प्रशासनिक कार्यों का आवरण मात्र होती हैं |??४ 

इसी .. इसी वर्ष (सन्‌ १९०६ में ) कांग्रेस ने राष्ट्रपति आइजनहोबर की 
अपीलों की चिता न कर विदेशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में पर्याप्त 
कमी की है। द 

. “इस पर गत अध्याय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । 
ड्टांग्र, एज, ०70. ८४४., ०. 364. 
ड ए्टा0, ए. 8., ०0. ८7., 7. 347- 
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संविधान संबंधी शक्तियाँ--कांग्रेस को उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त एक 
अन्य महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस के 
द्वारा, अथवा कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के दो-तिहाई राज्यों के विधानमण्डलों के 
अनुरोध पर बुलाएं. गए राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 
स्विट्जरलैंड तथा संयुक्त राज्य के ही कुछ राज्यों में नागरिकों की एक निश्चित 
संख्या को भी यह अधिकार प्राप्त है परन्तु संयुक्त राज्य के संघीय संविधान में 
वैसी कोई व्यवस्था नहीं है । व्यवहार में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएं जाने का अवसर 
आज तक नहीं आया, अतएव वस्तुस्थिति यही है कि संविधान में संशोधन 
कांग्रेस के द्वारा ही दो-तिहाई बहुमत से प्रस्तावित किये जा सकते हैं, यद्यपि वे 
प्रभावी तभी होते हैं जच्न तीन-चोथाई राज्यों के विधानमण्डल या सम्मेलन उनका 
अनुसमर्थन कर देते हैं। कांग्रेस ही सांविधानिक. उपबन्धों की व्याख्या कर 
विधियाँ पारित करती है। यत्रपि संविधान की व्यांख्या-संबंधी प्रश्नों पर अन्तिम 
निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, परन्ठ उसके सम्मुख कांग्रेस द्वारा पारित 
विधियों का एक अत्यल्प भाग ही परीक्षण के लिए जाता है। शेष समस्त 
विधियों का आधार कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान का निर्वेचन 
(770८:[0/८:४7707) ही होता है। इस प्रकार संविधान के संशोधन, निरव॑चन 
तथा परिवध॑न में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योग होता है । 


विधि-निर्माण प्रक्रिया (],8फ़्-7720782 ?70०८0४:४८) 


कांग्रेस का मुख्य कार्य, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विधि-निर्माण है। 
ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि कांग्रेस किन-किन विषयों पर विधियाँ बना 
सकती है| यहाँ हम विधियों के निर्माण में व्यवहृत प्रक्रिया पर विचार करेंगे | 

विधेयकों के भेद--कांग्रेस द्वारा पारित विधियों का सूत्रपात विधेयक () 
अथवा संयुक्त प्रस्ताव (]0770 २८४०!प४४०४) के रूप में होता है | इन दोनों 
का यथार्थ अन्तर बताना कठिन ही है ओर इस कारण इस अन्तर को समाप्त 
कर देने के सुझाव दिए गए हैं। विधेयकों को भी “ वैयक्तिक” (?/ए४८)और 
सावजनिक (?००॥८) नामक दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। “वैयक्तिक”? 
विधेयक वे होते हैं जो सावंजनिक दृष्टि से महत्वरहित होते हैं तथा जिनका 
संबंधी किसी विशेष व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से ही होता है। उदाहरणार्थ, एक 
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ऐसा विधेयक जिसके द्वारा किसी सरकारी वाहन के द्वारा किसी व्यक्ति को पहुँचाई 
गई शक्ति के लिए प्रतिकर की व्यवस्था की जाती हैं, “वैयक्तिक विधेयक” 
कहलाएगा ।"१ इसके विपरीत “सार्वजनिक विधेयक” वे होते हैं जिनका सम्बन्ध 
शासन की नीति अथवा कार्यक्रम से होता है तथा जो समस्त जनता अथवा _ 
उसके एक प्रमुख भाग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं | “साव॑जनिक” तथा 
“वैयक्तिक” विधेयकों में भेद करने के लिए कोई निश्चित मानदरड नहीं है 
अतएब इनका अन्तर भी सैद्धान्तिक ही अधिक है। 
विधेयकों का सूत्रपात--कांग्रेस के समक्ष विधेयक प्रतिनिधि-सभा या 
सिनेट के सदस्यों, अथवा किसी समिति के द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। यदि 
कोई सदस्य किसी - भी विषय पर कोई विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे 
केवल उसकी एक प्रति जिस पर उसका नाम भी श्विखा हो सदन के सचिव 
(प्रतिनिधि सभा में लिपिक) के स्थान के पास रखे बक्से में डाल देनी होती है। 
केवल राजस्व की वृद्धि से सम्बन्धित विधेयकों के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक 
कांग्रेस के दोनों सदनों में से किसी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राजस्व में वृद्धि 
से सम्बन्धित विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
कांग्रेस के सम्मुख प्रति सत्र में प्रस्तुत क्रिए, जाने वाले विधेयकों की संख्या इतनी 
अधिक होती है कि उसे देख कर आश्चर्य होता है। प्रो> आग और रे के 
अनुसार आजकल प्रत्येक सत्र में लगभग दस-बारह हजार विधेयक कांग्रेस के दोनों. 
सदनों में प्रस्तुत किये जाते हैं। सन्‌ १९४६ के विधानमांडलिक पुनगठंन अधिनियम 
के अज्भीकृत होने के पूर्व तों इनकी संख्या बीस हजार तक पहुँच जाती थी ।* 


१ “वैयक्तिक विधेयक” संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों के व्यक्तिगत 
सदस्यों के विधेयंक से स्वंथा मिन्न होते हैं। संयुक्त राज्य में कार्यपालिकां के 
सदस्य स्वयं विधेय्क प्रस्तुत नहीं कर सकते, अतएव वे सदस्यों के द्वाया ही 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 

*सन्‌ १९४६ के अधिनियम ने कांग्रेस में “वैयक्तित” विधेयक प्रस्तुत करने 
पर अनेक निबंध लगा दिए हैं| इस अधिनियम के अनुसार वैयक्तिक शिकायतों 
के निराकरण के लिए सम्बन्धित शासन-विमागों की सहायता ली जानी चाहिए, 
कांग्रेस की विधि-निर्माण शक्ति की नहीं | 
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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन में से कुछ सौ अ्रथवा हजार डेट हजार विधेयक 
ही विधि का रूप ले पाते हैं | शेष की प्रक्रिय की विभिन्न अ्रवस्थाओं में ही 
अन्त्येष्टि हो जाती है | द 
यद्यपि कांग्रेस का लगभग प्रत्येक" सदस्य प्रत्येक सन्न में अ्रनेक विधेयक 
अस्तुत करता है, परन्तु इससे यह न समभना चाहिए. कि वे सब उनके द्वारा 
अपनी इच्छा से प्रस्तुत किए जाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयकों का उद्गम- 
स्थल कार्यपालिका विभाग तथा अमिकरण होते हैं* जो कभी-कभी तो विधेयक 
का पूरा प्रारूप तैयार कर किसी सदस्य के द्वारा सदन में उसे प्रस्तुत कराते हैं। 
इसका कारण यह है कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों की भाँति संयुक्त 
राज्य में कार्यपालिका विभागों के प्रमुख स्वयं कांग्रेस में उपस्थित होकर विधेयक 
अस्तुत नहीं कर सकते | या तो वे विधेयक प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनिश्चि-सभा या 
सिनेट के किसी सदस्य को माध्यम बनाते हैं अथवा किसी समिति को | सरकारी 
विभागों के अतिरिक्त अनेक व्यक्ति, संस्थाएँ तथा गुट आदि भी किसी सदन के 
द्वारा ही अपने इच्छित विधेयक प्रस्तुत कराते हैं | सदस्य अनेक बार तो विधेयक 
के विषय से असहमत अथवा अनभिज्ञ होते हुए भी उसे अ्रपने नाप से प्रस्तावित 
कर देते हैं क्योंकि वे समभते हैं कि उसके पारित होने की संभावना तो वैसे 
ही अत्यल्प हे फिर वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति या गुट को असंतुष्ट क्यों करें | 
. कैमी-कमी सदस्य अपने निर्वाचकों को असन्न करने के लिए ही किसी विषय पर 
विधेयक प्रस्तावित कर देते हैं, यद्यपि वे यह भली-भाँति जानते हैं. कि उसके 
पारित होने की कोई संभावना नहीं है। मनरो का कथन उचित ही है कि अधि- 
कांश विधेयक किसी महत्वाकांज्षा, किसी शिकायत, किसी आशा, किसी उद्देश्य 
अथवा किसी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं ।* अधिकतर प्रतिनिधि-सभा 
या सिनेट के सदस्थे विधेयक प्रस्तुत करते समय मध्यवर्ती का ही कार्य करते हैं, 
जनक का नहीं । ः « ु 
विधेयकों की समिति श्रवस्थां--कांग्रेस के किसी सदन में विधेयक के 


- "पकफथ्त 7००९, ८०#६९/४४४---..4४ २2200/क#4ा4%. 
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प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त उसका क्रमांक निश्चित कर दिया जाता है ओर 
तत्पश्चात्‌ उसे विचारा् सदन की उपयुक्त स्थायी समिति को सौंप दिया जाता 
है। सामान्यत: विधेयकों को समितियों के सिपुर्द करने के संबंध में निर्णय 
अध्यक्ष के एक सहायक पदाधिकारी, पार्ढमेंटेरियन ( ?8#%४८मांक्षटछा ) 
के द्वारा किया जाता है, पर विवाद की दशा में अध्यक्ष स्वयं यह निश्चिय करता 
है कि विधेयक किस समिति को सौंपा जाय | वैयक्तित विधेयकों! (?/ए&(2 
.3]9) के संबंध में प्रायः उनको प्रस्तुत करने वाला सदस्य ही यह सुभाव दे 
देता है कि विधेयक को किस समिति को सोंपा जाय | आवश्यकता पड़ने परू 
समय-समय पर विधेयकों को स्थायी समितियों को न सौंप कर विशेष समितियों 
को सौंपा जाता है। 


सदन में प्रस्तुत किया गया विधेयक को किस समिति को सौंपा जाय, यह 
निश्चय करने का अध्यक्ष का अधिकार शअ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि वह चाहे 
तो विधेयक को ऐसी समिति को सौंप सकता है जो उस पर आख्या पस्तुत न 
कर उसका अन्त करने में सफल हो सकती है। सन्‌ १९११ तक इस अधिकार 
का बहुत अनुचित रीति से उपयोग किया गया था, पर अब सामान्यतः ऐसा नहीं 
किया जाता | 


समिति के पास विधेयक पहुँचने के पश्चात्‌ सवप्रथम्‌ वह उसकी आवश्यकता: 
पर विचार करती है| यदि वह विधेयक को अनावश्यक समभतती है तों उसे उस 
विधेयक को फाइल में नत्थी कर देने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करना पड़ता # 
यदि वह उसकी आवश्यकता स्वीकार करती है तो वह उस पर विचार आरम्म 
करती है | समितियों को विधेयक के विषय पर अध्ययन की सामग्री एकत्र करने में 
कठिनाई नहीं होती क्योंकि इसके लिए उन्हें न केवल अनेक सुविधाएँ ही उपंलब्ध 
रहती हैं, वरन्‌ वे व्यक्ति या गुट जो विधेयक . के पारण के लिए उत्सुक रहते हैं 
उसे उस विधेयक के बारे में पर्याप्त सामग्री जुद्य देते हैं। यदि विधेयक अधिक 
महत्वपूर्ण होता है तो समिति उसके विभिन्न विमागों को ध_रथक्‌-ध्रथक्‌ उपसमितियों 
को विचारार्थ सौंप देती है । 


समितियाँ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को अपने विचार उनके सम्मुख व्यक्त करने 
का अवसर प्रदान करती हैं जिसे विधेयक के संबंध में कुछु कहना होता हैं। न 
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केवल इतना ही वरन्‌ महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित विधेयकों पर विचार करते 
समय वे अनेक व्यक्तियों को, जिनमें पदाधिकारी भी सम्मिलित होते हैं, 
अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाती हैं। विवादग्रस्त तथा महत्वपूर 
'विधेयकों पर समितियाँ सावंजनिक सुनराई (?79॥0 फ्ा८॥४792) करता हैं, 
जिसमें न केवल विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्ति ही अपना मत व्यक्त कर 
सकते हैं वरन्‌ वे वकीलों की सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। प्रायः श्षमिति के 
सदस्य इनसे प्रश्न आदि कर बस्तुस्थिति का पता लगाने का यत्न करते हैं ओर 
:इस कारण ये न्यायालय का सा रूप ले लेती हैं ।१* समिति यदि आवश्यकता 
समझे तो तथ्यों को जानने के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी कर सकती 
है। प्रायः प्रत्येक समिति की बैठकों का ब्योरा रखा जाता है जिससे अनुपस्थित 
'सदस्य उसकी कार्यवाही से परिचित हो सके। 

उपयक्त रीति से एकत्र सामग्री के अतिरिक्त समितियों को अन्य अनेक बातों 
का भी ध्यान रखना पड़ता है | किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करते समय 
समितियों पर प्रायः सदैव ही वाह्य प्रमाव पड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि स्वयं 
राष्ट्रपति के द्वारा वैयक्तिक वार्ता अथवा पत्रों के द्वारा समिति के निर्णय को 
प्रभावित करने का प्रयत्न करने के उदाहरण दिए जा सकते हैं। कार्यपालिका 
विभागों तथा अभिकरणों के प्रधानादि भी समितियों से अपने इच्छित विधेयकों 
पर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर प्रयत्न करते हैं । इनके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे शुट अथवा संगठन होते हैं जिनके हिंत किसी विशेष विधेयक के 
पारित होने या न होने से संचरद्ध होते हैं और वे.भी उचित श्रनुचित समी उपायों 
से समितियों के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । 

किसी विधेयक पर विचार समाप्त करने के उपरांत समिति निम्न मार्गों में 
से किसी मार्ग का अवलंबन कर सकती है 

१. समिति विधेयक को उसके मूल स्वरूप में, अर्थात्‌ बिना किसी संशोधन 

या परिवततन के, सदन के समक्ष उपस्थित करती है। इसका तात्पय॑ 


* न्यायालय पुनर्गठन विधेयक, प्रशासनीय पुनर्गठन विधेयक, तथा तटस्थता 
विधेयक ऐसे विधेयकों के कुछ उदाहरण है जिन पर समितियों ने विचार करते 
समय सावजनिक सुनवाई की थी। 
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यह होता है कि समिति उसके इसी रूप में पारित किए जाने के पक्त 
में है । द 

२. समिति विधेयक में कुछ संशोधन करके सदन के समक्ष प्रस्तुत कर 
सकती है। 


३. समिति विधेयक की पुनरंचना कर सकती है और इस प्रकार एक नया 
- तथा मिन्न विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। 

४. समिति विधेयक्र पर कोई आख्या प्रस्तुत न कर उसके अंत का 

कारण बन सकती है। 


५. समिति सदन से उस विधेयक को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। 


प्रथम तीन मार्गों में से किसी भी मार्ग का अवलम्बन किए जाने की दशा 
में सदन अधिकतर समिति की सिफारिशों कों मान लेता है | इसका कारण यह 
है कि सदन ओर समितियों में एक ही दल का बहुमत रहता है। चतुर्थ मार्ग 
का अवलम्बन किए जाने पर प्रायः विधेयक का अंत निश्चित हो जाता है। 
प्रतिनिधि-सभा के एक नियम के अनुसार रुदन केवल अपनी सदस्य-संख्या के 
पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही समिति को अपनी आख्या (£८००7४) 
प्रस्तुत करने के लिए. बाध्य कर सकता है। सदस्य-संख्या के पूर्य बहुमत से 
ही सदन विधेयक को एक समिति से दूसरी समिति को हस्तांतरित कर सकता 
है। इस युक्ति का सदन द्वारा प्रयोग |कए जाने के उदाहरण अधिक नहीं हैं | 
सामान्यतः समितियाँ पाँचवे मार्ग का अवलंत्रन नहीं करतीं, क्योंकि यदि उनका 
: मत किसी विधेयक के पारित किए. जाने के प्रतिकूल होता है तो वे चोथे मार्ग 
का अवलंबन कर विधेयक को आजीवन कारावास का दण्ड दे सकती हैं । 

समितियों द्वारा आ्राख्या प्रस्तुत न कर विधेयक का अन्त कर देने के फल- 
: स्वरूप लगभग साठ-सत्तर प्रतिशत विधेयक सदन में प्रस्तुत होने के उपरांत 
: कभी उसके सामने नहीं आराते। अन्य देशों के निवासियों को यह प्रथा अवश्य 
ही आश्चर्यजनक तथा अनिष्य्कर प्रतीत होगी। ब्रिटेन, भारत आदि देशों 
में प्रत्येक विधेयक जो किसी समिति को सौंपा जाता है सदन के समक्ष समिति 
की आख्या के साथ अवश्य वापस आता है। परन्तु इस प्रथा का ओचित्य तब 
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हमारे ध्यान में आता है जब॒ हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि कांग्रेस के 
सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त विधेयकों पर दोनों सदनों द्वारा 
विचार किया जाय तो शायद महत्वपूर्ण विधेयक पारित ही न हो पायें। एक 
प्रसिद्ध लेखक के अनुसार समितियाँ पिधायी यंत्र के उपस्नैहन तैल का काम 
करती हैं और उसे जाम होने से बचाती हैं |* 

प्रतिवेदन ग्रवस्था ( ०००४ 5६82० )--किसी विधेयक पर समिति 
जब विचार समाप्त कर श्रपनी आख्या तैयार कर लेती है तो वह विधेयक को 
आख्या के साथ सदन के लिपिक ( (९८४८ ) को देती है। लिपिक, विधेयक 
को उसकी प्रकृति के अनुसार सदन की सूचियों ( (:४]८००27$ ) में से किसी 
एक में स्थान देता है ।* विधेयकों को सूचियों में उसी क्रम से स्थान दिया जाता 
है जिस क्रम से वे लिपिक के पास पहुँचते हैं। एक बार सूची में स्थान प्राप्त 
कर लेने पर विधेयक दो ही दशाओं में उस पर से हटाया जा सकता है--या तो 
जब सदन द्वारा उस पर विचार आरम्म कर दिया जाय, या जब कांग्रेस का कार्य- 
काल समास हो जाय | सामान्यतः सदन विधेयकों पर उसी क्रम से विचार करता 
है जिस क्रम से वे सूची में अंकित होते है, परन्तु राजस्व व विनियोग सम्बन्धी 
विधेयकों तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकों को प्राथमिकता दी जाती है । विधेयकों 
को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में निर्णय सदन के बहुमत दल के नेता अथवा 
अध्यक्त ( 5962८ ) तथा बहुमत दल की संचालन समिति के द्वारा किया 
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२ प्रतिनिधि सभा में निम्न तीन सूचियाँ हैं : 


१, यूनियन सूची! (700 ८४«००४४ ) -इसमें विनिमोग और सादव॑- 
बनिक सम्पति से संबंधित विधेयको को स्थान दिया जाता है | 
“हाउस सूची” ( छ्ू०प४८ (॥९४वंत्रः ) इसमें उपयक्त विधेयकों के 
श्रतिरिक्त श्रन्य समस्त साव॑ंजनिक विधेयकों को स्थान दिया जाता है। 
" संपूर्ण सदन समिति सूची ( ४९ 2०0%राणं९९ 06 (९ ४06 
4005८ (४]९४0४८ )-- इसमें व्यक्तिगत विधेयकों को स्थान दिया जाता है । 
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जाता है। वे नियम समिति को अपना निणंय सूचित कर देते हैं और वह 
उसी के अनुसार विधेयकों पर विचार का क्रम निर्धारित कर देती है। 


जब सदन द्वारा विधेयक पर विचार करने का पूर्व-निर्धारित समय आता 
है तब सामान्यतः सदन अपने को सम्पूर्श-सदन समिति के रूप में परिवर्तित कर 
लेता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, प्रतिनिधि-समा के सामान्य सत्र 
तथा सम्पूर्ण सदन समिति के रूप में कार्य करते समय विशेष अन्तर नहीं होता। 
यदि कोई महत्वपूर्ण अन्तर होता है तो यह कि अध्यक्ष अपना स्थान रिक्त 
कर देता है तथा उसके स्थान पर सदन द्वारा निर्वाचित एक अस्थायी समापति 
कार्य करता है, एवं सदन के वाद-विवाद संबंधी नियम कुछु उदार कर दिए. 
जाते हैं जिससे अधिक सदस्य उसमें भाग ले सकते हैँ | सदन जब संपूर्ण सदन 
समिति के रूप में कार्य करता है तब उसके विषयों की पुष्टि सामान्य बैठक में 
होना आवश्यक होता है। संपूर्ण सदन समिति के रूप सें अथवा सामान्य 
बैठक में सदन इसी समय विधेयक की धाराओं पर विस्तारपूर्वंक विचार करता 
है। इसे विधेयक का द्वितीय वाचन ( 5९००४वत रे८्टरवांए९ ) कहते हैं । 
विचार समाप्त करने के पश्चात्‌ सदन इस प्रश्न पर निर्णय करता है कि क्‍या 
विधेयक को संशोधित अवस्था में पुनरमुद्रित किया जाय ओर उसका तृतीय वाचन 
किया जाय । इस प्रश्न का उत्तर हाँ? में होने पर विधेयक का तृतीय वाचन 
( 77४0 8८४००९2 ) होता है। 

कांग्रेस के वाद-विवाद--विधेयक के तृतीय वाचन के संबंध में कुछ 
कहने के पूर्व दोनों सदनों के वाद-विवाद पर भी रुक्षेप में विचार कर लेना 
उचित ही होगा | इस संबंध में प्रतिनिधि-सभा और सिनेट के नियमों में 
: महत्वपूर्ण अन्तर हैं। प्रतिनिधि सभा प्रायः संपूर्ण सदन के रूप में कार्य 
करती है ओर इस कारण अधिकतर समसख्य सदस्यों को केवल पाँच-पाँच 
मिनट में ही-अपना भाषण समाप्त करना होता है।* प्रतिनिधि सभा की 
नियम समिति अपनी विशेष व्यवस्था के द्वारा किसी विधेयक पर वाद-विवाद 


१ पाँच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति सदन द्वारा सत्ृसम्मति से दी 
जा सकती है, पर सामान्यतः सदस्य अनुमति नहीं माँगते । 
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को निर्बन्धित कर सकती है अ्रथवा वाद-विवाद के बिना ही विधेयक पर मतदान 
कराने की व्यवस्था कर सकती है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की “नवीन योजना” 
( 'प८छा (06॥ ) के काल में प्रायः सदन को वाद-विवाद का अवसर ही नहीं 
दिया जाता था, परन्तु सामान्य स्थिति भें ऐसा नहीं किया जाता | प्रत्येक विधेयक 
पर वाद-विवाद का पर्याप्त समय दिया जाता है। इतना अ्रवश्य होता हैं कि 
सदस्यों को बोलने के लिए अवसर कम मिलता है ओर इस कारण उन्हें अपनी 
बात को संक्षेप में कहना पड़ता है। अधिकतर यथार्थ वाद-विवाद धन-संबंघी 
विधेयकों पर" अथवा विशेष महत्व के विधेयकों पर ही होता है और अनेक 
विधेयक तो प्रतिनिधि समा द्वारा बिना किसी वाद-विवाद के ही पारित कर 
दिए जाते हैं । क्‍ 


प्रतिनिधि-सभा की ठुलना में सिनेट में सदस्यों को भाषण देने की बहुत 
अधिक स्वतंत्रता रहती है । सन्‌ १६१७ तक तो उनका भाषण देने का अधिकार 
असीमित था, परन्तु इस अधिकार के दुरुपयोग को देखते हुए. उस वर्ष यह 
नियम बना दिया गया कि यदि दो-तिहाई सदस्य वाद-विवाद समाप्त करने के 
पक्त में हों तो सदस्यों को एक घंटे में ही भाषण समाप्त करने के लिए बाध्य 
किया जा सकेगा। व्यवहार में इस नियम से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ क्योंकि वाद-विवाद समाप्त करने के प्रस्ताव पर दो-तिहाई सदस्यों 
का मत प्राप्त करना श्रत्यन्त कठिन होता है। लगभग सत्ताईस वर्ष (१९१९- 
४६) के समय में केवल चार बार ही ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा सका। 
सिनेट के सदस्य अपनी भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव सतके 
रहते हैं ओर यही कारण है कि अनेक बार प्रयत्न किए. जाने पर भी बाद- 
विवाद पर यथार्थ प्रतिबंध लगाने वाला कोई नियम न बनाया जा सका | 


सिनेट के सदस्यों द्वारा अपने भाषण के अधिकार के दुद्धपयोग को अंग्रेजी 
में 'फिलीबास्ट्रिग' ( ल्‍79प7४८४ ४४६ ) कहते हैं । कुछ सदस्य जो किसी 
विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते अपना भाषण अ्रकारण ही जारी रखते 
हैं ओर अपने अनरगंल अलाप के द्वारा सिनेट के कार्य को अवरुद्ध कर देत 


५ 877०९, 2/०482% 702#07/7८६0 ४, ४०. पं, 9. 65. 
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हैं। कुछ सदस्य मिलकर हीं इस युक्ति का उपयोग नहीं करते; ऐसे भी उदाहरण" 
दिए जा सकते हैं जब एक ही सदस्य ने कई दिन तक अपना भाषण जारी 
रख कर सिनेट को विधेयक को पारित नहीं कर दिया, यद्यप्रि श्रधिकांश सदस्य 
उसके पारित किए जाने के पक्ष में थे । सदस्यों ने भाषण की स्वतंत्रता की आड़ 
में सदन में बाइबिल और शब्द-कोष तक पढ़ कर सुनाए हैं।" कमी-कमी तो 
भाषण समाप्त न करने की धमकी का ही इतना प्रभाव होता हे कि बहुमत पक्ष 
वाले विधेयक में महत्वपूण संशोधन करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। इसी तथ्य 
को ध्यान में रखते हुए प्रो० कार्विन ने यह शंका व्यक्त की है कि 'फिलीबस्ट्रिग! 
के कारण न केवल अनेक अच्छे विधेयकों का ही अश्रन्त हो जाता है वरन्‌ अनेक 
आवांछनीय विधेयक भी पारित हो जाते हैं ।* परन्तु फिलीबस्ट्रिग का प्रयोग : 
कमी-कभी ही किया जाता है और अनेक लेखकों के अनुसार इसके कारण 
जनहिंतकारी विधेयकों की बड़ी संख्या का अन्त नहीं हुआ। 


कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने भाषण के आधिकारिक रूप से 
प्रकाशित होने वाले वर्णन में परिवर्तन करने की सुविधा प्राप्त है। वे सदन की 
आजा से उसमें कुछ अंश जोड़ भी सकते हैं, अथवा बिना सदन में भाषण दिए. 
ही अपना भाषण प्रकाशित करा सकते हैँ । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप 
सदस्यों का ध्यान विधेयक के शुण दोषों के स्थान पर अपने निर्वाचकों के मत पर 
अधिक केन्द्रित रहता है। 

तृतीय वाचत तथा मतदान--ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि 
समिति की आख्या पर विस्तृत विचार करने के पश्चात्‌ इस प्रश्न पर मतदान 
कराया जा सकता है कि क्‍या विधेयक्र को तीसरा वाचन हो। यदि सदन का 
बहुमत तृतीय वाचन के पक्त में मत देता है तो उसको संशोधित रूप में पुनमुद्रितः 
कराया जाता है और उसके पश्चात्‌ विधेयक सदन के तृतीय वाचन के लिए. 
बिजली तत+ 
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प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः तृतीय वाचन की कार्यवाही ओपचारिक ही 
होती है क्योंकि इस समय केवल विधेयक का शीर्षक ही पढ़ कर घुना दिया 
जाता है ।' और उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है । 
यदि मतदान के फलस्वरूप यह पाया जाता है कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत 
क्‍ विधेयक के पक्ष में है तो विधेयक को सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है । 


उपर्यक्त प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विधेयक के पारण में 
उसकी समिति अवस्था तथा द्वितीय बाचन की अवस्था ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
होती है। प्रथम और तृतीय वाचन के समय तो सामन्यतः केवल शीर्षक का नाम 
'ही पढ़ कर सुना दिया जाता है । 


द्वितीय सदन द्वारा विधेयक का पारण--एक सदन द्वारा पारित कर 
दिये जाने के पश्चात्‌ विधेयक को सदन के अध्यक्ष (अथवा सभापति) के हस्ता- 
चर करा कर द्वितीय सदन में विचारार्थ भेज दिया जाता है। श्रर्थात्‌ प्रतिनिधि 
सभा में पारित होने वाला विधेयक सिनेट को भेजा जाता है और सिनेट में 
पारित होने वाला प्रतिनिधि सभा को | द्वितीय सदन में भी विधेयक को उन्हीं 
'सब अवस्थाओं को पार करना पड़ता है जो उसे प्रथम सदन में पार करना 
पड़ीं थीं। प्रथम वाचन, समिति अवस्था, द्वितीय वाचन, तथा तृतीय वाचन-- 
इन सच अवस्थाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेने पर विधेयक द्वितीय सदन के 
द्वारा पारित होता है | द्वितीय सदन का अध्यक्ष (अथवा सभापति) भी उस पर 
अपने हस्ताक्षर कर उसे प्रमाणीकृत करता है । 
दानों सदनों में विवाद--किसी विधेयक के विधि का रूप लेने के लिए. 
यह आवश्यक है कि बह दोनों सदनों द्वारा एक ही रूप में पारित किया जाय । 
यहाँ “एक ही रूप” वाक्य का शान्दिक अर्थ ही समझना चाहिए. क्योंकि दोनों 
सदनों का विधेयक के सिद्धान्तों से ही सहमत होना पर्यात्त नहीं है; उनके द्वारा 


.. यदि कोई सदस्य चाहे तो वह यह माँग कर सकता है कि सम्पूर्ण विधेयक 
पढ़ा जाय अथवा संशोधन प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु सामान्यतः न तो सम्पूर्ण 
विधेयक को पढ़ने की माँग की जाती है श्रोर न इस समय प्रस्तुत संशोधन ही 
अड्जीकृत किए, जाते हैं। (देखिए? )४णएघ०, ए. 8., ८४. ८/... 9. 352) 
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विधेयक का. बिल्कुल एक़ ही रूप सें, बिना किसी परिवर्तन के, पारित होना 
आवश्यक है। यदि दूसरा सदन विधेयक को उसी रूप में. पारित. नहीं करता 
ज़िसमें पहले सदन ने डसे पारित किया था तो विधेयक को संशोकित अवस्था में 
घुनः पहले. सदन के पास भेज दिया जौता है। यदि वह दूसरे सदन के दर 
किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लेता है और संशोधित अवस्था में उसे पुनः 
पारित कर देता है तो विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है | 
परन्तु यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को 
स्वीकार करने से इन्कार कर देता है तो दोनों सदनों के बीच: सतिरोषठ क्री [स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। इस गविरोध को दूर करने के प्रयास के लिए संविधान में 
. अम्मेल्नन समितियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। ५ 
सम्मेलन समितियाँ--सम्मेल्ञत समिति द्वोन्ों सदनों.की एक संयुक्त समिति 
होती है जिप्में दोनों सदनों के अथ्यक्षों के द्वारा नियुक्त, समान संख्या: में प्रति- 
निधि होते हैं। ये प्रतितिधि, जिन्हें व्यवस्थापक कहा जाता है, शुप्त हूप से 
परस्पर वार्ता करते हैं ओर विवादग्रस्त उपबन्धों पर विचार कर्‌ दोनों सदनों के 
बीच मतेक्य कराने का प्रयास करते हैं | सम्मेलन समित्रि के सदस्य यदि -ब्रिवाद- 
अस्त प्रश्नों का कोई हल दूँढ निकालते हैं तो उसे वे अपनी आख्या सें सदनों 
के समत्त प्रस्तुत.करते हैं। इस आख्या में विधेयक में ऐसे परिबरत॑न कर देने के 
सुभाव होते हैँ जिससे वह दोनों सदनों द्वरा एक ही रूप में पारित कर दिया 
जाय । सामान्यतः दोनों सदन उनके सुझावों को मान लेते हैं और इस प्रकार 
विधेयक समान रूप में पारित होःजाता है। परन्तु ऐसा भी होता है कि सम्मेलन 
समिति में दोनों खदनों के प्रतिनिधियों में. उ्मझोता न हो सके अथवा दोनों या 
एक सदन उनके सुक्ताव मानने से इन्कार कर दें) तब विधेयक का अंत हो जाता 
है| यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सम्मेलन समिति के सुकावों' को पूर्णतः ही 
स्वीकृत या अस्बीकतु " किया -ज़ा सकता है । कोई रूदच उनमें परिवर्तन नहीं कर 
सकता | न आम, 5 कफ, 
विधेयक की अन्तिम अवस्था : राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर--दोनों सदनों 
द्वारा एक ही: सूप स्रें फ्रित. करिए गये विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए 
भेजे जाते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक से सहमत होता है तो वह उस पर इस्ताक्षर.- 
कर देता है, जिसके पश्चात्‌ विधेयक अधिनियम (3४) बन जाता: है | परन्तु 
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राष्ट्रपति दोनों संदनों से विधेयक पर पुनर्विचार करने या उसमें कुछ संशोधन 
करने को भी कह सकता है अथवा उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर संकता 
है। प्रथम दशा में सदनों को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति द्वारा सुकाये गये 
संशोधनों को मानें यान मानें। परत यदि राष्ट्रति बिना उन संशोधनों के 
हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है अथवा सम्पूर्ण विधेयक पर अपनी 
अ्भिषेष-शक्ति ( ए८८0 ?०फ८४ ) का प्रयोग करता है तो विधेयक विधि 
का रूप तभी ले सकता है जब दोनों सदन उसे पुनः दो-तिहाई बहुमत से पारित 
करें | किसी भी दशा में राष्ट्रपति को विधेयक पर अपना निश्चय कांग्रेस को सूचित 
करने के लिए. केवल दस दिन का समय प्रास रहता है। यदि वह दस दिन की 
अ्रवधि के अन्दर विधेयक पर न हस्ताक्षर करता है, न उसे कांग्रेस को लौदाता है 
'ओर न उस पर अमिषेष-शक्ति का प्रयोग करता है तो विधेयक उसके हस्ताच्षर 
के बिना ही विधि बन जाता है | परन्तु यदि इस अवधि के बीच ही कांग्रेस 
का सत्रावसान हो जाता हे तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर कोई कार्यवाही न करने पर 
विधेयक का अन्त हो जाता है। अन्तिम रूप से पारित विधेयक कांग्रेस का सन्न 
समाप्त होने पर संयुक्त राज्य की संविधि-पुस्तक ( 5०६८७ ४६ .782० ० 
४06 [77/60 50208) में प्रकाशित किये जाते हैं और तत्पचात्‌ राज्य-सचिव 
(5९८८६४४ए ० (९८ ७96) के द्वारा प्रमावी घोषित किये जाते हैं । 
विंधि-निर्माण पर वाह्म-प्रभाव : “लाबींग” ( [,099एए ) 

« सेंथुक्त राज्य की कांग्रेस के कार्यकरण का वास्तविक परिचय प्रांत करने के: 
लिए हमें उन वाह्य प्रभावों पर भी दृष्टि डालनी होगी जो सदैब क्रियाशील रहते 
हैं । कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को दो प्रकार .के प्रभावों का सदैव ध्यान रखना 
होता हे--प्रथम अपने निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओं की. इच्छाएँ, तथा द्वितीय 
व्रे प्रभावी शुट (?:८४७५7९ 8700७) जो वाशिंगटन में, सदेव कुछ विधियों 
को पारित कराने अथवा कुछ विधियों के पारण को रोकने के लिए, प्रयत्नशील 
खतेहें।....... . ४: 

चा्ल्स बियर ने इन प्रभावी शुटों को चार वर्गों में बिमक्त किया है :* ह 


० फिक्षएक; (है 4 09 ८&7., 0० 347. 
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' १. आर्थिक 
२. व्यावसायिक 
३. सुधारवादी 
घामिक 

प्रथम वर्ग में औद्योगिक, व्यापारिक तथा कृषक राष्ट्रीय संगठनों के 
प्रतिनिधि आते हैं | इस शुद का महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके पास 
घन को शक्ति होती है | यह दल के चुंनाव-कोष में एक बड़ी घन-राशि दे कर 
अथवा कांग्रेस-सदस्यों से वैयक्तिक रूप से संबंध स्थापित कर विधि-निर्माण को 
प्रभावित करते हैं। प्रमुख उद्योगों के अधिपति तथा औद्योगिक व व्यापारिक 
संगठन वाशिंगटन में अपने ऐसे कुटिल ओर कुशल कर्मचारी रखते हैं जो 
येन केन प्रकारेण उनके हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं । बियड़ महोदय 
के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग डेढ़ सौ ऐसे आशिक संगठन 
हैं जो कमी भी कांग्रेस की “लॉबियों? में श्रपने अ्रमिकर्ताश्रों को कार्यरत कर 
सकते हैं।" 

द्वितीय वर्ग उन वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-शिल्पियों आदि के संगठनों का 
है जो अपने व्यवसाय के लोगों के हितों की रक्षा तथा संवर्धन के लिए सजग 
रहते हैं। सुधार की माँग करने वाले प्रभावशाली संगठन भी वाशिगठन में 
अपने अभिकर्ग रखते हैं | इनमें वे संगठन भी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो 
देशभक्ति के नाम पर सेना तथा सेनिकीकरुण पर अधिक व्यय की स्वीकृति चाहते 
हैं | अंतिम वर्ग में उन धार्मिक संगठनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो 
धार्मिक मामलों में विधि-निर्माण को प्रभावित करने का यत्न करते हैं। 

यहाँ यह संभव नहीं है कि इन प्रभावी युर्यें के द्वारा अपनाए जाने वाले 
उपायों पर प्रकाश डाला जाय । संक्षेप में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि वे 
खपना कार्य सिझ करने के लिए सभी उपाय अपनाने को तत्पर रहते हैं और 
प्रत्येक अवसर का पूरा-पूरा उपयोग करते हैं | ऑग ओर रे के अनुसार गत्येक 
कांग्रेस-सदस्य के पीछे ऐसे मनुष्य (स्रियाँ भी) लगे रहते हैं, जों किसी विशेष 

विधेयक, कर प्रस्ताव, अनुदान, आदि के पक्तु या विपक्त में मत देने के संबंध में 


१78४. 9. 775: 
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उसको प्रार्थना, वादे या धमकी से प्रभावित करने में ही व्यस्त रहते हैं । लगभग 
प्रत्येक महत्वपूर्ण विधेयक पर किन्हीं न किन्हीं च्षेत्रों के द्वारा यह शिकायत अवश्य 
होती है कि उसे पारित कराने में प्रभावी गुटों का हाथ था; ओर अधिकांशत: 
यह शिकायत गलत नहीं होती । ' हे 
कांग्रेस का पुनर्गठन 

कांग्रेस की स्वना तथा कमैकरण आदि में जैसा कि उपयुक्त विवरण से 
स्पष्ट है, अनेक दोष हैं। संगठित नेतृत्व का अ्रभाव कांग्रेस की एक प्रमुख समस्या 
है | संसदीय शासन-प्रणाली वाले देशों के मंत्रिमंडल की भाँति कांग्रेस में कोई 
नेतृत्वकारी-वर्ग नहीं होता | उसके अ्रभाव में कार्यक्रम तथा प्रक्रिया संबंधी अनेक 
कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। कांग्रेस की समितियों और उनके अध्यक्षों को 
विधेयकों का भाग्य-निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने का मुख्य कारण यही हे । 
परन्तु वे मंत्रिमएडल के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकतीं । नेतृत्व के अभाव का 
ही यह परिणाम है कि कांग्रेस के सदस्य दलीय अ्रनुशासन की अधिक चिन्ता 
नहीं करते । प्रभावी गुर्यों की कार्यवाही पर ऊपर प्रकाश डाला गया है | जिस 
प्रकार के उपाय वे अपनाते हैं उनकी कोई भी पर्यवेज्षक सराहना नहीं कर 
सकता । इसके अतिरिक्त कांग्रेस की एक प्रमुख समस्या यह है कि उसके सम्मुख 
कार्य का इतना विशाल ढेर रहता है कि वह अपने इत्यों को मली भाँति पूरा 
नहीं कर पाती । 

कांग्रेस और कार्यपालिका के संबंधों की स्थिति भी सन्तोषजनक नंहीं कही 
जा सकती । कमी तो कांग्रेस राष्ट्रपति का इतना उम्र विरोध करती है कि उसके 
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समस्त महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अस्वीकृत कर देती है और कमी वह बिल्कुल राष्ट्रपति 
के हाथों में रबर की मुहर के समान बन जाती है। सिनेट द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा 
की गई नियुक्तियों तथा संधियों को युध्द्न करने की शक्ति का जिस रीति से प्रयोग 
किया गया है उसकी भी तीज्र आलोचना हुईं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा 
भी अपनी शक्तियों का अनेक बार अनुचित उपयोग किया गया है। वस्तुस्थिति 
यह है कि राजनीतिक दलों के प्रादुर्माव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है 
जिसकी संविधान-निर्माताओं ने कभी कल्पना मी नहीं की थी। दलीय व्यवस्था 
के सभी दोष एक बड़ी सीमा तक कांग्रेस के कमकरण तथा कांग्रेस एवं कार्य- 
पालिका के सम्बन्धों में दृष्टिगोचर होते हैं | इन्हीं सब दोषों को ध्यान में रखते 
हुए कांग्रेस के पुनर्गंडन के अनेक प्रस्ताव और योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। 
सन्‌ १९४४ में कांग्रेस ने अपने पुनर्गठन के सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत करने 
के लिए एक संयुक्त-समिति भी नियुक्त की। इस समिति के सिफारिशों पर 
काँग्रेस ने एक विधि पारित की । इस विधि को लाफालेटमोनरोनी विधान- 
मांडलिक पुतर्गठन अधिनियम" के नाम से संबोधित किया जाता है ।" परन्तु 
इस विधि से भी समस्याओं का अन्त न हो सका.। इस विधि के उपबन्ध मुख्यतः 
समितियों की रचना तथा प्रक्रिया, उनकी संख्या एवं उनके कर्मकरण आदि से 
सम्बन्धित हैं। इस विधि से समितियों की संख्या में पर्याप्त कमी की गई, उनके 
कार्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई तथा इस प्रकार उनकी मनमानी पर कुछ रोक 
लगाई गईं। साथ ही वैयक्तिक विधेयकों (?#ए०४78 श5) से सम्बन्धित 
कार्यभार में कुछ कमी की गई, प्रभावी शुठयों (2/288प76 2700७७७) के अमि- 
कर्ताओं के पंजीकरण आदि की व्याख्या कर उनका प्रभाव कम करने का प्रयास 
किया गया, तथा वित्तीय विधेयकों के पारण की प्रक्रिया में भी कुछ संशोधन 
किए. गये । परन्तु इससे कांग्रेस की समस्याओं का अंत नहीं हुआ । 


कांग्रेस की अधिकांश समस्याओत्रों का मूल शक्ति-प्थक्करण का सिद्धान्त है, 
क्योंकि यही राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच विरोध की स्थिति उत्पन्न करता है | जब 
तक संविधान में मूलभूत संशोधन नहीं किये जाते तब तक इस सिद्धान्त के 
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अनाकांजित प्रभावों से मुक्ति नहीं मिल सकती । परन्तु शक्ति-प्रथक्करण के 
सिद्धान्त को निकट भविष्य में पूर्णतः तिरोहित या बड़ी मात्रा में संशोधित किया 
जा सकेगा, यह संदेहजनक है। ऐसे किसी परिवर्तन के लिए जनमत का उसके 
पक्त में होना आवश्यक होगा और इसके लिए प्रबल आन्दोलन की आवश्यकता 
होगी । कोई प्रमुख राजनीतिक दल इसे अपने कार्यक्रम का मुख्य विषय बनायेगा, 


ऐसी संभावना नहीं है । 


र्ट 


द 





जर 


# 


राज्य के नागरिक अथवोा लगाया 
सकता था। गा 

५. संविधान तथा उ; 
गई संधियों के समुचित नि. 
न्यायपांलिका का स्थापित- 
तो संविधान, विधियों तथ 5 
तथा संमबत$ परस्फर पिरे 
सकता था। इससे उत्पनू 











. अध्याब १३ 
संघीय न्यायपालिका 


संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन का तृतीय अंग संघीय न्यायपालिका है 
जिसके संगठन, क्षेत्राधिकार आदि का उल्लेख संविधान के तृतीय अनुच्छेद में 
किया गया है। अमेरिकी शाघन-प्रयाली में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण स्थिति 
का अनुमान हम इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि विल्सन ने उसे “सम्पूर्ण व्यवस्था 
का एकमात्र प्रभावी संतुलन-चक्र'* कहा है। ग्रो० चाल्से बियड के मतानुसार 
न्यायपालिका कई प्रकार से सत्ताह्नों के संतुलन तथा वैयक्तिक अधिकारों की 
संरक्षक है।* द 


पथक संघीय न्याय व्यवस्था की आवश्यकता--यहाँ हमारे समक्ष यह 
प्रश्न आता है कि सन्‌ १७८७ में संविधान-निर्माताओं ने राज्यों का सुस्थापित 
न्याय-व्यवस्था के होते हुए भी थक संघीय न्याय-व्यवस्था की स्थापना का 
निश्चय क्‍यों किया ! इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा तब ओर मी बढ़ 
जाती है जब हम सुनते हैं कि पृथक संघीय न्याय-व्यवस्था की स्थापना . के प्रश्न 
पर फिलाडेल्फिया सांविधानिक सम्मेलन के सदस्यों में लगभग मतैक्य सा था।: 
संक्षेप में वे कारण, जिन्होंने संविधान-निर्माताओं को प्थक्‌ संघीय न्याय- 
व्यवस्था की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया, निम्नलिखित है :- 


१. संविधान-निर्माता राज्यमंडलकालीन शासन-अशाली के उन दोषों से 
भली भाँति परिचित थे जिन्होंने उसे ्रसफल बनाया । अलेक्जेंडर हेमिल्टन ने 
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ध्यायिक शक्ति के अभाव” को राज्यमंडल के विधान ( 27०८५ ७४ 
(007८१९०४४४०४ ) का सर्वप्रधान दोष बताया था ।" यह स्वाभाविक ही था 
कि संविधान-निर्माताओं ने इस दोष को दूर करने के ज्ञिए पूरण प्रयत्न किया | 


२. संविधान-निर्माता संयुक्त राज्य के लिए. जिस शासन-प्रणाली की 
व्यवस्था कर रहे थे उसका स्वरूप संघीय था । संघीय शासन-प्रणाली का एक 
आवश्यक लक्षण केन्र और एककों के बीच शक्तियों का वितरण होता है जिसके 
कारण उनमें समय-समय पर विवाद उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है । इन 
विवादों का निपयरा करने के लिए. राष्ट्रीय न्‍्याय-व्यवस्था को स्थापना करना 
उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। राज्यों ओर केन्द्र के मध्य उत्पन्न होने वाले 
विवादों के अ्रतिरिक्त विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले पारस्परिक विवादों 
को तय करने के लिए भी राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना करना श्रावश्यक था | 

३. संयुक्त राज्य के संविधान के द्वारा न केवल संघ और राज्यों के बीच ही 
. शक्ति-वितरण किया गया है, वरन्‌ शासन के विभिन्न श्रद्"ों के बीच भी शक्ति 
का विभाजन किया गया है। इस प्रकार कांग्रेस और राष्ट्रपति की शक्तियाँ 
“ संविधान द्वारा निर्दिष्ट कर दी गई हैं। इनको अपनी शक्तियों का अतिक्रमण 
न करने देने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकंता संविधान-निर्माताश्रों ने 
अनुभव की जो इनके प्रमांव से मुक्त' हो | सर्वोच्च न्यायालय इसी अनुभूति का 
परिणाम है। : 


४, संविधान-निर्माता जनतांतिक सिद्धान्तों में विश्वास रखते थे और इसी 
कारण नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उन्होंने एक ऐसे स्वतंत्र 
निंकाय की स्थापना की जो राज्य और नागरिकों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों 
पर निष्वेक्धतांपूर्ण निरय दे सके | इस संबन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह 
कार्य राज्यों के न्यायालयों द्वारा मी किया जा सकता थों, परन्तु कठिनाई यह थी 
कि दो भिन्न राज्यों के नागरिकों अथवा एक राज्य के नागरिक ओर दूसरे 
राज्य के शाप्तन के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने पर राज्य न्यायालय पर अपने 
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राज्य के नागरिक अथवा शासन का पक्ष ग्रहण करने का आरोप लगाया जा 
सकता था॥ 
५, संविधान तथा उत्तके आधार पर बनी विधियों श्रथवा विदेशों से की" 
गई संधियों के समुचित निवंचन ( ह/7072907 ) के लिए मी संघीय 
न्यायपालिका का स्थापित किया जाना आवश्यक था। यदि ऐसा न किया जाता 
तो संविधान, विधियों तथा संधियों श्रादि की प्रत्येक राज्य के द्वारा प्रथक-पृथक 
तथा संमबतः परस्पर विरोधी व्याख्या किए जाने का हास्यास्पद दृश्य उपस्थित हो' 
सकता था। इससे उत्पन्न होने वाली अ्व्यवस्था की मलीं माँति कल्पना की जा: 
सकती है । 
६, विदेशी राजदूतों, अमिकर्ताओं आदि के मामलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि: 
के अधीन उत्पन्न होने वाले मामलों पर विचार तथा निशुय करने के लिए भी 

ष्ट्रीम न्यायपालिका का स्थापित किया जाना आवश्यक था। विदेशी राष्ट्र: 
संधीय शासन से झंबंध स्थापित करते-हैं, न कि राज्यां की सरकारों से। ऐसी 
दशा में उनसे संबंध करने वाले मामलों पर विचार करने का अधिकार राज्यों के 
न्यायात्रयों को देना सर्वथा अनुचित होता । 

संघीय न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार 

संविधान के. तृतीय अनुच्छेद की दूसरी घास में संयुक्त राज्य को संघीय 
न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संघीय 
शासन के अन्य अंगों की भाँति न्यायांग की शक्ति भी उल्लिखित तथो सीमित 
है | संघीय न्वायालय. केवल उन्हीं मुकदमों पर विचार कर सकते और निर्णय दे 
सकते हैं. जो सावधान में उल्लिखित संघीय क्षेत्राधिकारं के अधीन आते हैं | 
संघीय शासन के न्यायिक ज्ञेक्नधिकार के अन्तगंत निम्न मामले आते हैं :-- 

९: वे मामले-जो संविधान, संघीय विधियों, तथां डनकें द्वारा दिए गए 
प्राधिकार के अधीन की गई संधियों के उपचंधों से संबंधित होते हैं । सामान्यतः 
ऐसे मामलों में न्यायालयों को संविधान, विधि श्रथवा संधि की व्याख्या कर 
निर्णय देना होता है। द 
: “२ शाजँदूतों, वाणिज्य दूतों तथा अन्य विदेशी प्रतिनिधियों से संबंध रखने 
बोलें मामले । ऐसे मामलों पर विचार करने का अवसर संघीय न्यायालय को; 
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'कम ही प्राप्त होता हैं क्योंकि सामान्यतः राजदूत उस राज्य के जहाँ वे भेजे जाते 
हूं न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त रहते हैं। संघीय न्यायालय को इन भामलों 
में क्षेत्राधिकार देने का मुख्य कारण यही प्रतीत होता हे. कि राज्यों के न्यायालय 
अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का अतिक्रमण न करें | 


३. नौसेना विभाग (0१॥7/40ए) तथा सामुद्रिक क्षेत्राधिकार (778/7777९ 
ंप्म50८707 ) से संबंधित मामले | अमेरिकी जहाजों तथा अमेरिकी जल- 
सीमा में आने वाले विदेशी जहाजों पर होने वाले अपराधों पर संघीय न्यायालय 
'ही विचार कर सकते हैं । 


ऐसे मामले जो दो या अधिक राज्यों के बीच, दो भिन्न राज्यों के नाग- 
रिकों के बीच, अथवा एक ही राज्य के ऐसे नागरिकों के बीच जो भिन्न राज्यों 
के अनुदानों के अधीन भूमि पर दावा करते हैं, अथवा एक राज्य या उसके 
नागरिकों के तथा किसी विदेशी राज्य एवं उसके नागरिकों या प्रजा के बीच 
विवाद के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। संविधान की मूल व्यवस्था के अनुसार 
संघीय न्यायपालिका को ऐसे मामलों पर भी विचार करने का अधिकार था जो 
एक राज्य के नागरिकों द्वारा किसी अन्य राज्य के विरुद्ध अथवा किसी विदेशी 
राज्य के नागरिकों द्वारा किसी अश्रमेरिकी राज्य के विरुद्ध दायर किए गए हों 
पर ग्यारहवें संशोधन ने संधीय न्यायालयों को ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार से 
चंचित कर दिया | 


अनन्य तथा समवर्ती क्षेत्राधिकार--यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण कर 
देना आवश्यक प्रतीत होता है। यह समझना असंगत होगा कि ऊपर जिस 
प्रकार के मामलों का उल्लेख किया गया है उन पर संघीय न्यायालयों को अनन्य 
क्षेत्राधिकार ( ६रटांपआए८ [घा80८7०7 ) प्राप्त है, अथवा उन पर राज्य 
न्यायालयों के द्वास विचार ही नहीं किया जा सकता | कुछ मामले. ऐसे अवश्य 
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हैं जिन पर केवल संघीय न्यायालंय ही विचार कर सकते हं | परन्तु उनकी संख्या 
बहुत कप है। ऐसे मामलों की सुनवाई जिनमें संयुक्त राज्य स्वयं एक पक्त होता 
है केवल संघीय न्यायालयों में हो सकती है। कोई नागरिक संयुक्त राज्य के विरुद्ध, 
अथवा कोई राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध फैवल संप्रीय न्यायालयों में ही मुकदमा 
चला सकते हैँ.। राजदूतों, 'बारणिज्य दूतों तथा अन्य प्रकार के विदेशी प्रति- 
निधियों पर केवल संघीय न्यायालय को ही अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है । किसी 
संधीय संविधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के मामलों पर संघीय न्यायालय 
ही विचार कर सकते हैं । इसी प्रकार एकस्व ( ०८०६ ), दिवालियेपन, नौ 
सेना ; तथा सामुद्रिक अण्राधों से संबंधित मामले मी संघीय न्यायालयों के अनन्य 
क्षेत्राधिकार में आते हैं। युद्ध में पकड़े गए विदेशी जहाजों के मामलों पर भी 
केवल संघीय न्यायालय ही विचार और निर्णय कर सकते हैं। शेष सभी प्रदार 
के मामलों पर संधीय न्यायालयों और राज्य न्यायालयों को समवर्ती क्षेत्राधिकार 
प्राप्त है, अर्थात्‌ दोनों ही उन पर विचार कर सकते हैं । यहाँ यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि किन मामलों पर संघीय न्यायालयों को अनन्य क्षेत्राधिकार 
प्राप्त होगा इसका निश्चय कांग्रेस द्वारा संविधानों के द्वारा किया जाता है | इस 
. कारण संधीय न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार में संविधान में संशोधन किये 
ः बिना ही कमी या इद्धि की जा सकती है । 


संघीय न्यायालयों का संगठन तथा कार्यकरण 


संयुक्त राज्य के संविधान में संघीय न्यायालयों के क्षेज़्ाधिकार का अपेक्षा- 
कृत कुछ अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है, पर संविधान उनकी रचना, 
संगठन तथा कार्यकरण के संबंध में मौन सा ही है | उसमें केवल इतना ही 
उल्लेख है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन 
निम्न न्यायालयों, में निहित होगी जिनकी कांग्रेस विधि द्वास समय-समय पर 
स्थापना करेगी ।" संविधान के ग्रवर्तित किए जाने के तुरन्त पश्चात्‌ सन्‌ १७८५६ 
में कांग्रेस ने न्यायपालिका अधिनियम ( [प्वीलंक्ाए औ०५ 7798 ) पारित 
किया जिसमें न्यायालयों के संगठन, क्षेत्राधिकार आदि के संबंध में व्यवस्था 
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की गई थी | उसके पश्चात्‌ कांग्रेस ने समय-समय पर अन्य विधियाँ पारित कर 
न्यायालयों के संगठन, क्षेत्राधिकार, कार्यकरण आदि के संब्रंध में व्यवस्था की 
है | संयुक्त राज्य की वर्तमान न्याय-व्यवध्था कां आधार यही विधियाँ हैं । 
संघीय न्यायालयों की उत्तरोशर व्यवस्थां-संयुक्त राज्य में संघीय 
न्यायालयों की एक उत्तरोत्तर व्यवस्था ( 7॥८727८7ए ) है जिसके शीर्ष पर 
संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय ( $पर7/८0८ (८00४०) तथा निम्नतम 
स्तर पर जिला न्यायालय ( ॥)80706 (0ए८४ ) स्थित हैं । इन दोनों के. 
बीच एक अन्य श्रेणी के न्यायालय भी हैं जिन्हें दोरा न्यायालय (लय 
(607४5 ) कहते हैं । हम सर्वप्रथम जिला न्यायालयों के संगठन, ज्षेत्राधिकार 
कार्यकरण आदि पर विचार करेंगे ओर तत्पश्चात्‌ दौरा न्यायालयों और सर्वोच्च 
न्यायालय के संगठन आ्रादि पर | 
जिला न्‍्यायालय--संयुक्त राज्य के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र को न्याय-व्यवस्था 
की: दृष्टि से लगभग नब्बे जिलों ( 075:72(8 ) में विभाजित किया गया है। 
प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला होना आवश्यक है। सामान्यतः जिंलीं की 
सीमारेखाएँ राज्यों की सीमारेखाओं को पार नहीं करतीं, पर कुछ जिलों में दो 
. राज्यों के क्षेत्र सम्मिलित हैं| प्रत्येक जिले में कम से कम एक न्यायाधीश होता 
है, परन्तु जिन जिलों में जनसंख्या अधिक होने के कारण अथवा अन्य कारणों" 
से न्यायालयों के समक्ष कार्य की मात्रा बहुत अधिक होती है उनमें अधिक: 
न्यायाधीश होते हैं।"* संपूर्ण संयुक्त राज्य में लगभग दो सौ जिला न्यायाधीश 
हैं | कुछ जिला न्यायालय अपने क्षेत्र के तीन-चार स्थानों पंर मुकदमों की सुनवाई 
करते हैं | न्यायाधीश के अ्रतिरिक्त प्रत्येक जिला न्यायालय में लिपिक (0॥०६0) 
आयुक्त ( (67राणा$४0767$ ), मार्शल एत्र जिला न्यायवादी होते हैं। 
कुछ जिलों में उपयुक्त अधिकारियों के साथं एक-एक या एकाधिंक सहकारी भी 
नियुक्त किए जाते है। लिपिक का काय न्यायालय की कार्यवाही का व्यौरां 
रखना, श्रांयुक्त का दांडिक मामलों ( (पंण्रांप्की (४8८७ ) में प्रारंभिक 
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$ आग और रे के अनुसार किसी जिले में सोलह न्यीयाधीश तक हो सकते 
हैं। (088 & ४५४9, ०४ ८/., 9. 559). प्रत्येक न्यायाधीश का न्यायालय प्रथक 
होता है | 9 द हे 
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सुनवाई करना, माशल का न्यायालय के आदेशों तथा विनिश्चयों को क्रियान्वित 


करना तथा न्यायवादी का काय अभियुक्त के विरुद्ध अ्मियोग प्रस्तुत करना 
होता है। 


जिला न्यायालय संघीय न्यायालयों में निम्नतम न्यायालय होते हैं, अतएव 
उनका ज्षेत्राधिकार केवल प्रारंभिक ( (0):277%| ) ही होता है। उन्हें अपीलीय 
(2)0724/6 ) ज्षेत्राधिकार ग्राप्त नहीं होता | ये व्यवहार ((/४7) तथा दंड 
( (यआं79) ) दोनों प्रकार के मुकंदमों पर विचार करते हैं। संघीय शासन 
के विरुद्ध किए गए समस्त अपराधों पर जिला न्यायालय विचार कर सकते हैं | 
किसी राज्य न्यायालय से निर्णय के पूर्व हटाएं गए. मुकदमों, विभिन्न राज्यों के 
नागरिकों के बीच मुकदमों, तथा संयुक्त राज्य से किसी राज्य एवं किसी विदेशी 
राज्य अथवा उसके नागरिकों के चीच ऐसे मुकदमों पर जिनका मूल्य तीन हजार 
डालर से अधिक हो, पर भी जिला न्यायालय विचार करते हैं। संघीय न्याया- 
लयों में केवल जिला न्यायालय हो मुकदमों पर विचार करते समय जूरियों 
(०८४८७) तथा ग्रांड जूरियों (४०70 ]|ए०४८$ ) का उपयोग करते हैं। सन्‌ 
१९४६ के एक अधिनियंम मे जिला न्यायालयों को संघीय शासन के विरुद्ध 
दावों पर विचार करने का अधिकार भी दे दिंया है | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
जिला न्यायालयों का ज्षेत्राधिकार पर्याप्त व्यापक है। 


.. कुछ दशा्रों में न्यायालयों के निर्णुयों के विरुद्ध दौरा न्यायालयों में अपील 
की जा सकती है | कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च 
न्यायालय में भी अपील की जा सकती है | परन्वु जिला न्यायालयों द्वारा निर्णात 
अधिकांश मुकदमों के विरुद्ध अ्रपील नहीं की जाती, अतएव उनमें इनका निर्णय 
ही अंतिम हूताहै।...... |. ः 

प्रपीलीय दौर। न्‍्यायालय--न्यायिक उत्तरोत्तर व्यवस्था में सर्वोच्च 
न्यायालय के नीचे तथा ज़िल्ला न्‍्यायालग्नों के ऊपर अपीलीय दौरा न्यायालय हैं | 
संयुक्त राज्य के समस्त राज्य-्षेत्र को न्यायिक व्यवस्था की दृष्ठि से दस क्षेत्रों 

((४7८०7५७) में बिमाजित किया गया-है जिनमें से प्रत्येक में एक अपीलीय 
दौरा न्यायालय (० ०६£/४०7८४) है । कोलम्बिया जिले के 
लिए, श्रर्आात्‌ उस क्षेत्र के लिए, जिसमें संयुक्त राज्य क्री राजधानी अवस्म्रित है, 
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एक प्रथक दौरा न्यायालय है | इस प्रकार दौरा न्यायालयों की पूर्ण संख्या ग्यारह 
है। प्रत्येक दौरा न्यायालय में तीन से लेकर नौ तक न्यायाधीश होते हैं। इन 
न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों की पूर्ण संख्या पचास के लगमग है । इन 
न्यायाधीशों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायलिय के न्यायाधीशों को भी एक-एक या 
दो-दो दौरा न्यायालयों से सम्बद्ध कर दिया जाता है ओर वे उसकी कार्यवाही में 
भाग ले सकते हैं-यद्यपि सामान्यतः उनके स्वयं क्रे पास इतना अधिक कार्य: 
रहता है कि उन्हें इनकी कार्यवाही में भाग लेने का श्रवकाश ही नहीं मिलता | - 
प्रत्येक मामले पर विचार करने के लिए कम से कम दो न्यायाधीशों का न्यायालय ... 
में बेठना आवश्यक है, परन्तु सामान्यतः तीन न्यायाधीश प्रत्येक मामले पर 
विचार करते हैं। यद्यपि, जैसा कि उनके नाम से ध्वनित होता है, अ्रषिकांश 
दोरा न्यायालय अपने क्षेत्र में मिन्न-मिन्न नगरों में अपना सत्र करते हैं, पर सभी 
दौरा न्यायालयों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
दौरा न्यायालयों को कोई प्रारम्मिक ज्षेत्राधिकार प्रास नहीं है; वे केवल जिला 
न्यायालयों तथा संघीय अमिकरणों (22८०८८७) के निर्णंयों के विरुद्ध अपीलों 
पर विचार करते और निर्णय देते हैं । इनक्नी स्थापना जिला न्यायालयों की 
स्थापना के लगमग दो वर्ष बाद हुई थी, ओर इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 
सर्वोच्च न्यायालय के कार्यमार को हल्का करना था । सन्‌ १९२७५ में कांग्रेस ने 
इनके अधिकार में वृद्धि कर अनेक प्रकार के मामलों में इन्हें श्रन्तिम निर्णय 
करने का अधिकार दे दिया था। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
सर्वोच्च न्यायालय इनके द्वारा निर्णात किसी भी मामले को पुनर्विलोकन के लिए 
अपने पास मँँगवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इनके द्वारा विचाराधीन मामलों 
को भी अपने पास सुनवाई और निर्णय के लिए. मैंगवा सकता है। ऐसे सभी मामलों 
की, जिनमें कोई दौरा न्यायालय किसी राज्य की विधि को अवैध घोषित करता है, 
. अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। वस्तुतः ऐसे सभी मामलों की 
अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के 
मतानुसार किसी सांविधानिक प्रश्न पर निर्णय होना होता है। दौरा न्यायालय 
संवोच्च न्यायालय से किंसीं वैधानिक प्रश्न पर अ्रनुदेश भी प्राप्त कर सकता है । 
. सर्वोच्च न्यायालय--संयुक्त राज्य की संघीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर 
सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। 'इसकी स्थापना सन्‌ १७८९ के न्यायपालिका 
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' अ्रंधिनियम के अ्रधीन हुई थी ओर उस समय इसमें एक प्रधान न्यायाधीश तथा 
पॉच सह-न्यायाधीश थे | न्यांयांधीशों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित न होने 
के कारण कांग्रेस विधि द्वारा समय-समय पर उसमें परिवर्तन करती रही है ।१ 
. आजकल सर्वोच्च न्यायांलय में एक प्रधान न्यायाधीश तथा आठ सह-न्यायाघधीश' 
ः होते हैं। सबोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वर्तमान वार्षिक वेतन पचीस हजार 
: डालर है। प्रधान न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों से पाँच सो डालर वार्षिक 
. अधिक मिलता है । प्रधान न्यायाधीश को कोई विशेष वैधानिक शक्तियाँ प्रापन 
'नहीं हैं | वंह सर्वोच्च न्यायालय के सत्रों की अध्यक्षता कस्ता है तथा अपने 
सहकारी न्यायाधीशों में से किसी एक को उन मामलों पर. न्यायालय का निर्णय 
लिखने का कार्य सौंपता हे जिन पर न्यायालय द्वारा सुनवाई और विचार किया 
जा चुका है। परन्तु प्रतिष्ठा की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश: 
का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनता राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति 
का उतना सम्मान नहीं करती जितना सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का | 
... सर्वोच्च न्यायालय के नियमित सत्र ( #62पॉ०४ 5658075 ) सामान्यतः 
अक्तूबर के प्रथम सोमवार को आरम्भ होते हैं तथा मई के अन्त में समाप्त होते 
हैं । किसी मामले की सुनवाई के समय कम से कम छः न्यायाधीशों की उपस्थिति 
आवश्यक होंती है । न्यायालय किसी मामले पर निशंय बहुमत से करता है-- 
अर्थात्‌ उसके लिए कम से कम चार न्यायाधीशों की सहमति आवश्यक होती है। 
यदि किसी मामले के निणुय के संबंध में न्यायाधीशों का आवश्यक बहुमत एक ओर 
नहीं होता तो उसकी दोबारा सुनवाई होती है । सामान्यतः न्यायालय का अधिकांश 
महत्वपूर्ण कार्य न्यायालंब की बैठकों में न किया जाकर न्यायाधीशों द्वारा अपने 
निवासस्थान अथवा कार्यालय में किया जाता है क्योंकि किसी मामले पर अपना 
'मत देने के लिए न्यायाधीशों को पर्याप्त अध्ययन करना पड़ता है। साधारणत 





. १.सन्‌ १८०१ मैं कांग्रेस ने न्यायाधीशों की पूर्ण संख्या पाँच निर्धारित की, 
सन्‌ १८०७ में खात तथा सन्‌ १८३७ में नौ । सन्‌ १८६३ में कांग्रेस रा की 
गईं व्यवस्था के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या दस हो गई। सन्‌ १८६७ में” 
कांग्रेस ने उनकी संख्या सात तथा १८ंई£ में नो निर्धास्ति की | तब से श्रब तक. 
उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। द 
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न्यायालय में नि २य सोमवार को सुनाए जाते हैं। शनिवार को न्यागाधीशों की 
गोपनीय बैठक होती है जिसमें पिछले दिनों में सुने गए मामलों पर परस्पर 
विचार-विमर्ष किया जाता है। न्यायालय के प्रत्येक निर्यय के साथ न्यायालग्न का 
'विस्तृत “मत” ((0977707) संलग्न. रहता है जिसमें युक्तियाँ दी होतो हैं। जो 
न्यायाधीश निर्णय के पक्ष में होते हुए भी युक्तियों से सहमत नहीं होते वे 
अपना पथक “सहम्नति सूचक? ((०४८ए०/४४72) - मंत संलग्न कर सकते हैं । 
'जो न्यायाधीश निर्णय के विपक्ष में होते हैं वे “असहमति सूचक्र! (055८7- 
782) मत संलग्न कर सकते हैं। न्यायालम्न के बहुमव का “मत” लिख कर 
तैयार करने का कार्य न्यायाधीश या तो किसी न्यायाधीश को सौंपता है या, कभी - 
“कभी अपने हाथ में भी ले लेता है। न्यायालय के समस्त निर्णय और मृत 
संधीय शासन द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स रिपो८ स! नामक पत्रिका में नियमित रूप 
से प्रकाशित किये जाते हूँ । द 


. सर्वोच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार--सर्वोच्च न्यायालंथ को प्रारंभिक और 
अंपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है--यद्यपि उसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 
'केवल संविधान में उल्लिखित दो प्रकार के मामलों तक ही सीमित है । संविधान 
के प्रवतन के कुछ ही व पश्चात्‌ यह निश्चित हो गंया था कि कांग्रेस सर्वोच्च 
न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वृद्धि नहीं कर सकती | यहाँ यह उहलेख- 
नीय है कि कांग्रेस निम्न संघीय न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मैं वृद्धि कर 
सकती है और करती रही है। 


. भब्नुन्च न्यायालय को जिन दो प्रकार के मामलों पर प्रारंभिक ज्ेत्राधिकार 
सतत है वे ये हैं; (१) ऐसे मामले जिनका ख्ंबंध राजदूतों, क्मशिज््यदूतों अथन्ना 
अन्य प्रकार के विदेशी राज्यों के प्रतिनिधियों से हो, क्कषा-(२) ऐसे मामले जिनमें. 
एक पक्ष संयुक्त राज्य में सम्मिलित कोई राज्य हो | सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष- 
आरंभिक सुनवाई के लिए बहुत कम प्ाम्तत्रे' आते हैं । हसके सम्मुख आने वाले 
अध्िकरंश मामले (किसी निम्न संद्लीक्त, न्यायालय अश्रवाः किल्ली, राज़्य के उच्चम 
ज्माग्रालय के निणय क्रे विरुद्ध अपीक्ष. के-रूप में आते हैं । खक्ेच्च न्यायाज़य -के 
कार्यभार में झत्यधिक ब्द्धि हो जाते के कारण उसके अपीलीय ज्ेश्रणिकार को 

चहुत सीमित कर दिया गया है। हझमुजुकल फ्रेकला-की प्रकार के प़ाम्तत्ों .की री 
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अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है : (१) वे मामले जिनमें यह दावा 
किया गया हो कि राष्ट्रीय संविधान, संधि अथवा संविधियों के किसी अधिकार 
अथवा उपबन्ध की अवहेलना की गई हो, तथा (२) ऐसे मामले जिनमें यह 
आरोप लगाया गया हो कि किसी राज्य की किसी विधि अथवा रज्य-संविधान के 
किसी उपबन्ध (97097870/) से रफ्ट्रीय संविधान, उसके प्राधिकार के अधीन 
की गई संधियों, अथवा उसके अनुसार बनाई गई | वधियों का संघर्ष होता है। 
इन दोनों ही प्रकार के मामले पर्याप्त संख्या में सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 
विचाराथ आते हैं | संविधान के किसी-अधिकार अथवा उपबन्ध की अवहेलना 
करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने डेढ़ सौ से अधिक संघीय विधियों को अमैध 
घोषित किया है । इसी प्रकार संघीय संविधान का अ्रतिक्रमण करने के कारण 
अवैध घोषित की गई राज्यों की विधियों की संख्या भी सैकड़ों में है | 


उपयुक्त दोनों प्रकार के मामलों के अतिरिक्त कुछ ऐसे मामले भी सर्वोच्च 
न्यायालय के सम्मुख आते हैं जिन्हें वह स्वयं ही किसी निम्न संघीय न्यायालय 
अथवा राज्य न्यायालय से उत्प्रेषण-लेख ( 9५६०६ (८६८८०४७४ ) के द्वारा 
अपने पास मँगवा लेता है। उत्प्रेषण-लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न केवल 
ऐसे मामलों को ही श्रपने सम्मुख विचाराथ मेंगवा सकता है जिन पर विचार 
किया जा रहा है वरन्‌ उन्हें भी जिन पर निणुय दिया जा चुका है । 
न्यायिक पुनविलोकन (]एकंलं॥ रे८रा८फ़) 
संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति सद्डीय 
कांग्रेस व राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पारित की गई विधियों की सांविधानिकता 
पर विचार करने की शक्ति है। इसी शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को “संविधान 
के अ्रमिभावक की गरिमामय स्थिति प्रदान की है । परन्तु, जैसा कि इसके पूर्व 
भी उल्लेख किया जा चुका है, यह एक रोचक तथ्य है कि संविधान में किसी भी 
स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति स्पष्य्तः प्रदान नहीं की गई है। इसे 
सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संविधान में उल्लिखित शक्तियों तथा त्यों में 
निहित माना है। इस शक्ति ने संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को कितना 
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प्रभावशाली तथा शक्तिवान बना दिया है यह इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि 
अनेक पर्यवेज्ञकों ने उसे संविधान का संतुलन-चक्र' कांग्रेस का तृतीय सदन, 
“८क निरन्तर कार्य करने वाला सांविधानिक सम्मेलन! ः आदि नामों से संबोधित 
किया है । द क्‍ 

न्यायिक पुनर्विलोकन के पक्ष और विषय में दिये गये तकों का उल्लेख 
करने के पूर्व यह उचित होगा कि हम उसकी प्रकृति तथा सीमाओ्रों, आदि को 
भली प्रकार समझ लें । यह सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस अथवा राज्य 
विधानमण्डलों के द्वारा पारित की गई विधियों की सांविधानिकता पर विचार कर 
सकता है, तथा इस संबंध में उसका निर्णय अ्रन्तिम होता है। परल्तु इस संर्वंध 
में यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वेच्छा से किसी 
विधि की वैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता | ऐसा वह तभी कर सकता है 
जब उसके सम्मुख कोई ऐसा मामला प्रस्तुत किया जाय, जिसमें संघीय कांग्रेस या 
राज्य विधानमर्डलों की किसी विधि की वैधानिकता के संबंध में शंका व्यक्त की 
गई हो | एक अन्य बात जिसका यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है वह यह है 
कि विधियों की वैधानिकता पर विचार करने की शक्ति अनन्य रूप से सर्वोच्च 
न्यायालय को ही प्राप्त नहीं है। राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय राज्य विधानमए्डल 
द्वारा पारित किसी विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं । सर्वोच्च न्यायालय से 
निम्नतर स्तर के संघीय न्यायालय भी संघीय विधियों की वैधानिकता पर विचार 
. और निर्णय कर सकते हैं। परन्तु उमके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 
विचार किया जा सकता है और यदि वह ऐसा आवश्यक समभे, तो सर्वोच्च 
न्यायालय उनके निर्णय को रद भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न केवल 
कांग्रेस और राज्य विधानमणंडल्ों द्वारा पारित विधियों की वैधानिकता पर ही 
निर्णय दे सकता है, वरन्‌ संघ और राज्यों की कार्यपालिका के आदेशों तथा कार्यों 
की वैधानिकता का मी परीक्षण कर सकता है। परन्तु उसे केवल वैधानिक प्रश्नों 
पर ही विचार करने का अधिकार है, राजनीतिक प्रश्नों पर नहीं। अंत में इस 
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तथ्य का उल्लेख कर देना भी विषयातिरेक न होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने 
पहल निर्णयों को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है; वह ऐसा निर्णय दे सकता 
है जो उसके किसी पू्व॑ निर्ण॑य का पूर्णतः विरोधी हो । 

. संयुक्त राज्य का अनुकरण कर अन्य अनेक देशों के संविधानों में भी न्याय- 
पालिका को संविधान का निवंचन करने की शक्ति प्रदान की गई हे | उदाहरण र्थ, 
भारत तथा आस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय भी इन शक्तियों से युक्त हैं। 
परन्तु स युक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इनसे अधिक विस्तृत तथा 
व्यापक है। इसके दो कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि संयुक्त राज्य के 
संविधान में केवल शासन-प्रणाली तथा विभिन्न शासनांगों की शक्तियों आदि के 
सामान्य सिद्धान्तों का ही उल्लेख है विवरण का नहीं। इससे सर्वोच्च न्यायालय 
को उनका निवंचन करने में अधिक स्वतंत्रता रहती है। कांग्रेस को विदेशी राज्यों 
से, विभिन्न राज्यों के बीच तथा आदिवासी जातियों के साथ व्यापार का नियमन 
करने का अधिकार होगा, इस छोटे से सांविधानिक उपबन्ध का कोई भी अर्थ 
लगाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। वह इस उपबंध के अन्तर्गत 
कांग्रेस को अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर सकता है, जैसा कि इसने वास्तव 
में किया भी है, अथवा उसकी शक्तियों को अत्यन्त सीमित कर सकता है | दूसरा 
कारण यह है कि संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय किसी अधिनियम की 
सांविधानिकता पर विचार करते समय यह भी देखता है कि वह अ्रधिनियम 
“विधि की उचित प्रक्रिया! ((५6 9700८४$ ० 8ए) की शर्तों को पूरा करता 
है या नहीं। यदि कोई विधि इस शर्त को पूरा नहीं करती तो मी अमेरिकी सर्वोच्च 
न्यायालय उसे असांविधानिक घोषित कर सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 
को यद्द अधिकार प्राप्त नहीं है; वह केवल यही देख सकता है वि आधिनिशाण सा 
आदेश जिस प्राधिकारी द्वारा बनाया गया है उसे उस 
या नहीं । « क्‍ 

न्यायिक-पुंनर्विलोकन के संबंध में पुस्तकों तथा 
अधिक चर्चा हुईं है कि बहुत से लोगों की यह धारणा 
सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित. अधिकांश विधिय 
देता है । यह धारणा बहुत गलत है क्योंकि वस्तुस्थि 
अपने कार्यारंभ करने के समय से अब तक सर्वोच्त 


२९२. संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


अस्सी संचीय विधियाँ तथा राज्यों की तीन सौ के लगभग विधियों को अवैध 
घोषित किया है। इनमें भी ऐसी विधियाँ सम्मिलित हैं जो विशेष महत्वपूर्ण 
नहीं थीं। जब हम इस तथ्य पर ध्यानहदेते हैँ कि प्रति वर्ष संघीय कांग्रेस कई 
सौ तथा राज्यों के विधानमंडल हजारों विधियाँ बनाते हैं तो हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि इस संबंध में फेली हुई व्यापक धारणा निश्चय ही भ्रामक है | 
हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने 
: अनेक महत्वपूर्ण विधियों को अवैध घोषित कर कांग्रेस की इच्छा को मूर्तरूप 

नहीं लेने दिया है । क्‍ 


त्यायिक-पुनविलोकन की आलोचना तथा प्रत्यालोचवा--लगभग उसी 
समय से जन्न से संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने को कांग्रेस तथा राज्यों 
के विधानमंडलों द्वारा पारित विधियों की वैधानिकता पर बिचार करने के लिए 
सक्षम घोषित किया, सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार की कड़ी आलोचना की 
गई है | इस आलोचना के साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गए 
कार्य की अनेक पर्यवेक्षकों के द्वारा मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की गई है। यहाँ 
इन दोनों पक्षों के तकों पर एक सामान्य दृष्टि डालना उचित ही होगा। 


आलोचकों में सर्वप्रथम स्थान उन्हें दिया जाना चाहिए जो यह मानते ही 
नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का निवचन करने तथा विधियों वी 
वैधानिकता पर विचार करने का अधिकार है| परन्तु इनके मत का महत्व 
अधिक नहीं है क्‍योंकि पिछले डेढ़ सो व से अधिक काल से सर्वोच्च न्यायालय 
इस अधिकार का प्रयोग करता रहा है। इन आलोचकों के मत से अधिक महत्व 
उन व्यक्तियों के विचारों का है जो इस अधिकार का अस्तित्व स्वीकार करते हैं 
परन्तु इसे अनिष्टकर मानते हैं। 
इस द्वितीय वर्ग के आलोचकों में प्रो» लञास्की का नाम उल्लेखनीय है | 
उन्होंने न्यायिक-पुनविलोकन की प्रणाली को आधुनिक सामाजिक और आर्थिक 
दशाओं के 'लिए अनुपयुक्त बताया है।' उनके मतानुसार सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश मुख्यतः समाज के सम्पन्न वर्ग के होते हैं और वे स्वभावतः 
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ही रूढ़िवादी होते हैँ । उन्होंने सदैव ही विधि की उचित प्रक्रिया की आड़ में . 
संयुक्त राज्य के राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित होने से 
रोकने का प्रयास किया है। इसकी पुष्टि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 
अवैध घोषित की गई उन विधियों की और इंगित किया जाता है जो राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट के शासन-काल में सामाजिक-और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने 
की दृष्टि से पारित की गई थीं और जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित 
कर दिया था । इनमें राष्ट्रीय ओद्योगिक पुनरुद्धार अधिनियम ( 'पि्रस0४थां 
+70608009) १८८०ए८४ए ८८) तथा कृषि समायोजन अधिनियम (8 8४ - 
८पांहा८ 0 त]०४४72८70 ८४ ) के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार सर्वोच्च 
न्यायालय ने निहित स्वार्थों वाले वर्गों के हितों के संरक्षक का कार्य किया है 
जो किसी मी दशा में उचित नहों कहा जा सकता । 


. न्यायिक-पुनर्विलोकन की इस कारण भी तीव्र आलोचना की गई है कि 
अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय ने केवल एक न्यायाधीश के किसी विधि के पक्ष 
या विपक्ष में होने के कारण उसे वैध या अवैध घोषित किया है। ऐसा उस 
स्थिति में होता है जब न्यायालय के चार न्यायाधीश निर्णय के संबंध में एक मत 
रखते हैं और पाँच न्यायाधीश दूसरा | यदि न्यायालय इस प्रकार एक न्याया- 
घीश के मत के कारण किसी विधि को वैध या अवैध घोषित करता है तब्र उसके 
निरणंय के संबंध में शका रहना स्वाभाविक ही है। अंततः, कोई भी विधि एक 
साथ ही वैध और अवैध दोनों नहीं हो सकती | फिर न्यायाधीशों में मतमेद 
क्यों होता है ! झालोचकों के अनुसार यह तथ्य यह बात सिद्ध करता है कि 
न्यायाधीशों के निर्णय को न्याय की भावना के अतिरिक्त अन्य तत्व भी प्रमावित 
करते हैं। ऐसी दशा में उनके कांग्रेस तथा राष्ट्रपति की, जो कि दोनों ही जनता 
; द्वारा निवरचित होते हैं, स्वीकृति-प्राप्त विधियों तथा प्रस्तावों का अभिषेध करने 
का क्‍या आचित्य हो सकता है। 


इसके अतिरिक्त कुछ पर्यवेक्षकों ने इस कारण भी न्यायिक-पुनर्विलोकन की 
आलोचना की है कि इससे न्यायाधीशों को नीति-निर्माण में अ्रत्यधिक महत्व 
प्राप्त हो जाता है और विधायकों में अनुत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। 
उनका विचार है कि इससे विधायकों में इस प्रकार सोचने की दृत्ति उत्पन्न हो 
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जाती है कि उन्हें विधियों के ओवित्य के संबंध में अधिक सजग रहने की 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यदि कोई विधि अनुचित है तो न्यायालय उसे अवैध 
घोषित कर ही देंगे। वि द 


इन तको के विरोध में न्‍्यायिक-पुनर्विलोकन के समर्थकों ने भी प्रबल तके 
प्रस्तुत किये हैं । वे नागरिकों के अधिकारों के महत्व की ओर संकेत करते हें 
आर इस बात पर बल देते हैं कि उनकी रक्चा के लिए न्यायिक-पुनर्विलोकन 
अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार संघीय व्यवस्था को एकीय व्यवस्था में 
परिवर्तन न होने देने के लिए भी यह आवश्यक है कि न्यायपालिका को संघीय 
शासन की ऐसी विधियों का जो राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करती हों, 
अवैध घोषित करने का अधिकार हो | न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैकफ़टर ने अब 
तक के अनुभव के आधार पर लिखा है : “प्रत्येक श्रमेरिकी राजनीतिक दल ने 
किसी न किसी समय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ ली है और कभी न कभी 
न्यायालय के विनिश्चयों को अपने उद्देश्यों के मार्ग की बाधा पाया है ।” उनके 
मतानुसार यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि न्यायालय सदैव किसी दल 
विशेष का भाग नहीं रहा है और न उसने केवल दलीय मतमभेदों की पुष्टि की 
है।" न्यायिक पुनर्विलोकन के समर्थकों कामत है कि सर्वोच्च न्यायालय को 
इस शक्ति ने ही इसे सांविधानिक व्यत्रस्था को विद्यमान रखने में सहायता दी है 
आर इस शक्ति को इससे छीन लेने का परिणाम निश्चय ही यह होगा कि 
संविधान की “अवरोध और संतुलन” की प्रणाली का अन्त हो जायगा | 


. दोनों पत्तों के तकों को ध्यान में रखते हुए. इतना ही कहा जा सकता है कि 
आज की परिस्थितियों में न्यायिक पुनर्विलोकन की उपयोगिता चाहे शकायुक्त हो 
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गई हो, परन्तु इसने अमेरिकी संविधान की रक्षा करने तथा उसका परिवर्धन 
करने में बहुत अधिक योग दिया है । 


सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन के प्रस्ताव 
। 


सर्वोच न्यायालय के आलोचकों ने समय-समय पर उसके सुधार के लिए 
अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इस . शताब्दी के प्रारंभिक व॒षों में राष्ट्रपति 
थियोडोर रूजवेल्ट ने न्यायालय के राज्यों की विधियों को अमिषिद्ध करने वाले 
निर्णयों पर जनमतगणना कराने का प्रस्ताव रखा था। सन्‌ १९२४ में सिनेट- 
सदस्य ला फ़ॉलेट ने यह प्रस्ताव रखा कि सर्वोच्च न्यायालय सांविक्वानिकता के 
प्रश्नों पर निर्णय कम से कम सात न्यायाधीशों की सहमति से करे। इन दोनों 
में से एक भी प्रस्ताव स्वीक्त न हो सका | इन से “अधिक महत्व का प्रस्ताव 
राष्ट्रपति फ्रॉकलिन डी० रूजवेल्ट ने प्रस्तुत किया था जिस पर अत्यन्त तीत् 
विवाद हुआ था । उनके सुझाव पर सन्‌ १९३७ में कांग्रेस में इस आशव का एक 
विधेयक प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जाघ्र कि वह ७० वर्ष 
से अधिक आयु के न्यायाधीशों की संख्या के बराबर अतिरिक्त न्यायाधीश (सिनेट 
की सहमति से) नियुक्त कर सके । इस व्यवस्था पर यह निबेन्ध रहे कि अतिरिक्त 
न्यायाधीशों की संख्या छः से अधिक न हो। वस्तुतः इस योजना का उद्देश्य 
न्यायालय को राष्ट्रपति के समर्थकों से भर देना था, और इस कार इसका 
अत्यन्त उग्र विरोध हुआ । इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने 
विधेयक को पारित नहीं किया । परन्तु एक दैवी संयोग से राष्ट्रपति को अपने 
उद्देश्य में सफलता मिल गई । इस विधेयक के अस्वीकृत होने के कुछ ही समय 
बाद कुछ न्यायाधीशों की मृत्यु हो गई और कुछ पद से निदृत्त हो गये। इससे 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट को अपने समर्थकों को न्यायाधीश नियुक्त करने का अवसर 
मिल गया | द क्‍ क्‍ ते 

राष्ट्रपति रूजवेल्ट को अपने उद्देश्य में सफलता मिंल जाने का परिणाम 
यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्यंठन का प्रश्न समाप्त-सा हो गया। 
आ्राज भी उसके संगठन की वही रीति है जो इस विवाद के पूर्व थी। अभी भी. 
इसके संगठन तथा शक्तियों में परिवर्तन करने के सुझाव दिये जाते ई परन्तु 
उनके निकट भविष्य में स्वीकृत किये जाने की कोई संभावना नहीं है। 


अध्याय १४ 
संयुक्त राज्य के राजनीतिक दल 


संघीय न्यायपालिका के अध्ययन के साथ संयुक्त राज्य के विभिन्न शास- 
नांगों के संगठन तथा कार्यकरण आदि का अध्ययन समाप्त हो जाता है; पंरंतु 
अमेरिकी शासन-प्रणाली का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए अमेरिकी राजनीतिक 
दलों का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है जितना संविधान में उल्लिखित 
शासनांगों का। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दलों ने शासनांगों के 
संगठन तथा कार्यकरण को एक बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। किसी- 
. किसी क्षेत्र में तो राजनीतिक दलों के प्रादुर्माव ने सांविधानिक विकास की दिशा 
ही बदल दी है। उदाहरण र्थ, संविधान में राष्ट्रपति के अ्रप्रत्यक्ष रूप से निर्वा- 
चित किये जाने की व्यवस्था होते हुए भी निर्वाचन को प्रत्यक्ष रूप देने का श्रेय 
मुख्यतः: राजनीतिक दलों को ही है। वस्वुतः जनतांत्रिक शासन के साथ 
राजनीतिक दलों का अ्रविच्छिन्न संबंध है। मनरो ने तो लोकप्रिय शासन को 
दलीय शासन का ही दूसरा नाम बताया है । इसी कारण इस अध्याय में हम 
संयुक्त राज्य के राजनीतिक दलों के इतिहास, संगठन तथा कार्यों पर विचार 
करेंगे । 


हर राजनीतिक दलों के प्रति संविधान-निर्माताश्रों का -दष्टिकोण---यत्रपि 
सदा से ही राजनीतिक दलों का जनतांत्रिक शासन-प्रणाली के साथ अविच्छित्न, 
संबंध रहा है, परन्तु श्रमेरिकी संविधान के निर्माताश्रों का उनकें ' प्रति दृष्टिकोण 
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संयुक्त राज्य के राजनीतिक दल २९७ 


अत्यंत शंकायुक्त था । वे राजनीतिक दलों को नागरिकों के बीच पारस्परिक कलह: 
और द्वेष को जन्म देने वाजे अभिकरण ही मानते थे। यह बात इसी तथ्य से 
स्पष्ट होती है कि संविधान में राजनीतिक दलों अथवा दल-प्रणाली के संबंध में 
एक अक्षर भी नहीं है। अमेरिका के ज्ष्यम्‌ राष्ट्रपति, जाज॑ वाशिंगटन तथा 
सांविधानिक सम्मेलन में भाग लेने वाले एक प्रमुख नेता, मेडीसन के कथमनों. 
से भी यही बात सिद्ध होती है। वाशिगटन ने दलीय मावना के बारे में अपने 
विचार इन शब्दों में व्यक्त किये थे; “यह समाज को आ्आधार-रहित विद्वेषों, भूठी 
आशंकाओं से उद्देलित करती हे तथा उसके भाग को दूसरे भाग के प्रति शत्रुता 
के लिए उभाड़ती है एवं समय-समय पर विद्रोह और दंगों का कारण बनती 
है ।”' जाजं वाशिगय्न के विचारों से मिलते-जुलते विचार मेडीसन के थे। 

उनके अनुसार धर्म, शासन तथा अन्य अनेक बातों के संबंध में विचार वैषम्य 
ने *“तथा विभिन्न नेताओं के प्रति श्रद्धा की भावना ने "समय-समय पर मानवता 
को दलों में विभक्त किया है तथा उनमें पारस्परिक विद्वष को उमाड़ा है एवं. 
उनमें समान लाम के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग के भाव को जन्म देने के 
. स्थान पर एक दूसरे का उत्पीड़न करने तथा कलेश पहुँचाने के लिए ही अ्रघिक 
प्रेरित किया है ।” वास्तव में संविधान के प्रवर्तन के पश्चात्‌ कुछ समय तक, 
जैसी कि संविधान-निर्माताओं की इच्छा थी, अ्रमेरिकी शासन-प्रणाली में राज- 
नीतिक दलों का स्थान नगण्य रहा; परन्तु आज उनका महत्व इतना अधिक बढ़, 
गया है कि बिना राजनीतिक दलों के शाप्तन-यंत्र के सफलतापूबक काम करने की 
कल्पना करना मी कठिन है। 


राजनीतिक दलों का प्रादुर्मात्र तथा विकास 


फैडरलिस्ट तथा ऐण्टी फैडरलिस्ट दल--यद्यपि वाशिंगटन ने अपने 
राष्ट्रपतित्व के काल में पुनः-पुनः जनता को दलीय भावना के दोषों की ओर 
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२९८ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


इंगित कर उससे बचने का परामश दिया, परन्तु राजनीतिक दलों के प्रादुर्भाव 
को न रोका जा सका | वस्तुतः वाशिंगटन राष्ट्रपतित्व काल में ही राजनीतिक 
दलों की नींव पड़ी | संविधान के निर्माण पर विचार करते समय हमने देखा था 
कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में दो शुब बैन गए थे । एक प्रें वे प्रतिनिधि थे जो 
केद्ध को शक्तिशाली बनाकर एक वास्तविक सच्ठ का निर्माण करना चाहते थे, 
और दूसरे में वे जो राज्यों को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाए रखने के पक्ष में 
थे | ये दोनों गुट क्रमशः “फैडरलिस्? (7८0८:५॥४7) और “ऐरण्टी-फैड रलिस्ट? 
नामों से संबोधित किये जाने लगे | वाशिंगटन ने इन दोनों शुटों के बीच एकता 
स्थापित करने के लिए इन दोनों के प्रमुख नेताओं हेमिल्टन तथा जैफरसन को 
अपने मंत्रिमएडल में स्थान दिया । परन्तु इससे दोनों शु्यों में एकता स्थापित 
होने के स्थान पर उनके बीच की खाईं और गहरी हो गई | वाशिंगटन के मंत्रि- 
मंडल में “फैडरलिस्टों” का प्राघान्य था और उन्हीं की नीति के अनुसार शासन 
का संचालन होता था। इससे जैफरसन को विरोधी विचारों के लोगों का नेता 
समझा जाने लगा | जैफरसन के अनुयायी नागरिकों ओर राज्यों की स्वतंत्रता 
श्र उनके अधिकारों पर विशेष बल देते थे इसी कारण उन्हें “डेमोक्रेटिक- 
रिपब्लिकन! ( [22८0700727८-रि००७प०॥८७॥$ ) के नाम से संत्रोधित किया 
जाने लगा । फेडरलिस्ट तथा डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन दलों का आथिक आधार 
भी था। फेडरलिस्ट दल को न्यूइंग्लैंड तथा मध्यवर्ती राज्यों के व्यापारिक, 
वित्तीय तथा औद्योगिक हितों का संरक्षण प्राप्त था जब कि डेमोक्रेटिक रिपन्लिकन 
दल को मुख्यतः दक्षिणी राज्यों तथा ग्राम-मधान उत्तरी राज्यों के भूमिहारी हितों 
का समर्थन प्रात्त था।* कर द 
डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन तथा फैडरल दल--जार्ज वाशिंगटन के पश्चात्‌ 
जॉन एडम्स संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति हुए। इनकी चार वर्ष की पदावधि में 
डेमोक्रेट-रिपड्लिकनों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अच्छा अवसर मिला। 
सन्‌ १७०८ में फैडरलिस्यों के समर्थन से कांग्रेस ने देशद्रोह अधिनियम (960- 
7०7 2८०) पारित किया जिसका जनता के द्वारा उम्र विरोध किया गया। 
जैफरसन के अनुयायियों ने स्थिति का लाभ उठा कर अपना प्रभाव बंढ़ाया। 


ह 028 भ्यते ए७ए, ०8. ##., 9. 733: 
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परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८०० का राष्ट्रपति-पद का निर्वाचन पूर्णतः दलीय 
आधार पर लड़ा गया । डेमोरेंट-रिपब्लिकनों के नेता यॉमस जैफरसन राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए और फैडरलि दल इस निर्वाचन में पराजित होने के पश्चात्‌ 
फिर कभी सत्ता प्राप्त न क९ सका और धीरे-धीरे लुप्त हो गया। परन्तु जॉन 
एड्स ने निर्वाचन में पराग्ति हो जाने के पश्चात्‌ ओर जैफरसन के कार्य-भार 
सँभालनें के कुछ ही समय प एक ऐसा कार्य किया जिससे अंततः विजय फैडर- 
लिस्टों के सिद्धान्तों की ही हुँ । उसने फेडरलिस्ट जॉन मार्शल को सर्वोच्च 
न्यायालय का प्रधान न्यायापरीश नियुक्त कर शासन के न्यायांग पर फैडरलिस्ट 
दल का अनेक वर्षों के लिए पभुत्व स्थापित कर दिया | जॉन मार्शल नें अमेरिकी 
संविधान की व्याख्या कर किस प्रकार संघीय शासन को शक्तिशाली बनाया इस 
पर पिछले अध्यायों में प्रकाश डाला जा चुका है | 


राजनीतिक दलों के प्रदुर्भाव के कारण सन्‌ १८०० के निर्वाचन में व्याव- 
हारिक कठिनाई उत्पन्न हुईं, जिसका समाधान बारहवें संशोधन के द्वारा ही 
किया जा सका । 


हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि सतू १८०० की पराजय के पश्चात्‌ 
“कैडरलिस्ट” दल का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया और धीरे-धीरे वह पूर्णतः 
लुप्त हो गया। यहाँ फैडरलिस्ट दल के लुप्त होने के कारणों पर विचार करना 
विषयातिरेक न होगा । प्रो” कॉमायार ने उसके पतन के तीन कास्थ बताए 
हैं। प्रथम इस दल का स्वरूप निश्चित रूप से आमभिजात्य वर्यीय ( 2&78/0- 
०४४८) था और "अमेरिकी समाज जैसे जनतांजिक समाज में ऐसा दल पनय नहीं 
सकता । द्वितीय, दल ने अपना संगठन हृढ़ करने की आओर कभी ध्यान नहीं 
दिया और वह अपने सदस्यों ओर नेताओं की प्रतिमा पर ही आश्रित रहा। 
तृतीय यह कि दल ने फरार से युद्ध का समर्थन कियो जिससे कर बढ़ें। इस 
कारण से तथा दल द्वारा विदेशियों तथा देशद्रोह से संबंधित विधियों का समर्थन 
करने के कारण इसने जनता के एक बड़े भाग को अपना विरोधी बना लिया |) 
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सन्‌ १८२३ तक फैड्रलिस्ट दल का प्रमाव इतना कम हो गया था कि उस वर्ष 
उसने निर्वाचन में राष्ट्रपति पद के लिए अपना कोई प्रत्याशी ही खड़ा नहीं 
किया । 
.. डेमोक्रेटिक तथा व्हिंग दल--बडेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल का अनन्य अभृत्व 
स्थापित होने का परिणाम यह हुआ कि इस दल में आंतरिक शुट्बंदी आरंभ 
हो गई | विभिन्न नेताओं के अपने-अपने अनुयायी थे । संयुक्त राज्य के आर्थिक 
जीवन में भी महान: परिवर्तन हो रहे थे । इन्हीं कारणों से नए दल के निर्माण 
की भूमिका बन रही थी। सन्‌ १८२४ में राष्ट्रपति-पद्‌ के निर्वाचन में ऐश्ड्रयू 
जैक्सन तथा जॉन क्थिंसी एडम्स में से किसी को आवश्यक बहुमत नहीं. 
प्राप्त हो सका । यद्यपि निर्वाचन में जैक्सन को अधिक मत प्राप्त हुए थे, परन्तु 
प्रतिनिधि सभा ने एडम्स को राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इस निर्वाचन के 
पश्चात्‌ डेमोक्रेटिक-रिपब्लिकन दल के विभिन्न नेताओं के समर्थक दो थुर्टों में 
विभक्त हो गए। एक शुट का नेतृत्व जैक्सन के हाथ में रहा । यह शगुद् 
अपने को डेमोक्रेटिक दल कहने लगा । दूसरे गुट का नेतृत्व जॉन क्थिंसी 
एडम्स के हाथ में रहा और यह शुट नेशनल रिपग्लिकन अथवा व्हिग दल के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ १८२८ के निर्वाचन में डेमोक्रेट दल का नेता 
जैक्सन राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ । जैक्सन ने अपने समर्थकों को बड़ी संख्या 
में शासनिक-पदों पर नियुक्त कर लूठ-प्रणाली ( 97908 $75$0९77 ) को बहुत 
व्यापक रूप दे दिया ओर इससे अ्रपने दल की शक्ति बढ़ाई । सन्‌ १८४१ तक 
सत्ता ढेसोक्र टों के ही हाथ में रही । 
व्हिग दल को मुख्यतः: समाज के समृद्ध वर्ग का समथन प्राप्त था। इसी 
कारण इन्हें “फेडरलिस्टों का अनुबर्ती?" कहा! जाता है। इसके समर्थक भी न्यू 
इंग्लैंड और मध्यवर्ती राज्यों के ही निवासी थे | सन्‌ १८४१ और १८४८ में 
राष्ट्रपति-पद के लिए, व्हिम प्रत्याशी चुने गए, परन्तु दोनों ही बार निर्वाचन के 
कुछ ही काल पश्चात्‌ इनके राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो गईं। अगले कुछ वर्षों में 
ही व्हिग दल छिल्न-मिन्न हो गया ओर उसका स्थान एक नवीन दल, रिपन्लिकन 
दल, ने ले लिया। 
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डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन दल--व्हिग दल के छिंन्न-मिन्न होंने का मुख्य 
कारण दासता का प्रश्न था। सन्‌ १८५० के पश्चात्‌ इस प्रश्न पर दोनों दलों 
के लिए एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया | व्हिग दल कोई 
निश्चित दृष्टिकोण न अपना सकने के कारण समाप्त हो गया। डेमोक्रेंटिक दल 
में मी इस प्रश्न पर तीत्र विवाद उत्पन्न हुआ पर अंततः दक्षिणी राज्यों के शुद्र 
ने डेमोक्रेटिक दल पर अपना अमुत्व स्थापित कर लिया। सन्‌ १८६० में रिप- 
ब्लिकन दल के नेता लिकन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए | इसके कुछ ही समय 
पश्चात्‌ गह-युद्ध आरंभ हुआ जिसके कारण राष्ट्रीय एकता के सभी समर्थक 
रिपब्लिकन दल में सम्मिलित हों गए। फलस्वरूप अगले चौबीस वर्ष तक राष्ट्र- 
पति-पद रिपब्लिकन दल के ही हाथ में रहा | ््ि 

सन्‌ १८७७ से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दलों के बीच मुख्य विवादग्रस्त 
प्रश्न आयात-निर्यात शुल्क ( ६2४४ ) बना। रिपब्लिकन दल शुल्क की ऊँची 
दरें बनाए रखने के पक्ष में था ओर डेमोक्रेटिक दल उन्हें घटाने के | यद्यपि सन्‌ 
१८६१ और १९०१ के बीच डेमेक्रेटिक दल का केवल आरा वर्ष ही 
राष्ट्रपति पद पर अधिकार रहा पर इसकी शक्ति नगण्य नहीं थी। दो बार तो 
इसे जनता के मतों का बहुमत प्राप्त होने पर भी निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन 
की प्रणाली के कारण इसके प्रत्याशी निर्वाचित न हो सके | 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में पुनः एक ऐसा प्रश्न उपस्थित 
हुआ जिसने राजनीतिक दलों में आंतरिक विवाद उत्पन्न कर दिया । यह विवाद 
मद्रा के प्रतिमान से संबंधित था। डेमोक्रेटिक दल में इस विवाद के कारण 
गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। सन्‌ १८९६ में रिपन्लिकन दल को राष्ट्रपति पद 
के निर्वाचन में सफलता मिली और तब से सन्‌ १९१२ तक उसी का गत्याशी 
राष्ट्रपति चुना गया | इसी काल में थियोडोर रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व का आठ 
ये का काल भी« सम्मिलित है जिसमें रिपब्लिकन दल आर्थिक दृष्टि से ओर 
अधिक रूढ़िवादी बन गया। सन्‌ १९१२ में. रिपब्लिकन दल की आंतरिक फूट 
के कारण बुडरो विल्सन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । विल्सन ने अ्रपने राष्ट्रपतित्व 
के प्रारंभिक वर्षों में अनेक सामाजिक विधियों का सूत्रपात किया श्रौर महायुद्ध 
आरम्म होने पर अन्तर्राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया। रिपब्लिकन दल ने अमे- 
रिको की परम्परागत तटस्थता की नीति का समर्थन किया । सन्‌ १९२० के 
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निर्वाचन में रिपब्लिकन प्रत्याशी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए | उस समय से अगले 
आठ वर्ष का समृद्धि का काल था जिसके कारण सन्‌ १९२९ में रिपब्लिकन 
प्रत्याशी हर्ब: हूबर को बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया । 

६० 


हूवर के शासन काल में आर्थिक संकट का आरम्म हुआ । डेमोक्रेटिक दल 
ने जनता के समज्ष “नई योजना” ( '७छ 062! ) का कार्यक्रम रखा । 
इस दल के प्रत्याशी फ्रेंकलिन रूजवेल्ट को राष्ट्रपतिपद के लिए, निर्वाचित कर 
लिया गया । रूजवेल्ट ने आथिक संकट से उत्पन्न परिस्थिति तथा बाद में महा- 
युद्ध से उत्पन्न स्थिति का इतनी कुशलता से सामना किया कि उन्हें तीन बार 
राष्ट्रपतिपद के लिए पुननिर्वाचित किया गया । अ्रमेरिकी इतिहास में यह विशेष 
महत्त्व की घयना है। राष्ट्रपति रूजवैल्ट की मृत्यु के पश्चात्‌ उपराष्ट्रपति हैरी 
ट्रेमैन राष्ट्रपति हुए ओर सन्‌ १८४८ में वह पुनर्निर्वाचित कर लिये गए। 
बस्तुतः कुछ काल के लिए तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि डेमोक्रेटों को स्थायी 
रूप से सत्ता प्रात हो गई है। पर सन्‌ १९५२ में जनरल आइसनहोवर 
रिपब्लिकन दल के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए. और इस प्रकार बीस वर्ष 
के पश्चात्‌ रिपन्लिकनों को पुनः सत्ता प्राप्त हुई । 


अन्य राजनीतिक दल--अमेरिकी राजनीतिक दलों के प्रादुर्माव तथा 
विकास की ऊपर दी हुईं संक्षिप्त रूपरेखा में उन अनेक अमेरिकी राजनीतिक 
दलों का नाम नहीं दिया गया है जो किसी एक भाग तक सीमित हैं अथवा जो 
किसी विशेष समय में थोड़े काल के लिए. जन्मे और समाप्त हो गए | इन दलों 
ने कभी-कभी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं तथा ये अनेक बार प्रमुख दलों की 
सफलता और विफलता के कारण बने हैं | इस कारण इन में से कुछ अधिक 
महत्वपूर्ण दलों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
अमेरिकी एह-युद्ध के पूर्व प्रमुख राजनीतिक दलों के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं 
तथा नेताओं ने अनेक राजनीतिक दल संगठित किये थे। ये सब थोड़े-थोड़े 
समय में ही समाप्त हो गए । इनके उदाहरण के रूप में सन्‌ १८२६ में स्थापित 
“एण्टी मैसन दल” (478 (8075), सन्‌ १८४८ के आसपास संगठित 
“क्री सॉयल दल” (766 80] ९४४७7) तथा “नो नर्थिंग दल” ([टग्र0फ 
0२०४४ ?:757) के नाम लिये जा सकते हैं । इन अ्ल्पकालीन श्रायु वाले 
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३०३ 
दलों के इतिहास से भिन्न “प्रोहिबिशन दल (?70ग्रीजंप0॥ एश्वाए) का 
इतिहास रहा है | इसका जन्म सन्‌ १८७२ में हुआ था। जैसा कि इसके नाम 
से ही स्पष्ट है इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य में मद्यनिषेध लागू कराना रहा 
है | समय-समय पर इसने अपनी नीति थें श्रन्य अनेक बातों को भी सम्मिलित 
कर लिया है। अठारहवाँ संशोधन स्वीकृत हो जाने पर इसका मुख्य ध्येय पूर्ण 
हो गया था, परन्तु यह मद्य-निषेध के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए. 
बनी रही | इक्कीसवें संशोधन के द्वारा मद्र-निषेध के समाप्त किये जाने के. 
पश्चात्‌ से यह पुनः मद्य-निषेध के पक्त में प्रंचार करती रही,हे । 

अन्य देशों की भाँति संयुक्त राज्य में भी एक समाजवादी दल ($00८॑ंथी४ 
7%/::ए) है जिसका जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ था। यह 
अ्रारथिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के सुधारों की माँग करती रही है। यह 
दल मुख्य उद्योगों के समाजीकरण, रेलमार्गों, तथा टेलीग्राफ ओर टेलोफ़ोन के 
सार्वजनिक स्वामित्व तथा प्राकृतिक साधनों पर राज्य के स्वामित्व की माँग करता 
रहा है । राजनीतिक क्षेत्र में यह सिनेट की समा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों 
के राष्ट्रव्यापी प्रयोग, संघीय न्यायाधीशों के जनता द्वारा निर्वाचन श्रादि की माँग 
करता रहा दै। इसे कभी भी जनता के एक बड़े माग का समर्थन प्रात्त नहीं हुआ | 

अमेरिका में पर्यात काल से साम्यवादी दल ((०णाण्रपणांआ ?क्ए) भी 
कार्य करता रहा है। इसका आरम्म कृषक-श्रमिक दल (कक्षाएटान,४0007 
ए४४77) के एक असंतुष्ट गुट के द्वारा हुआ था जब उस दल का नेतृत्व 
समाजवादियों के हाथ में चला गया था। अन्य देशों के साम्यवादी दलों की 
भाँति अमेरिकी साम्यवादी दल का उद्देश्य मी “सहारा का अधिनायकतंत्र” 
स्थापित करना है। जनता में यह दल कभी विशेष लोकप्रिय नहीं हुआ। 

“४पॉपुलिस्ट दल” तथा “ प्रोग्रेसिव दल” दो ऐसे राजनीतिक दलों के 
उदाहरण हैं जो अपने जन्म के बाद थोड़े समय के लिए बहुत लोकप्रिय हो कर 
सदा के लिए, लुप्त हो गए.। इनमें से प्रथम दल का अस्तित्व सन्‌ १८९० से 
१८९६ तक रहा और द्वितीय का सन्‌ १९१२ से १९१६ तक | 


राजनीतिक दलों के इत्य द हे 
इस अध्याय के आरंभ में कहा गया है कि जनतांजिक शासन-प्रणाली ओर 
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राजनीतिक दलों का अविच्छिन्न संबंध है। इस कारण यह जिज्ञासा होना 
स्वाभाविक ही है कि राजनीतिक दल ऐसे क्या कार्य करते हैं जिनके कारण 
जनतांत्रिक शासन-प्रणाली के लिए. उनका अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। 
संक्षेप में राजनीतिक दलों, विशेषतया श्रमेरिकी राजनीतिक दलों के द्वारा निम्न 
कृत्य संपादित किये जाते हैं 


१. प्रत्येक जनतांतजिक शासन-प्रणाली वाले देश में जनता को विधानमंडल 
'के सदस्यों तथा अन्य अनेक पदाधिकारियों को निर्वाचित करने का कार्य सौंपा 
जाता है। अमेरिका में तो राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकारी को भी जनता के द्वारा 
निर्वाचित निर्वाचकों के द्वारां चुना जाता है। यदि निर्वाचनों में राजनीतिक दल 
अपने प्रत्याशी न खड़े करें तो निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हो सकेंगे यह 
'संदेहजनक है । प्रत्येक राजनीतिक दल का एक निश्चित कार्यक्रम रहता है ओर 
'सामान्यतः वह निर्वाचन में ऐसे ही प्रत्याशी खड़े करता है जो विजयी होने पर 
उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में योग दें | इससे जनता का कार्य सरल हो 
जाता है | जो व्यक्ति जिस दल के कार्यक्रम से सहमत होते हैं वे उसके प्रत्याशी 
'को मत दे सकते हैं, चाहे वे उसे व्यक्तिगत रूप से न जानते हों। इस प्रकार 
निर्वाचन में संघर्ष कुछ थोड़े से प्रत्याशियों तक ही सीमित हो जाता है और 
'उनमें से जो जनता के एक बड़े भाग का समर्थन, प्राप्त करने में सफल हो जाता 
: है वही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। 


. २. बहुधा यह देखा जाता है कि निर्वाचन के समय प्रत्याशी बड़े बड़े वादे 
'कर देते है जिन्हें वे बाद में भूल जाते हैं अथवा जानबूक कर भुला देते हैं । 
राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशियों के संबंध में ऐसा कम होता है। 
वे दलीय कार्यक्रम के आधार पर चुने जाते हैं ओर दल अपने कार्यक्रम को 
क्रियान्वित करने के लिए पूर्ण प्रयक्ष करता है। 


३. राजनीतिक दल जनता को सावजनिक समस्याश्रों से परिचित कराते 
रहते हैँ और उनके समाधान के संबंध में अपना मत भी उसके सामने रखते हैं। 
.. किसी समस्या पर विभिन्न दलों के समाधानों का अध्ययन कर सामान्य नागरिक 

भ गंभीर प्रश्नों के हर पहलू से परिचित हो सकता है | इस प्रकार राजनीतिक _ 
“दल जनता को शिक्षित करते हैं, तथा नागरिकों को मत-निर्धारण में सहायता 


कण 
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देते हैँ | वे जनता में सावंजनिक मामलों में रुचि लेने की भावना उत्पन्न करते 
हूं तथा उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं | 


४, राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो जाने पर सरकार का संचालन करते हैं 
आर जब सत्तारूढ़ नहीं होते तब सत्तारूह दल के कार्यों की आलोचना कर 
उसे अपने कत्तंव्यों के प्रति सजग रखते हैँ । सत्तार्ड दल को सदैव यह भय 
बना रहता (है कि विरोधी दल को उसकी कमियाँ न मालूम हों |जन्हें वह 
जनता के सामने रख सके । इस भय के कारण वह ज॑नता का अधिक से अधिक 
हित करने का प्रयक्ञ करता है। । 


५. राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य स्थापित 
करते हैं । उनका यह कार्य संयुक्त राज्य में विशेष महत्व रखता है क्योंकि वहाँ 
शक्तियों के प्रथक्‍्करण के कारण एक शासनांग और दूसरे शासनांग में विरोध 
की स्थिति हो जाने की पर्यात संभावना रहती है । इसी प्रकार केन्र और एककों 
के बीच सामंजस्य स्थापित करने में राजनीतिक दल बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। 
ग्रो० कॉमागार का विचार है कि राजनीतिक दलों के अ्रभाव में संयुक्त राज्य को 
संघीय-ब्यवस्था अ्रसफल सिद्ध होती । 


६. अंत में राजनीतिक दलों के एक अन्य महत्वपूर्ण झृत्य का उल्लेख कर 
देना आवश्यक है। अमेरिका सरीखे विशाल देश में जहाँ अनेक जातियों 
धर्मों, संप्रदायों तथा वर्गों के लोग रहते है लोगों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार 
करने की भावना राजनीतिक दल ही उत्पन्न करते हैं। प्रो० आग ओर रे का 
मत है कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों और व्यवसायों के लोगों में एकता 
स्थापित करने में राजनीतिक दल सीमेंट का-सा काम करते हैं । राजनीतिक दलों 
का यह कृत्य कितना महत्वपूर्ण है यह स्वयं ही स्पष्ट है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल जनतांतिक शासन-व्यवस्था को 
सफल बनाने में महत्वपूर्ण योग देते हैं । राजनीतिक दलों के कारण कोई द्वानि 
ही न होती हो ऐसी बात नहीं है । उदाहरणार्थ, कभी-कभी इनके कारण नाग- 
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रिकों में विग्रह और द्वेष उत्पन्न होता है, कभी-कभी अयोग्य व्यक्ति इनके द्वारा 
नामांकित कर दिये जाते हैं, ये जनता को पथमश्रष्ट भी कर सकते है, परन्तु 
इन से होने वाली हानियों की अ्रपेज्ञा लाभ की मात्रा बहुत अधिक है | इसी 
कारण राजनीतिक दलों को जनतंत्र यंत्र का .उपस्नैहन तैल ( |प७7०७॥8 
०] ) कहा जाता है। 
अमेरिकी राजनीतिक दलों का संगठन 

अमेरिकी राजनीतिक दलों के इतिहास, कार्यों आदि पर विचार कर लेने के 
पश्चात्‌ उनके सक्ठठन पर भी एक दृष्टि डालना आवश्यक है। सामान्यत 
अमेरिका के दोनों राष्ट्रव्यापी दलों--र्पब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक-का सद्भठन एक 
जैसा ही है। दोनों का संगठन एक 'पिरामिड” के आकार का है जिसके शीष पर 
राष्ट्रीय निकाय हैं ओर आधार में विभागीय संगठन (८७7८: (09 श्ं- 
$200775) । इनके बीच में राज्य, नगर, कांडंटियों आदि के संगठन हैं । 

राष्ट्रीय संगठन--रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दोनों दलों में दलीय संगठन 
के शीर्ष पर एक राष्ट्रीयःसमिति ()९७४070% (८०077आ76८) होती है जिसमें 
प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि--एक पुरुष तथा एक स्री--होते हैं। इन 
प्रतिनिधियों का निर्बाचन प्रति चार वर्ष के पश्चात्‌ राज्य संगठनों के द्वारा किया 
जाता है। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय समिति के सदस्य पत्यक्षु प्राइमरी ([)6८ 
77799) के द्वारा भी चुने जाते हैं। राष्ट्रीय समिति का एक प्रधान होता है 
जो ओपचारिक रूप से समिति के द्वारा चुना जाता है परन्तु यथार्थ में वह सदा 
ही दल के राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रीय 
. समिति प्रति चार वष के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सम्मेलन आमन्त्रित करती है तथा 
उसकी तिथि आदि निश्चित करती है। समिति का आकार इतना बड़ा होता है 
कि यह नियमित रूप से कार्य नहीं करती । इस कारण यह अपनी शक्तियों तथा 
कृत्यों को अपने सभापति तथा अनेक आयोगों ओर उपसमिव्रियों को जिनकी यह 
स्वयं सृष्टि करती है, प्रत्यायोजित कर देती है ।" 

राष्ट्रीय-समिति मुख्यतः राष्ट्रपति के निर्वाचन के वर्ष में ही क्रियाशील रहती 
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है| परन्तु प्रतिनिधि-सभा के सम्पर्ण और सिनेट के एक-विहाई सदस्य प्रति दो 
वर्ष के बाद निर्वाचित होते हैँ | इस कारण इन निर्वाचनों में दल के निर्वाचन- 
आन्दोलन का संचालन करने के लिए, राष्ट्रीय समिति कांग्रेस-चुनाव-शआरन्दोलन- 
समिति((0787689009) (:बशाएशं(%४ (:०४77762८) तथा सिनेट-चुनाव- 
आन्दोलन समिति (5608079) (:४700५४27 (०07776८८) नामक दो 
समितियों की नियुक्त करती है। सामान्यतः इन समितियों में क्रमशः प्रतिनिधि 
सभा तथा सिनेठ के सदस्य ही रहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बच में ये 
समितियाँ राष्ट्रीय समिति के निर्देशन में कार्य करती हैं। निर्वाचनों के बीच के 
काल में भी ये समितियाँ राज्यों की केन्द्रीय ओर स्थानीय समितियों से सम्पके 
बनाए रखती हैं और दलीय हित के कार्य करती हैं ।* 

दलीय राष्ट्रीय संगठन का स्वोच्च अंग प्रति चार बर्ष के पश्चात्‌ राष्ट्रपति- 
पद के निर्वाचन के वर्ष में होने वाला राष्ट्रीय सम्मेलन (४0०0४ 
(.07ए6०४००) होता है| इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि राज्य सम्मेलनों के 
द्वारा अथवा अत्यक्ष प्राइमरी के द्वारा चुने जाते हैं | इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति 
तथा उपराष्ट्रपति-पद के लिए दलीय प्रत्याशियों को नामांकित करना होता है, परंतु 
इसके अतिरिक्त मी यह अनेक कार्य करता है। यह दल का कार्यक्रम निर्धारित 
करता है, दल के संगठन से सम्बन्धित नियम बनाता है तथा दल्ीय विघांन में 
आवश्यक संशोधन आदि करता है ।* 


राज्य संगठन--यद्यपि विदेशी पर्यवेक्षकों की रुचि दलों के राष्ट्रीय संगठनों 
पर ही केन्द्रित रहती है, परन्तु दलों के राज्य और स्थानीय संगठनों का भी अपना 
महत्व है। उनका महत्व श्रॉग और रे की इसी उक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि 
सष्ट्रीय संगठनों की राज्य-समितियों को वे जैसी भी हों, स्वीकार करना ही पढ़ता है 
और उनके साथ कार्य करना ही पड़ता है। उसे उनसे तब भी अपनी बाद 
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२ राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रपति के निर्वाचन पर विचार 
, करते समय प्रकाश डाला जा चुका है। 


३०८ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


मनवाने का अधिकार नहीं होता जब कि वे विद्रोही सिद्ध हों ।* दल के केन्द्रीय 
अज्ञों के पास एक ही श्रत्र होता है जो राज्य समितियों को कककाने में सफल हो 
सकता है--ओर वह है धन का अनुद्गान। निश्चय ही राष्ट्रीय संगठन आन्दोलन 
के लिए घन एकत्र करने की अधिक क्षमता रखता है। क्‍ 

दलों के राज्य संगठन भी बहुत कुछ राष्ट्रीय संगठन के ही अ्रनुरूप होते हैं । 
प्रत्येक राज्य में एक राज्य-केन्द्रीय-समिति होती है । इसके सदस्यों के निर्वाचन 
की प्रणाली विभिन्न राज्यों में समान नहीं है। कुछ राज्यों में इसके सदस्य जिला 
या नगर समितियों के द्वारा चुने जाते हैं कुछ में प्रत्यक्ष प्राइमरी के द्वार और 
कुछ में राज्य सम्मेलनों के द्वारा । राज्यों के आकार में अन्तर होने के कारण 
इसके सदस्यों की संख्या में भी भिन्न राज्यों में पर्यातत अन्तर होता है । अनेक 
राज्यों में इन समितियों के संगठन, रचना आदि के सम्बन्ध में विधि के द्वारा 
व्यवस्था कर दी गई है । कुछ राज्यों में राज्य समितियाँ दल के राष्ट्रीय सम्मेलन 
के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करती हैं तथा दल का घोषणापत्र तैयार करती हैं । 
सामान्यतः इनका मुख्य कार्य चुनावों में दल के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के 
लिए, प्रयत्न करना होता है। प्रायः निर्वाचनों के लिए दल के प्रत्याशियों का 
चुनाव भी राज्य समितियों के ही द्वारा किया जाता है । 

अधिकांश राज्यों में प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ प्रमुख दलों के राज्य-सम्मेलन 
होते हैं। इनमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि कुछ राज्यों में निम्नतर समितियों के 
द्वारा तथा कुछ में दल के मतदाताश्रों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । इन 
सम्मेलनों के सम्बन्ध में समस्त व्यवस्था राज्य समिति के द्वारा की जाती है । कुछ 
समय पूर्व दलों के राज्य-सम्मेलन विभिन्न सार्वजनिक पदों के लिए: प्रत्याशियों 
को नामांकित करते थे और उस समय उनका महत्त्व बहुत अधिक होता था। अन्न 
अधिकांश राज्यों ने प्रत्यक्ष प्राइमरी व्यवस्था अंगीकृत कर ली है जिसके अनुसार 
प्रत्याशी दल के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। इससे राज्य सम्मेलनों का 
महत्त्व कम हो गया है। कुछ राज्यों में अ्रमी भी राज्य सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन 
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३०८ संयक्त राज्य अमेरिका का शासन 


मनवाने का अधिकार नहीं होता जब कि वे विद्रोही सिद्ध हों ।" दल के केन्द्रीय 
अज्ों के पास एक ही अस्त्र होता है जो राज्य समितियों को क्रकाने में सफल हो 
सकता हे--ओऔर वह है धन का अनुदान। निश्चय ही राष्ट्रीय संगठन आन्दोलन 
के लिए धन एकन्न करने की अधिक क्षमता रखता है । 

दलों के राज्य संगठन भी बहुत कुछ राष्ट्रीय संगठन के ही अ्रनुरूप होते हैं । 
प्रत्येक राज्य में एक राज्य-केन्द्रीय-समिति होती है । इसके सदस्यों के निर्वाचन 
की प्रणाली विभिन्न राज्यों में समान नहीं है। कुछ राज्यों में इसके सदस्य जिला 
या नगर समितियों के द्वारा चुने जाते हैं कुछ में प्रत्यक्ष प्राइमरी के द्वारा और 
कुछ में राज्य सम्मेलनों के द्वारा। राज्यों के आकार में अन्तर होने के कारण 
इसके सदस्यों की संख्या में भी भिन्न राज्यों में पर्याप्त अन्तर होता है। अनेक 
'शाज्यों में इन समितियों के संगठन, रचना आदि के सम्बन्ध में विधि के द्वारा 
व्यवस्था कर दी गईं है । कुछ राज्यों में राज्य समितियाँ दल के राष्ट्रीय सम्मेलन 
के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करती हैं तथा दल का घोषणापत्र तैयार करती हैं। 
सामान्यतः इनका मुख्य कार्य चुनावों में दल के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के 
लिए प्रयत्न करना होता है। प्रायः निर्वाचनों के लिए दल के प्रत्याशियों का 
चुनाव भी राज्य समितियों के ही द्वारा किया जाता है । 

अधिकांश राज्यों में प्रति दो वर्ष के पश्चात्‌ प्रमुख दलों के राज्य-सम्मेलन 
होते हैं। इनमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि कुछ राज्यों में निम्नतर समितियों के 
द्वारा तथा कुछ में दल के मतदाताश्रों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। इन 
सम्मेलनों के सम्बन्ध में समस्त व्यवस्था राज्य समिति के द्वारा की जाती है | कुछ 
समय पूर्व दलों के राज्य-सम्मेलन विभिन्न सावंजनिक पदों के लिए प्रत्याशियों 
को नामांकित करते थे और उस समय उनका महत्त्व बहुत अधिक होता था। अन्न 
अधिकांश राज्यों ने प्रत्यक्ष प्राइमरी व्यवस्था अंगीकृत कर ली है जिसके अनुसार 
अत्याशी दल के मतदाताश्रों द्वारा चुने जाते हैं। इससे राज्य सम्मेलनों का 
महत्त्व कम हो ग्रया है । कुछ राज्यों में श्रभी भी राज्य सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन 
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संयुक्त राज्य के राजनीतिक दल ३०९ 


में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं | यही प्रतिनिधि राष्ट्रपति-पद 
के लिए भत्याशी नामांकित करते हैं, इस कारण राष्ट्रति के निर्वाचन वाले 
वर्ष में इन सम्मेलनों का महत्व बढ़ जाता है। सामान्वृत: राज्य सम्मेलन 
दल के राज्य-घोषणापत्र पर अ्रपनी स्वीकृति देते हैं जो राज्य-समिति या दलीय 
“कॉकर्स' के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय सम्मेलन की भाँति राज्य- 
सम्मेलनों में भी चतुर्दिक उल्लास और आनन्द का वातावरण रहता है । 


.. स्थानीय संगठन-दलों के निम्नतम संगठन स्थानीय संगठन होते हैं, 
जिन्हें विभाग (97८८7०/+)१ संगठन कहा जाता है। एक विमाग में दल के 
मतदाताश्रों को संख्या सौ डेढ़ सौ से लगभग एक हजार तक होती है। कुछु 
विमागों में दल की विमाग-समिति होती है पर सामान्यतः इनमें दल का कार्य 
एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है जिसे “विभाग कार्यकर्ता” ([%ढलए८ 
(.07770/6८70थ7॥) कहते हैँ । इसका मुख्य काय निर्वाचनों में अपने दल 
' के पक्त में मत डलवाना होता है और इसमें संफंलता को ही कार्यकर्ता की 
योग्यता की कसोटी माना जाता है | मतदाताओं के नाम पंजीबद्ध कराना, चुनाव 
आन्दोलन को संचालित करना, चुनाव-निधि एकत्र करना तथा दल के हित फे 
लिए, अन्य कार्य करना स्थानीय समितियों या विभाग कार्यक्र्त्ता के प्रमुख कृत्य 
हैं । विभाग संगठनों के ऊपर कुछ अन्य स्थानीय संगठन होते हैं यथा काउन्टी 
समिति, वार्ड समिति, नगर समिति आदि । इनके कृत्य स्थानीय समितियों के 
समख्प ही होते हैं । द 


ग्रमेरिकी दल प्रणाली की विशेषताएं तथा ग्रालोचना 
यद्यपि प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में राजनीतिक दल कार्य करते हैं और समस्त 
वैध उपायों से सत्ता हस्तगत करने का प्रयास करते हैं, परन्तु प्रत्येक देश की 
दल-प्रणाली की कुछ विशेषताएँ होती हैं । कुछ देशों में केवल दो ही प्रमुख 
राजनीतिक दल होते हैं जत्नकि कुछ अन्य देशों में अनेक; यहाँ तक कि दर्जनों 
अथवा बीसियों, राजनीतिक दल होते हैं। कुछ देशों में राजनीतिक दलों के 
कार्यक्रमों में प्रधान श्रन्तर आथिक प्रश्नों से संबंधित होते हैँ, कुछ में राजनीतिक 


) कुछ राज्यों में इन्हें “डिवीजन'” संगठन भी कह्दा जाता है। 


३१० संयक्त राज्य अमेरिका का शासन 


से और कुछ में धार्मिक से | इसी प्रकार उनमें अन्य अ्रन्तर भी होते हैं । पिछले 
पृष्ठों में उल्लिखित बातों के आधार पर हम अमेरिकी राजनीतिक दलों में मुख्यतः 
निम्न विशेषताएँ पाते हैं | हर 


श्रमेरिका में प्रारम्म से ही राष्ट्रीय महत्व रखने वाले दो ही दल रहे हैं, और 
कांग्रेस के, दोनों सदनों के अधिकांश स्थान इन्हीं के बीच विभक्त होते रहे हैं । 
कांग्रेस में दो मुख्य दलों के अतिरिक्त अन्य दलों का प्रतिनिधित्व नगण्य सा ही 
रहा है | समय-समय पर दोतों प्रमुख दलों के असन्तुष्ट सदस्यों ने “तीसरा 
दल्ल” बनाने का प्रयूत्व किया है। ऐसे प्रय॒त्नों के उदाहरणों का दलों के विकास 
पर विचार करते _मय उल्लेख़ किया जा चुका है। परन्तु थोड़े समय के लिए 
: चाहे कोई दल भले ही मतदाताओं के पर्यापतर भाग का समर्थन प्राप्त करने में 
सफल हो गया हो, पर कोई भी दल तृतीय राह्टीय दल का स्थान नहीं ले सका । 
यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आज जो दो दल अमेरिका के प्रमुख 
राजनीतिक दल हैं, वे प्रारम्म से ही वर्तमान नहीं थे । उदाहरणार्थ, वर्तमान 
रिपग्लिकन दल अ्रठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल के व्हिग दल का उत्तराधिकारी 
है, जो कि स्वतः फेंडरलिस्ट दल का उत्तराधिकारी था। पर दलों की स्थिति में 
परिवतन होने पर भी अमेरिकी दल प्रणाली का स्वरूप दिदलीय ही 
रहा है | 


अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक दुलों का एक अन्य मुख्य लक्षण यह है कि 
उनमें विचारधारा की दृष्टि से कोई मुख्य अन्तर नहीं हैं| उनमें से कोई भी 
देश की सामाजिक व आशिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का समर्थक 
नहीं है | प्रो” कोटेज यूइंग के शब्दों में अमेरिकी दल-प्रणाली इस धारणा पर 
कार्य करती है कि दोनों बड़े' दलों में मौलिक राजनीतिक सिद्धान्तों पर सामान्य 
रूप से मतैक्य है ।' प्रो० बुड्वर्ड ने अ्रठारहवीं शताब्दी के इंग्लैंड के राजनीतिक 
दलों की तुज्ञना ऐसे दो रथों से की थी जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए 





१ बलफ्ढ #ालत॑ट्था एकहए 89४6७ 096:20८४ ०7 ६१८- [४९८६४०४०७४४05 
पडा पाटार 3 था ३27९चए०7६ पए०ा पितवंब्रशारा्नो. छ>गपदा। 7700टॉ- 
ए68 35 9८ए९का प6 ए०. बि86 छकयाप65.7--.(१0/६८८ 8. ै, ]7७772, 0 
-5/6063 री 4#ह४ंददह (7028%/26४, 0. 749 


संयुक्त राज्य के राजनीतिक दल ३११ 


एक ही माग पर तथा एक ही गंतव्य-स्थान की ओर जा रहे हों ६ यही बात 
अमेरिकी प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में भो कही जा सकती है। वस्तुत: उनका 
कोई निश्चित कार्यक्रम या विचारधारा द्वती ही नहीं | निर्वाचन के समय वे 
अपने धोषणा-पत्र में ऐसे सभो कार्यक्रमों तथा वादों को स्थान दे देते हैं जो उन्हें 
मत दिलाने में सहायक हों | इसी कारण लॉर्ड ब्राइस ने अ्रमेरिका के दो प्रमुख 
राजनीतिक दल्लों को तुलना ऐसी दो बोतलों से की थी जिन पर अलग-अलग 
शरात्रों के लेबरिल लगे हुए हों पर जो वस्तुतः खाली हों । 


अमेरिकी राजनीतिक दलों का यह एक विशिष्ट लक्षण है कि वे अनेक 

निहित स्वार्थों बाले प्रभावशाली शुटों की एक सम्मिलित संस्था के समान होते 
हैं| वस्तुत: उनके विचारधारारहित होने का यह एक मुख्य कारण है। अमे- 
रिका में दलों का सर्वप्रधान उद्दे श्य होता है सत्तार्ठ होना । और इसके लिए 
वे अधिक से अधिक शुर्टों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसके 
लिए उन्हें ऐसे अ्रनेक वादे करने पड़ते हैं जिन्हें न पूरा किया जाता है और 
न पूरा किया जा सकता है | फिर भी सत्तारूढ़ दल प्रत्येक प्रभावशाली शुट को 
संतुष्ट रखने का प्रयास करता है जिससे वह अगले निर्वाचन में उसी का समर्थन 
करें | इस विचित्र सी दोखने वाली स्थिति का ही यह परिणाम है कि अमेरिका 
के दोनों प्रमुख दलों में सभी प्रकार के विचारों के लोग मिलेंगे | उनमें श्रति- 
वादी ( ११४०॥८७।$ ) भी मिलेंगे ओर रूढ़िवादी ( (:075८:ए५४ए८७ ) भी | 
प्रो+ बियड के अनुसार कभी-कमी तो एक दल के बाएँ ओर दाएँ पक्षों से इतना 
अधिक मतभेद होता है जितना दो दलों के बीच नहीं होता ।'* यह तथ्य कांग्रेस 
के दोनों सदनों में बिंवादग्स्त प्रश्नों पर हुए. मतदान से स्पष्ट होता है। प्राय: 
एक ही दल के सदस्य लगभग समान संख्या में किसी प्रश्त के पक्ष और 

विपक्ष में मत देते हैं | उदाहरणार्थ, सन्‌ १९४० में “हाउस ( हार्टले ) लैबर 
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बिल” पर प्रतिनिधि सभा में मतदान के समय डेमोक्रेट सदस्यों ने विधेयक के 
पक्त में और ६३ ने विपक्ष में मत दिया था |" इसी प्रकार उसी वर्ष “प्रीक- 
टर्किश एड बिल” पर प्रतिनिधि-सभा में मतदान के समय १२६ रिपब्लिकन 
सदस्यों ने विधेयक के पक में तथा ६३ में विपक्ष में मत दिया था।* सिनेट 
के मतदानों से भी इसी प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं । 

अमेरिकी दल-प्रणाली के अनेक पर्यवेक्षकों ने अमेरिकी दलों के विभागीय 
( $८८४०॥9! ) स्वरूप पर भी बहुत बल दिया है। दोनों राजनीतिक दल 
मुख्यतः कुछु विशेष आथिक हितों तथा देश के कुछ विशिष्ट भागों का ही 
प्रतिनिधित्व करते हैँ । दलों के विकास पर विचार करते समय यह उल्लेख 
किया जा चुका है कि संयुक्त राज्य के प्रथम राजनीतिक दल-फैडरलिस्ट तथा 
डेमोक्रे टिक-रिपब्लिकन--क्रमशः व्यापारिक, वित्तीय तथा औद्योगिक हितों और 
खेतिहर हितों का प्रतिनिधित्व करते थे | इसी कारण उद्योग और व्यापार प्रधान 
उत्तरी और मध्यवर्ती राज्यों में फेडरलिस्ट दल. का अधिक प्रमाव था और 
दक्षिणी खेतिहर राज्यों में डेमोक्र ट-रिंपब्लिकनों का। झ्राज का रिपब्लिकन 
दल फेडरलिस्ट दल का ही अनुवर्ती है और इसी कारण वह उत्तरी तथा 
मध्यवर्ती राज्यों के उद्योग प्रधान भागों में विशेष प्रभावशाली है। यद्यपि अब 
दक्षिणी राज्यों का मी पर्याप्त मात्रा में ओऔद्योगीकरण हो गया है, .परन्तु उनमें 
मुख्यतः: डेमोक्रेटिक दल का ही ग्राधान्य है । यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 
वतमान काल में आथिक जीवन के अत्यंत जटिल हो जाने के कारण अ्रब दलों 
का यह विभागीय स्वरूप नष्ट होता जा रहा है। अनेक उत्तरी राज्यों में छेमो- 
क्रेटिक दल के पर्यात समर्थक हैं और यद्रपि दक्षिणी राज्यों में रिपब्लिकन दल 
का अपेक्षाकृत कम प्रभाव है, परन्तु उनमें उनके समर्थकों का पूर्णतः अ्रंभाव 
नहीं है । 

अनेक विदेशी ओर श्रमेरिकी पर्यवेक्षकों के द्वारा अमेरिकी दल-प्रणाली की 
कट आलोचना की गई है। आलोचना फ्ले विषयों में दलों का विचारधारारहित 
तथा सिद्धान्तहीन होना मुख्य है। परन्तु इसके लिए अमेरिका की विशेष 
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परिस्थितियाँ पर्याप्त मात्रा में उत्तरदायी है। इसका कारण न केवल यह है कि 
अमेरिका में अपेक्षाकृत समृद्धि के अधिक साधन उपलब्ध हैं वरन्‌ यह भी कि एक 
लम्बे समय तक तटस्थता की नीति का अनुसरण करने के कारण दलों के वैदेशिक 
नीति सम्बन्धी विचारों में विशेष अन्तर भहीं रहा है। अन्य आलोच्य विषयों 
में सदस्यों में दल के प्रति निष्ठा का अभाव तथा कांग्रेस-सदस्यों के द्वार दलीय 
निर्देशों की अवहेलना कर मत देना मुख्य है, परन्तु इसका कारण भी सयुक्त 
राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में मिलता है । विधानमंडलों के सदस्यों आदि 
को अपने निर्वाचन ज्षेत्र के मतदाताओं के विचारों का ध्यान रखना पड़ता है 
क्योंकि उनके असंतुष्ट हो जाने पर दल उन्हें विजयी नहीं करा सकता | दल- 
प्रणाली की इस कारण भी कट आलोचना हुई है कि इसने लूट-प्रथा (5०05 
. 5ए8४८॥7 ) को जन्म दिया है। 

अमेरिकी राजनीतिक दलों की आलोचना तथा प्रत्यालोचना पर विचार 
करने के पश्चात्‌ श्रनेस्ट प्रिफिय ने यह मत व्यक्त किया है कि सामान्यत: 
अमेरिकावासी यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान दल-प्रणाली उनके हितों का 
उचित रूप से सम्पादन कर रही है, ओर उनके द्वारा उसमें मौलिक परिवर्तन 
किए जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।१ वर्तमान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते 
हुए यह मत वस्तुस्थिति के अनुरूप ही प्रतीत होता है। 
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अध्याय १५ 
राज्यों की शासन-ठयवस्था 


यद्यपि विदेशी पर्यवेज्षकों की रुचि मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रीय शासन तक 
ही सीमित रहती है, परन्तु अमेरिकी नागरिकों के देनिक जीवन का संबंध राज्यों 
की सरकारों से ही अधिक रहता है | जैसा कि इस पुस्तक में अमेरिकी संघ्रवाद*पर 
विचार करते समय उल्लेख किया जा चुका है, राज्यों को तिद्धाग्त और व्यवहार 
दोनों में ही पर्याप्त स्वायत्ता य्राप्त है और वे ऐसी अनेक विधियाँ बनाते हैं, जो 
नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं । इसी कारण श्रमेरिकी शासन- 
प्रणाली का यह अध्ययन समाप्त करने के पूवर हम राज्यों की शासन-प्रणालियों पर 
भी संक्षेप में विचार करेंगे | 

राज्यों के संविधान तथा उनकी विशेषताएं--संयुक्त राज्य अड़तालिस 
राज्यों का संघ्र है। इन समस्त राज्यों के अपने-अपने प्रथक्‌ संविधान हैं । इनमें 
से कुछ राज्यों के संविधान तो संघीय संविधान से भी अधिक प्राचीन हैं--यद्यपि 
संघीय संविधान के प्रवर्नित किये जाने के पश्चात्‌ उनमें आवश्यक संशोधन कर 
लिये गए थे । राज्यों के संविधानों में समय-समय पर परिवत॑न होते रहे हैं और 
उनमें परस्पर पर्याप्त वैभिन्‍नय भी विद्यमान है। परन्तु ऐसा होते हुए भी उनमें 
कुछ मोलिक समानताएँ हैं। ये समानताएँ. निम्नलिखित हैं :--- 

१. सभी राज्यों के संविधान लिखित तथा अनम्य (१20) हैं। कुछ 
राज्यों के संविधानों में संशोधन के लिए जनता की प्रत्यक्ष स्वीकृति की आव- 
श्यकता होती है जो लोकनिर्णय (२८६(८४८०००७:७) के द्वारा याप्त की जाती है 
ओर कुछ में संशोधन पर जनता के द्वारा निर्वाचित सांविधानिक सम्मेलन की 
स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। कुछ राज्यों में सांविधानिक संशोधन 
तभी प्रभावी हो सकता है जब वह मतदाताओं के पूणं बहुमत के द्वारा अ्रद्धीकृत 
कर लिया जाय | 
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. २. समस्त राज्यों की शासन-प्रणाली गणतांत्रिक (१८७पं॥८४४) तथा 
प्रतिनेधिक (६८७४८३८०८४८४४८) है। किसी मी राज्य में शासन का प्रमुख 
कोई वंशानुगत राजा नहीं है । यद्यपि कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों 
का व्यापक प्रयोग होता है, परन्तु किसी भी राज्य के शासन का स्वरूप पूरा 
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है । द 


३. समस्त राज्यों के संविधानों में शक्ति-प्रथस्करण के सिद्धान्त को मान्यता 
प्रदान की गई है, तथा उनकी शासन-प्रणाली अ्ध्यज्ञात्मक (690०089 ) 
है, संसदीय नहीं । संघीय शासन के समान ही राज्यों के शासनों का भी “अवब- 
रोध ओर संतुलन” एक प्रधान लक्षण है । 

४, समस्त राज्यों में न्यायपालिका को संविधान का निर्वचन करने का अधि- 
कार प्राप्त है तथा वह राज्य-विधानमंडल की किसी ऐसी विधि को जो राज्य- 
संविधान के प्रतिकूल हो अवैध घोषित कर सकती है। 

५. अधिकांश, लगभग सभी, राज्यों में संविधान के द्वारा नागरिकों के 
मुलाधिकारों को प्रत्याभूति की गई है। राज्य-संविधानों के अधिकार-पत्रों (58| 
० ९ै९॥४8) में मुख्यतः उन्हीं अधिकारों का उल्लेख है जिनकी संघीय संवि- 
धान प्रत्याभूति करता है, यथा विचारमिव्यक्ति, उपासना, धर्ममालन तथा 
सम्पत्ति के अधिकार, बंदी प्रत्यक्ञीकरण का अधिकार आदि | 
काय पालिका ः 

समस्त शखज्यों की कार्यपालिका के प्रधान गवनर कहलाते हैं। केवल 
मिसिसिपी राज्य को छोड़ कर जहाँ गवर्नर के निर्वाचन में नागरिकों के साथ 
विधानमंडल का भी कुछ हाथ रहता है, सभी राज्यों में गवर्नर जनता द्वारा 
प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किये जाते है | इक्क्रीस वर्ष अथवा इससे अधिक आयु 
के समस्त नागरिक गवर्नर के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं।' गवनर का कार्य- 
काल सब राज्यों में समान नहीं है, परन्तु बह यात्रों दो वषष के लिए छुना 
जाता है या चार वर्ष के लिए.। यद्यपि कुछ राज्यों में अभी भी गवर्नर-पद के 
लिए. प्रत्याशी राजनीतिक दलों के राज्य-सम्मेलनों द्वारा नामांकित किये जाते हैं, 





१केवल जॉर्जिया राज्य में मतदाताओं की निम्बतम आयु अठारह वर्ष है । 


बट संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


परन्तु अधिकांश राज्यों में वे मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष प्राइमरी द्वारा नामांकित 
किये जाते हैं। अधिकांश राज्यों में सामान्य बहुमत पाने वाला प्रत्याशी ही 
गवर्नर निर्वाचित हो जाता है पर कुछ में निर्वाचित होने के लिए मतों का पूर्ण 
बहुमत प्रास करना आवश्यक है । गवर्नर को विधानमंडल ही महामियोग के 
द्वारा पदच्युत कर सकता है| प्रथम सदन अमियोगारोपण करता है और द्वितीय 
उस पर विचार और निर्णय करता है। कुछ राज्यों में नागरिकों को भी गवर्नर 
को प्रत्यावर्तित (:८८७][) करने का अधिकार दिया गया हे । 

गवर्नर राज्य का सर्वप्रधान कार्यपालिका अधिकारी होता दै ओर इस नाते 
उसे अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। परन्तु उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति 
की शक्तियों जैसी विशद नहीं हैं । अधिकांश राज्यों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों 
वर तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा न की जा कर जनता द्वारा मल 
निर्बाचन के द्वारा की जाती है। इस कारण वे अपने को गवर्नर के प्रति उत्तर- 
दायी अनुभव नहीं करते | गवर्नर की निरीक्षण और निर्देशन सम्बन्धी शक्तियाँ 
भी सीमित होती हैं। गवर्नर राज्य की नागरिकन्सेना (79) का सर्वोच्च 
अधिकारी होता है तथा आंतरिक उपद्रव आदि की अवस्था में उसे बुला सकता 
है। इसके अतिरिक्त वह अनेक आयोगों और समितियों का पदेन सदस्य होता; 
है। वह राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर क्षमादान कर सकता ह्व 
अथवा दंड को विलंबित कर सकता हैः परन्तु कुछ राज्यों में इस शक्ति का प्रयोग 
ब्छमा दान-मंडल”ः (30974 ०६ ?%/00०) की सिफारिश पर ही किया जा 
सकता है | राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राज्य की विधियों को 
कार्यान्वित कराना उसी का कार्य होता है । 

संत्रीय कांग्रेस के समान ही राज्य विधानमंडलों के सत्र भी निर्धारित तिथियों 
पर स्वत: प्रारम्म हो जाते हैं, पर गवर्नर विधानमडल के विशेष सत्र आमंत्रित 
कर सकता है। सत्र को स्थगित करने की तिथि के सम्बन्ध में विधानमंडल के 
दोनों सदनों में मतभेद होने पर ही वह उसे स्थगित कर सकता है। वह 
विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। विधानमंडल इस संदेश में दिये गए 
सुझावों को मानने यान मानने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र रहता है और उनका 
स्वीकृत या अस्वीकत होना बहुत कुछ विधानमंडल में गवनेर के दल की स्थिति 
पर निर्भर करता है। 


राज्यों की शासन-व्यवस्था ३१७ 


... विधानमंडल द्वारा पारित किये जाने वाल्ले समस्त विधेयक गवर्नर के पास 
इस्ताक्षुर के लिए भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के समान गवर्नरों को भी उन पर 
हस्ताक्षर करने के लिए. दस दिन का समय दिया जाता है | यदि गवर्नर 
इस्ताक्षर कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। यदि वह विधेयक पर 
निर्धारित अवधि के अन्दर हस्ताक्षुर नहीं करता और इस बीच विधानमडल का 
सत्र स्थगित नहीं होता तो भी विधेयक विधि बन जाता है । पर गवर्नर को यह 

अधिकार है | वह निर्धारित अवधि के अन्दर. विधेयक को विधानमंइल के 
पास पुनविचार के लिए भेज दे । इसे गवर्नर की “अमिषेघ-शक्ति ( (८४० ) 
कहा जाता है। विधानमंडल निर्धारित बहुमत से" विधेयक को पुनः पारित 
कर गवर्नर के अभिषेध को प्रभावहीन कर सकता है। कुछ राज्यों में व्यय 
_ विनियोग विधेयकों की प्रथक धाराओं पर मी अ्भिषेष-शक्ति प्रयोग करने का 
अधिकार गवनरों को दे दिया गया है । 


गवर्नर की शक्तियों पर यद्यपि पर्यात प्रतिबन्ध हैं, परन्तु व्यवहार में यदि 
इस पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति योग्य, अनुभवी, लोकप्रिय और कुशल 
होता है, तो वह पर्यातत शक्तिशाली बन जाता है। इसका कारण यहां हे 
कि जनता नेतृत्व की श्राशा उसी से करती हे । विधानमडल में दूसरे दल का 
बहुमत होने पर राज्यों में भी केन्द्रीय शासन के समान ही कार्यपालिका और 
विधानमंडल के मध्य सम्बन्धों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पर इसका स्थायी 
निदान तभी हो सकता हे जब शक्ति-४थक्करण के सिद्धान्त को आमूल संशोधित 
किया जाय | 


विधानमंडल 


केवल एक राज्य के अतिरिक्त ः संयुक्त राज्य के समस्त राज्यों में दिआगरिक 
विधानमंडल 600877८7%| ]०2758065) हैं। विधानमंडल के प्रथम सदन 


३१८ संयुक्त राज्य अ्रमेरिका का शासन 


को भिन्न राज्यों में मिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है, यथा प्रतिनिधि सभा, 
जनरल अ्रसेंबली, हाउस ऑफ डेलिगेटल आदि | द्वितीय सदन को सभी राज्यों 
में सिनेट कहा जाता है। दोनों सदनों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से 
किया जाता है, परन्तु सिनेट के निर्वाचक-क्षेत्र निम्न सदन के निर्वाचन-द्ेत्र से 
सामान्यतः बढ़े होते है। निर्वाचन-स्षेत्र विधानमंडल द्वारा निर्धारित किये जाते 
हैँ, अतएूव “गैरीमेंद्रिग'* की शिकायत सुनने में आती है। सामान्यतः: 
निर्वाचन-चेत्र एक-सदस्थीय होते हैं, परन्तु इलीन्वाइस में बहु-सदस्वीय 
निर्वाचन-्षेत्र होते हैं । क्‍ 

विधानमंडल के दोनों सदनों के कार्यकाल में भी भिन्न राज्यों में पर्यातत अन्तर 
. है। अधिकांश राज्यों में निम्न सदन का कार्यकाल दो वर्ष है पर कुछ राज्यों में 
वह चार वर्ष भी है। लगभग आधे से अधिक राज्यों में सिनेट का कार्यकाल चार 
वर्ष है | शेष में सिनेट-सदस्य दो या तीन वर्ष के लिए. निर्वाचित किए जाते 
हैं। दोनों सदनों के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता 
रहती है तथा सत्र में माग लेने जाते समय अथवा उस से वापस आते समय 
उन्हें बन्दी नहीं बनाया जा सकता । केवल कुछ अ्रति गम्भीर अपराधों के लिए, 
उदाहररणार्थ, देशद्रोह के लिए ही बन्दी बनाया जा सकता है। सदस्यों के 
निर्वाचन में राजनीतिक दलों को प्रमुख माग रहता है। वे अपने सम्मेलुनों के 
द्वारा या प्रत्यक्ष प्राइमरी के द्वारा दोनों सदनों की सदस्यता के लिए प्रत्याशी 
नामांकित करते है और उन्हें सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयक्ष करते हैं। 


केवल कुछ गिने-चुने राज्यों को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में विधानमंडल 

का अधिवेशन प्रति दूसरे वर्ष होता है। अनेक राज्यों के संविधानों में अधिवेशन 
आरंभ होने की तिथि का उल्लेख है। गवर्नर, यदि आवश्यकता समझे, तो 
विशेष सत्र मी बुला सकता है| निम्न सदन का अध्यक्ष सदस्यों के द्वारा चुना 
जाता है और अधिकांशत: दिल्ली सद्रन का अध्यक्ष लेफ़िटनिंट गवनर होता है 
जो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है और गवनंर की अनुपस्थिति या 


१गैरीमेंड्रिंग के अर्थ पर संघीय प्रतिनिधि-सभा के निर्वाचन पर विचार 
करते समय प्रकाश डाला जा चुका है। कप 


राज्यों की शासन-व्यवस्था ३१९ 


अस्वस्थता आदि की दशा में उसका कार्य करता है | दोनों ही सदनों की प्रक्रिया 
में समितियों का प्रमुख हाथ रहता है। ये समितियाँ अधिकतर सदन के अध्यक्ष 
द्वारा दलीय नेताओं के परामर्श से नियुक्त की जाती हैं । कुछ राज्यों में समितियाँ 
सदन के सदस्यों द्वारा चुनी जाती हैं | ५ द 


राज्यों के विधानों को उन विषयों पर विधियाँ बनाने का अधिकार होता है 
जो संघीय शासन को अत्यायोजित नहीं किये गये हैं और न जिन पर विधियाँ 
बनाने से उन्हें संघीय या राज्य संविधान के द्वारा वर्जित किया गया हो | अनेक 
विषय ऐसे भी हैं जिन पर संघ ओर राज्य दोनों को विधियाँ बनाने का अधिकार 
है। परन्तु उनमें परस्पर विरोध हाने पर संबीय विधियों को ही मान्यता दी जाती 
है।' विधि-निर्माण के अतिरिक्त लगभग समी राज्यों में विधानमंडलों को 
गवनर तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों को महामियोग द्वासा पदच्युत करने का 
अधिकार भी प्राप्त है। अनेक राज्यों में निर्वाचन सम्बन्धी विवादों पर निर्णय 
करने की शक्ति भी विधानमंडल को प्रदान की गई है। कुछ राज्यों में वे उच्च 
पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हूँ या नियुक्ति की पुष्टि करते हैं । 


न्यायपालिका 


प्रत्येक राज्य की संत्रीय न्याय-व्यवस्था से प्थक अपनी न्याय-व्यवस्था है। 
न्यायिक संगठन के शीर्ष पर राज्य का सर्वोच्च न्यायालय ($ए97९८7७ (०घा/) 
होता है तथा निम्नतम स्तर पर शांति-्यायाघीशों (]७80८८४ ० ८४८८) के 
न्यायालय होते हैं | राज्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संघीय न्यायात्य में 
केवल उसी दशा में अपील की जा सकती है जब उसमें कोई “संघीय प्रश्न” 
अर्थात्‌ कोई ऐसा अश्न जिसमें संघीय संविधान, संघीय विधियों अथवा किसी 
संघीय संधि के निर्वाचन की आवश्यकता होती है, निहित होता है। अन्यथा 
राज्य न्यायालय ही उस पर अन्तिम निणय दे सकते हैं। अधिकांश मामले राज्य 
न्यायालयों द्वाए ही अन्तिम रूप से निर्णीत कर दिये जाते हैं। 


राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीशों की संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न 





*संघ और राज्यों के बीच शक्ति-वितरण पर “संयुक्त राज्य को संघीय 
व्यवस्था? नामक अ्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है । 


कद द संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


होती है | सामान्यतः ये जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, परन्तु कुछेक राज्यों में 
इनकी नियुक्ति गवर्नर या विधानमंडल द्वारा भी की जाती है। उन्हें केवल 
'महामियोग की कार्यवाही के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है । कुछ राज्यों में 
जनता को भी उन्हें प्रत्याव्तिंत करने" का अधिकार होता है। निम्न राज्य 
न्यायालयों के न्यायाधीश भी सामान्यतः: जनता के द्वारा ही निर्वाचित किये 
लाते हैं । 

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ( |५४४50]८007 ) मुख्यतः अपीलीय 
"होता है, परन्तु कुछ विशेष महत्व के मामलों में यथा ऐसे मामलों में जिनमें 
“राज्य भी एक पक्ष हो, इसे मौलिक क्षेत्राविकार भी प्राप्त होता है। सामान्यतः 
सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्धारित राशि से अधिक के मामलों की अ्रपीलें ही 
जाती हैं । शेष अ्रपीलों पर मध्यवर्ती न्यायालय ही अन्तिम निर्णंत्र दे सकते हैं |. 

सर्वोच्च न्यायालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रधिकार संविधान तथा विधियों 
की व्याख्या करने का अधिकार है । वे राज्य विधानमंडल की ऐसी विधियों को 
अवैध घांषत कर सकते हैं जो संविधान के प्रतिकूल हों। राज्यों के सर्वोच्च 
न्यायालय संघीय संविधान, एवं संघीय विधियों तथा संधियों की भी व्याख्या कर 
सकते हैं, परन्तु ऐसे मामलों पर संघीय न्यायालयों में अपील की जा सकती है। 
राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 

संयुक्त राज्य के संघीय संविधान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों ((0500- 
-7767/9) के उपयोग की व्यवस्था नहीं है । परन्तु इस दृष्टि से अनेक राज्यों के 
'संविधान संघीय संविधान से अ्रधिक जनतांत्रिक हैं। अनेक राज्यों के संविधानों 
में लोक-निर्णय (१८६८८४०००), उपक्रम ( [77090ए७ ) तथा प्रत्यावर्तन 
(१८८०७) तीनों अथवा इनमें से एक या दो के प्रयोग की व्यवस्था है। इनके 
प्रयोग के द्वारा जनता शासन पर नियंत्रण रख सकती है तथा उसे अपनी इच्छा- 
नुसार काय करने के लिए बाध्य कर सकती है। 

लोक-निर्ण य (१८६८४८४००४)) - अधिकांश राज्यों में, वस्तुतः डिलाबेर 
के अतिरिक्त अन्य सभी में, सांविधानिक संशोधनों पर लोक-निर्णय के द्वारा 
जनता की स्वीकृति प्रात करना आवश्यक होता है। अनेक राज्यों में एक निश्चित 
सीमा से श्रधिक कर लेने के लिए. भी जनता की स्वीकृति आवश्यक होती है। 


२१ राज्यों की शासन-व्यवस्था ३२१ 


इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों के संविधानों में वैकल्पिक लोक-निर्यय (09प0- 
४9 ८(८४९००७४)) की व्यवस्था है। मतदाताओ्रों की एक निर्धारित संख्या 
( सामान्यतः पूर्ण संख्या का ५ से १० प्रतिशत तक ) कोई विधि प्रवर्तित होने 
के पश्चात्‌ एक निश्चित अवधि में उस पर .लोक-निर्णय- की माँग कर सकती 
है। ऐसी माँग किये जाने पर विधि को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है 
ओर वह तभी प्रवर्तित हो सकती है जब्च मतदाताओं का बहुमंत उसको स्वीकार 
कर ले । ऐसे राज्यों की जिनके संविधानों में वैकल्पिक लोक-निर्यय की व्यवस्था 
है, संख्या इक्कीस हे । इनमें नेत्रास्का, ओरेगॉन, मिश्रौरी तथा कैलिफोर्निया प्रमुख 
हैं। कुछ राज्यों में यह निर्बन्ध है कि जिन विधियों को विवानमंडल “आपत्कालीन! 
धोषित कर देता है उन पर लोक-निर्ण॑य की माँग नहीं की जा सकती। विल्सन 
के अनुसार सांविधानिक सं शोधनों पर लोक-निर्णंय का प्रयोग सर्वप्रथम अ्रमेरिकी 
राज्यों में ही आरंभ हुआ, यद्यपि बाद में स्विट्जरलैंड आदि अन्य राज्यों ने भी 
उसे अंगीकृत कर लिया ।" 


उपक्रम (!00477०)--कुछ अमेरिकी राज्यों के संविधानों में उपक्रम को 
भी स्थान दिया गया है । यदि मतदाताश्रों की एक निर्धारित संख्या संविधान में 
किसी संशोधन की अथवा किसी विषय पर विधि-निर्माण की आवश्यकता अनुभव 
करती है तो वे अपने हस्ताक्षस्युक्त याचिका प्रस्तुत कर विधानमंडल से उस संबंध 
में आवश्यक व्यवस्था करने की माँग कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ऐसी याचि- 
काओं की अगले . निर्वाचन के समय जनता के समक्ष उपस्थित किया जाता है 
और कुछ में विधानमंडल स्वयं ही उन पर कार्यवाही कर सकता है ।यातों 
विधानमंडल आवश्यक विधि बनाता है अन्यथा उपक्रम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 
को सम्पूर्ण मतदाताओं के समक्ष रखा जाता है और वे ही उस पर निर्णय 
करते हैं। इस सम्बन्ध में भिन्न राज्यों में मिन्न व्यवस्था है | लॉवल ने अमेरिक! 
राज्यों में उपक्रम के व्यवहार पर विचार करने के पश्चात्‌ अपना मत व्यक्त किया 
है कि वहाँ दलगत राजनीति के कारण बहुत बार इसका दुरुपयोग हुआ है।* 
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३२२ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


प्रत्यावतंन ((१८८७।।) --संयुक्त राज्य के अनेक पश्चिमी राज्यों, यथा 
ओरेगॉन, लुइसीनिया, कैलिफ़ोनिया आदि में जनता को यद्द अधिकार ग्राप्त हे 
कि वह किसी भी समय बहुमत से किसी पदाधिकारी को पदच्युत करने की माँग 
कर सकती है ओर ऐसी माँग किये जाने पर उस पदाधिकारी को पद से अलग 
कर दिया जाता है। जिन पदाधिकारियों को पदच्युत करने की माँग की जा सकती 
है उनमें गवर्भर भी सम्मिलित हैं। कुछ राज्यों में तो न्यायाधीशों को भी 
प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । द 

अमेरिकी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों से होने वाले लाभों और 
हानियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। बहुत से लेखकों ने इसे उपयोगी 
ओर बहुत सों ने इसे अ्नुपयोगी और यहाँ तक कि अ्निष्टकर भी घोषित किया 
है | परन्तु इत सम्बन्ध में अधिक मतभेद नहीं हे कि दलीय-राजनीति के कारण 
उत्पन्न हुई बुराइयों को दूर करने में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है । 


परीक्षा-प्रश्नं 


सांविधानिक त्रिकास तथा संविधान की विशेषताएं 


१. संविधान की प्रथाओं” ( (0ए&॥0078 ० 6 (०7गप- 
४00) से आप क्या समभते हैं। अपने उत्तर में इंगलैंड ओर संयुक्त राज्य के 


क्रंवधानों से उदाहरण दीजिए | (आगरा, १९४०, १९४५) 
२. संयुक्त राज्य, स्विटजरलैणड ओर फ्रांस के संविधानों में संशोधन करने 
की पद्धति का वर्णन कीजिए. । (आगरा, ९९४१) 


३, विल्सन ने लिखा है : “अमेरिकी संविधान लगभग ब्रिटिश संविधान 
के समान ही प्राणवान तथा उबर (#८८८००) हैं ।” दोनों संविधानों के जीवन 
तथा उवंरता के खोतों को स्पष्ट कीजिए. । क्या श्राप विःसन के कथन से सहमत 
हैं ? अपने मत के कारण बताइये | (आगरा, १९४२) 

४. मांटेस्क्यू के शक्ति-प्रथक्करण सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका के शासन पर उसके प्रमाव का उल्लेख कीजिए । 

(आगरा, १९४३) 

५, संयक्त राज्य तथा फ्रांस के संविधानों में संशोधन करने की प्रणाली का 


उल्लेख कीजिए । क्‍ द (लखनकऊं, १९४९) 
६. “अमेरिकी संविधान अवरोध और संतुलन (०९८६४ 200 94970025) 
की प्रणाली है ।'” स्पष्ट कीजिए । (बनारस, १९४७; आगरा, १९४४) 


७. शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त कां श्रांलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा 
अपने उत्तर में संयुक्त राज्य में उंसके कर्मकरण से उदाहरण दीजिये। 

(बनारस, १९४८, १९५५; झागरा, १९५१) 

८. संयुक्त राज्य और ग्रेंट ब्रिटन के संविधानों में संशोधन करने की प्रयाली 

की तुलना कीजिए | (बनारस, १९५०) 


३२४ संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


९. “संयुक्त राज्य में विधानमश्डल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की 
एक दूसरे के प्रभाव से स्वतंत्रता की बड़ी सीमा ही संयुक्त राज्य ओर इंग्लैण्ड 
व फ्रांस के संविधानों के बीच का मुख्य अन्तर है |?” इस कथन को स्पष्ट कीजिए 
ओर यह दिखलाइये कि व्यवहार में शक्ति-प्रथवकरण को किस प्रकार कम कर 
दिया गया है । *. (आगरा, १९४५) 

१०. इस कथन को स्पष्ट कीजिए. कि जहाँ इंगलैण्ड में विधानमण्डल सर्व- 
प्रधान है वहाँ संयुक्त राज्य में संविधान सवोपरि है । अमेरिकी संविधान की 
विधानमांडलिक ज्यादवियों से कैसे रक्षा की जाती है । 


११. आपके मतानुसार संयुक्त राज्य के संविधान के प्रधान विशिष्ट लक्त्डु 

क्या हैं। संविधान में उसके संशोधन के लिए किस प्रक्रिया का उल्लेख है ? 
द द .. (आगरा, १९५२) 
. १२. ग्रेट ब्रिेन तथा संयुक्त राज्य की सरकारों में सांविधानिक प्रथाओं” 
((०0050प४०07% (:०0ए८7४०४8) के भाग का उल्लेख कीजिए । दोनों 
देशों की ही कुछ सांविधानिक प्रथाओं के उदाहरण दीजिए | (आगरा, १९५३) 
.._१३. संयुक्त राज्य, इज्धलैएड तथा स्विटजरलैण्ड के संविधानों में संशोधन 
करने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए और उसके आधार पर उनका नम्य अथवा 
अनम्य संविधानों में वर्गीकरण कीजिए | (अआ्रगरा, १९५४) 
१४. अमेरिका का विधान क्लिष्ट (४270) होते हुए भी प्रगतिशील सिद्ध 
हुआ है | यह कथन कहाँ तक सिद्ध है ! ऐसा क्यों हो सका 
क्‍ जग . (लखनऊ, १९५२) 
१५. “संविधान एकाएक गढ़े नहीं जा सकते, किन्तु वे देश, काल व परि- 
स्थिति के श्रनुकूल विकसित होते हैं ।” संयुक्त राष्ट्र ( 0.8..8. ) थ जापान - 
(१९४६) के.विधानों के संबंध में उक्त कथन की , सत्यता प्रमाणित करते हुए 

अपने विचार लिखिये। द 

१६. “अमेरिका का शासन, प्रतिबन्ध और संतुलन की पद्धति. पर श्रधारित 
है।” इस कथन का अ्रर्थ समकाइये । (लखनऊ, १९५४) 


परीक्षा-प्रश्न ३२५ 


१७. नम्य ओर अनम्य संविधानों के बीच का मेद स्पष्ट कीजिए। ग्रेट 
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य के संविधान इनमें से किन वर्गों में आते हैं। अपने 
उत्तर के कारण बताइये । (बनारस, १६५१) 


# 
नागरिकता तथा मूलाधिकार 
१. एक जनतांत्रिक राज्य में मूलाधिकारों के महत्व की विवेचना कीजिए. । 
संयुक्त राज्य में उनकी किस ग्रकार प्रत्याभूति (2ए५४७7002८) की गई है। 
(इलाहाबाद, १९४९ ) 
संघीय व्यवस्था 


१. अमेरिकी का संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्‍या है! उसकी स्विटजर- 
लैए्ड की संघीय व्यवस्था से तुलना कीजिये । (आगरा, १९४६) 
२. संयुक्त राज्य, स्विटजरलेर्ड और सोवियत संघ में संघीय शासन तथा 
एककों के बीच शक्तियाँ किन आधारों पर वितरित की गई हें ! 
(आगरा, १९४९) 
३. श्रास्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था की संयुक्त राज्य की संघीय-व्यवस्था से 
तुलना कीजिए | क्‍ (आगरा, १९५०) 
४. संधीय शासन-प्रणाली के मूल लक्षण क्‍या हैं! वे संयुक्त राज्य और 
सोवियत संघ के संविधानों में किस सीमा तक उपस्थित हैं १ (आगरा, १९५२) 
५. संयुक्त राज्य, कनाडा ओर स्विटजरलैण्ड में किन विभिन्न सिद्धान्तों के 
आधार पर संघ श्र राज्यों के बीच शक्तियाँ वितरित की गई हैं ! 
(लखनऊ, १९४०) 
६. स्विस संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य की संघीय व्यवस्था से किस प्रकार 
मित्न हैं! (लखनऊ, १९४७) 
७. अमरीका और स्विग्जरलैण्ड में केन्द्र और इकाइयों के संबंधों की 
आलोचना कीजिये | (लखनऊ, १९५०) 
८. अमेरिकी और स्विस संघ-राज्यों के शक्ति वितरण की ठुलना कीजिए | 
(आगरा, १९५४) 
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कार्यपालिका 
१. संक्षेप में अ्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण-दोषों की संयुक्त राज्य के 
अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, विवेचब्या कीजिए ।. (इलाहाबाद, १९४८) 
२. संयुक्त राज्य में राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के बीच सांविधानिक तथा राज- 
नीतिक संबंधों की विवेचना कीजिए । (इलाहाबाद, १९५०) 
३. अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए । 
स्विस कार्यपालिका की अ्रमेरिकी कार्यपालिका से तुलना कीजिए । 
द (इलाहाबाद, १९५२) 
४. संसदात्मक तथा अध्यज्षात्मक शासन प्रणालियों के अंतर का इंग्लैंड कै 
फ्रांस तथा संयुक्त राज्य को ध्यान में रखते हुए उल्लेख कीजिए. । 
(लखनऊ, १९४४, १९५०; बनारस, १९५०; आगरा, १९४१) 
. ५- “संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति विश्व के समस्त साँविधानिक शासकों 
में सर्वाधिक शक्तिशाली है।” इस कथन का उसकी शक्तियों की ब्रिटिश राजा 
तथा जापान के सम्नाट्‌ की शक्तियों से तुलना करते हुए परीक्षण कीजिए । 
(लखनऊ, १९४६, १९४९, ११५१) 
६- संयुक्त राज्य, स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस (तृतीय गणराज्य) के राष्ट्र- 
पतियों की शक्तियों तथा स्थिति की तुलना कीजिए। 
द (लखनऊ, १९४८; श्रागरा, १९४२, १९४७) 
७. “यह कहना सर्वथा भूल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कानून नहीं 
बनाते हैं|? द क्‍ 
अमेरिक। के राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के पारस्परिक संबंधों को _ स्पष्ट करते हुए, 
समभाइये कि वहाँ के राष्ट्रपति विधि-निर्माण प्रणाली को किस प्रकार से प्रभावित 


करते हैं | (लखनऊ, १९५३) 
ब्रिटिश नरेश तथा संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति की 
तुलना कीजिए | (बनारस, १९४९) 


९. ब्रिटिश प्रधानमन्त्री तथा श्रमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति की 
तुलना कीजिए | (बनारस, १६५१ आगरा, १९५२) 
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१०. संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की शक्त्रियों तथा प्रभाव के क्षेत्र का परीक्षण 
कीजिए, तथा उसकी शक्तियों के इतना व्यापक होने का कारण बताइये । 
(बनारस, १९५२) 
११. संयुक्त राज्य की अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली का आलोचनात्यक् 
विश्लेषण कीजिए । (बनारस, १ ९५४) द 
१२. संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए | 
(आगरा, १९४८) 
. १३. “अमेरिकी राष्ट्रपति एक लोकात्मंक-कार्यपालिका ( एकइलंधााए 
4+5८८एा४८) है जिसकी शक्तियाँ सीमित हैं परन्तु जिनमें इृद्धि की बहुत अधिक 
सम्भावनाए हैं |? इस कथन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए | 
( आ्लागरा, १९५० ) 
१४ “राष्ट्रपति सदेव ही “द्राइवर” या शक की तरह कार्य करता है, 
वह कभी भी “स्पेयर व्हील' नहीं होता |” (बआगन) विवेचना कीजिए | 
( आगरा, १९५१ ) 
१५. लास्की का कथन है कि संयुक्त राज्य का राष्ट्रति एक नरेश से कम 
भी है और अधिक भी, इसी तरह से वह एक प्रधानमंत्री से कम भी है और 
अधिक भी । अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति का ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री तथा ब्रिटिश-नरेश से तुलना करते हुए, परीक्षण कीजिए. । 
( आयरा, १९५३ ) 
विधान मंडल तथा विधि-निर्माए प्रक्रिया 
१. इस कथन के लिए. क्या औचित्य है कि संयुक्त राज्य की सिनेट संसार 
का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। 
(इलाहाबाद, १९४३; आगरा, १९५०, १६५४) 
२. “फ्रांस के संविधान में से सिनेट को निकाल देने से संविधान में मामूली 
असंतुलन उत्पन्न होगा; ब्रिटिश लार्ड सभा को निकाल देने से संविधाब 
ओर अधिक सुदृढ़ बनेगा | इन समाओ्रों को हटने का अ्र्भ शरीर से हाथ या 
पैर अलग कर देना मात्र हे । अमेरिकी सिनेट को हटाने का अर्थ संघीय शासन 
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को ही नष्ट कर देना है |? इस कथन को स्पष्ट कीजिए आर अपने विचार 
अकट कीजिए. | ि क्‍ ( इलाहाबाद, १९४५ ) 
३. “प्रतिनिधि-सभा एक वाचाल तथा नाटकीय अ्रशक्तता की दशा को 
पहुँच गई है।” यह अ्रमेरिकी लोकप्रिय सदन का कहाँ तक सही मूल्यांकन है ! 
राष्ट्रीय राजनीति में उसके स्थान की ब्रिटिश कार्मंस सभा के स्थान से तुलना 
कीजिए. | द | (इलाहाबाद, १९४६) 
४. अमेरिकी सिनेट के संगठन, कृत्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए । 
(इलाहाबाद, १९४७, १९५१; बनारस, १९५४) 
. . ५. संयुक्त राज्य की प्रतिनिधि-सभा की रचना का वर्णन कीजिए तथा 
सिनेट से उनके सम्बन्धों की विवेचना कीजिए । (इलाहाबाद, १९५२) 
. ६, आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका की सिनेटों की रचना तथा शक्तियों की' 
तुलना कीजिए।.. ( इलाहाबाद, १९५३) 
७. श्रमेरिकी सिनेट के संगठन तथा शक्तियों तथा उसके निम्न सदन से 
सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए . (लखनऊ, १९४७) 
८. संयुक्त राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल के बीच सम्बन्धों के 
बारे में शक्ति प्रंथक्करण के व्यवहार पर प्रकाश डालिए। (लखनऊ, १९४८) 
९. संयुक्त राज्य तथा स्विट्जरलैंड की सिनेयों की रचना तथा शक्तियों की 
तुलना कीजिए । . (लखनऊ, १९४९, १९५१) 
१०. अमेरिका की सिनेट पर एक निबन्ध लिखिए। (लखनऊ, १९५४) 
११, ब्रििश कामंस सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है ! इंगलेंड 
की का्मंस सभा के श्रध्यक्ष की शक्तियों तथा स्थिति की संयुक्त राज्य की 
प्रतिनिधि सभा की छ्षक्तियों तथा स्थिति से तुला कीजिए । 
( श्रागरा, १९४६; बनारस, १९४७) 
'.. १२, “अमेरिकी सिनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है |?” 
विवेचना कीजिए । (बनारस, १९४८ आगरा, १९४४) 
..._ १३. अमेरिकी सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा की शक्तियों की तुलना कीजिए । 
द (बनारस, १९३३) 
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१४. संयुक्त राज्य तथा गणराज्य फ्रांस की सिनेटों की रचनाओं तथा हूत्यों 


की तुलना कीजिए. । (आगरा, १९४६) 
१५, अमेरिकी सिनेट तथा ब्रिटिश द्वार्डे समा की रचना तथा हर्त्यों की. 
तुलना कीजिए | हा क्‍ (आगरा, १९४९.) 


१६. ब्रिटिश कामंस सभा की समिति प्रणाली के कर्मकरण की अमेरिकी 
प्रतिनिधि सभा की समिति प्रणाली के कमकरण से तुलना कीजिए । 
(आगरा, १९५०) 
१७. ब्रिटिश कामंस समा के अध्यक्ष के कृत्यों को श्रमेरिकी प्रतिनिधि समा? 
के अध्यक्ष के इृत्यों से तुलता कीजिए । दोनों के बीच अन्तर का क्या कारख 
है! आप किस परम्परा को अपने देश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सममते है ! 
(आगरा, १९५१) 
१८. अमेरिकी प्रतिनिधि समा की रचना तथा कर्मकरण का वर्णन कीजिए )ः 
उसकी मुख्य कमियाँ कया हैं ! ... (आगरा, १९५२) 


१९. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 


१. सिनेट की नम्नता (इलाहाबाद , १९४१, ४८, ५१, आगरा, ४८ 
५१, बनारस, १९५०) 
२. “फिलीबस्टरिंग”. (लखनऊ, १९४७, ५२, आगरा, १९५१) 


३. “पौरीमैन्डरिंग”? (बनारस, १९५०, आगरा, १९५१ ) 
४, लॉगरोलिग” (आगरा, १९५१) 
न्यायपालिका 


१, अमेरिकी शासन प्रणाली में न्यायपालिका का क्या स्थान हैं ! 
(इलाहाबाद, १९४४; आगरा, १ ९५३)) 
२. संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की रचना शक्तियों तथा कृत्यों का 
वर्णन कीजिए । (इलाहाबाद, १९४७; बनारस, १९५५) 
३. अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका के स्थान पर एक संक्धितः 
निबंध लिखिए, । |. अं (इलाहाबाद, १९५०) 
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४, अमेरिका तथा स्विस संघीय शासनों में न्यायपालिका के संगठन शक्तियों 

'तथा स्थिति की तुलना कीजिए । (इलाहाबाद, १९५१; बनारस, १९५२, ५४) 

५. “संविधान का संरक्षक”--संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्याग्रालय के इस 

चर्णंन की विवेचना कीजिए | (लखनऊ, १९४८ ) 

. ६. संघ में न्यायपालिका का कया महत्त्व है १ इसकी विवेचना अमेरिका को 

'विशेषतया लक्ष्य करके लिखिए।.. (लखनऊ, १९५०, ५२; बनारस, १६४८) ' 
७, संक्षिप्त ट्पिणी लिखिए. :-- 

१- संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय (लखनऊ, १९५३) 

२. “संयक्त राज्य में संविधान वही हे जो न्यायाधीश उसे बताबें ।? 

(आगरा, १९५०) 

८. न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समभते हैं ! संयुक्त राज्य में यह 


'किस सीमा तक व्यवद्दृत होता है ! (बनारस, १९५१) 
९. संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन की 
शक्ति के राजनातिक परिणामों का उल्लेख कीजिए | (बनारस, १९५३) 


१०. संयुक्त राज्य के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्व को स्पष्ट 
कीजिए, तथा उसकी स्विट्ज़रलैंड के संघीय न्यायालय से तुलना कीजिए, । 
द .. (आगरा, १९५०) 
११, न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्‍या समभते दे ? यह संयुक्त राज्य 
'सोवियत संघ, स्विट्ज़रलैंड तथा ग्रेट ब्रिठेन में किस सीमा तक वर्तमान है ! 
द (आगरा, १९५२) 
१२. न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्‍या समभते हैं ! जिन संविधानों का 
आपने अध्ययन किया है उनसे उदाहरण देते हुए समभक्काइये | 4आगरा, १९५४) 
राजसीतिक दल 
१. क्या जनवंत्र के लिए दलीय शासन प्रणाली आ्रावश्यक दे ! अपने उत्तर 
 आै इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य के डदाहस्यु दीनिए।. (लक्कनऊ, १९५०) 
२. एक़-दल, द्विद व बहुदल प्रणालियों के गुण व दोष सोबियत रूस, 
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संयुक्त राज्य और फ्रांस की राजनैतिक पार्टियों की कार्यप्रथाओं के आधार पर 


प्रमाणित कौजिए, । ह द (लखनऊ, १९५३) 
३. अमेरिकी संविधान के कर्मकरणमें दल प्रणाली के स्थान पर एक 
संद्धिप्त निबंध लिखिए, | (इलाहाबाद, १९५१) 


४. आधुनिक जनतांतजिक राज्यों में दलों के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं ! 
अपने उत्तर में इंग्लैंड ओर संयुक्त राज्य की राजनीतिक संस्थाओं के कर्मकरण के 
उदाहरण दीजिए । द (आगरा, १९४४) 

५. “प्रातिनिधिक शासन दलीय शासन है ।” इस कथन को ग्रेट ब्रिठेन 
ओर संयुक्त राज्य के संविधानों के उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए. । अमेरिकी राज- 
नीतिक दल ग्रेट ब्रिदेग के राजनीतिक दलों से क्यों अधिक कठोस्तापूवक 
संगठित हें ! (आगरा १९५०) 

“क्वंग्रेस कायपालिका से असम्बद्ध है, परन्तु दलीय संगठन कमी-कमी 
दोनों को सम्बद्ध कर देते हैं,” ( फाइनर ) अपने विचार प्रकट कौमिए। 
(आगरा, १९५४) 
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